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 '  अंक  9,  बुधवार  16  अगस्तु  1995/25  1917

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  :

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  201,  203,  205,  207  1-34
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 तीसवां  और  इक्कतीसवां  प्रतिबेदन-सभा  पटल  पर

 भारतीय  स्टेट  बैंक  संशोधन  विधेयक्क-पुर:स्थापित
 '

 622

 निथम  377  के  अधीन  मामले  623-627

 कोरबा  मध्य  प्रदेश  में  एक  इलैक्ट्रॉनिक  दृरभाष  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  हेतु  शीष्र

 कार्यवाही  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।  623

 थ्री  भत्ाती  लाल  वर्मा

 हिमाचल  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  जोड़ने  वाली  सड़कों  तथा  बाढ़  से  प्रभावित  रेल  पटरियों

 की  मरम्मत  तथा  रख-रखाव  हेतु  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराये  जाने

 तथा  बाढ़  से  प्रभाजित  व्यक्तियों  को  मुआवज़ा  अदा  जाने  क्री  आवश्यकता  623-624
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 लोक  सभा  याद-विवाद

 लोक  सभा

 16  1995/25  1917

 लोक  सभा  1]  बजे  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 सभी  के  लिए  स्वास्थ्य

 201.  श्री  संजय  लाल  :

 श्री  गुमानभ  मल  लोढा

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सन्‌  2000  के  अंत  तक  सभी  के

 लिए  स्थास्थ्य  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  और

 इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अब  तक  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित

 हुए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री

 पयण  सिंह  :  से  एक  विवरण  लोक

 सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विधरण

 से  ग्रामीण  स्वास्थ्य  अबसंरचना  का

 एक  बिशाल  जिसमें  131,900  उपकेन्द्र  22,156  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  और  2377  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  शामिल
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यापक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए

 सम्पूर्ण  देश  में  शुरू  किया  गया  और  तृतीयक  स्तर
 के  अस्पताल  जो  रेफरल  संस्थाएं  विशेषीकृत  स्वास्थ्य  परिचर्या

 सुविधाएं  प्रदान  करती  एड्स
 तथा  कैंसर  जैसी  संचारी  और  गैर  स॑ंचारी  रोगों  का  नियंत्रण/उन्मूलन
 करने  के  लिए  कार्यक्रम  चल  रहे  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  शिशु  उत्तरजीविता  तथा  सुरक्षित  मातृत्व  जिसमें  टीकाकरण
 भी  शामिल  पर  बल  दिया  गया

 लोगों  को  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  नेटवर्क  का  विस्तार
 करने  हेतु  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  एवं  होमियोपैथी  के  विकास
 को  लोगों  को  व्यापक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए  बढ़ावा
 दिया  जा  रहा  स्वैच्छिक  संगठन/गैर  सरकारी  निजी

 जिसमें  अनिवासी  उद्योग  तथा  प्राइवेट  चिकित्सक
 आदि  शामिल  को  भी  बढ़ावा  दिया  गया

 सन्‌  2000  के  लिए  पैरामीटर-वार  लक्ष्यों  तथा  वर्तमान
 उपलब्धियों  को  दशनि  वाला  अनुबन्ध  संलग्न

 उपर्युक्त  सभी  कार्यक्रम  सम्पूर्ण  जनसंख्या  के  लाभ  के  लिए

 समूचे  देश  में  कार्यान्वत  किए  जा  रहे

 अनुबन्ध

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लक्ष्य  राष्ट्रीय  नीति  में  निहित  स्‍तर  और  उपलब्धियां

 क्रम  सं  सूचक  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति
 में  निहित  स्तर

 1985

 !  2  3  4

 1  .  शिक्षु  मृत्यु  दर

 ग्रामीण  136  (1978)  122

 शहरी  70.  (98)  60

 संपुक्त  *  125.  (98)  106

 प्रसव  मृत्यु  दर  67.  (1976)

 2.  अशोष्ति  पृत्यु  दर  लगभग  14  12

 3...  स्कूल-पूर्व  आयु  (1-5
 के  बच्चों  कौ  मृत्यु  दर  24.  (96-77  20-24

 4.  मातृ  मृत्यु  दर  4-5  (1976)  3-4

 लक्ष्य  उपलब्धियां  उपलब्धियों  का  बर्तमान
 स्तर

 1990  2000  1990  उपलब्ध
 आंकड़ों  के

 5  6  7  8

 86  82

 50  45

 67  -  60  से  80  74.  (1999)
 कम
 30-35  49.6  47.5.  (1992)

 10.4  9.0  9.6  9.2...  (1993)

 15-20  ,  10  26.5  26.5.  (1992)

 2-3  2  से  कम  4  4.  (1993)



 2  »  4  मिलियन  अनुमानित  झुष्ठ  ज़ेगियों  में  से  1983  के  बाद  ठौक  हुए  रोगी
 लोत  :  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  मौति  1983xx

 मौखिक  उत्तर  16  अगस्त  1995  मौखिक  उत्तर  4

 2  3  4  5  6  हु  8

 5.  जन्म  के  समय  जीबन  प्रत्याशा

 पुरुष  52.6.  (1976-81)  55.1  57.6  64  58.1  60.6
 (1986-91)  (1991-96)

 महिला  51.6  (1976-81)  54.3.  57.1  64  59.1  61.7
 (1986-91)  (1991-96)

 6.  जन्म  के  समय  2500  ग्राम
 से  कम  वजन

 के  बच्चे  30  25  18  10  न  30  (1992)

 7.  अशेषित  जन्य  दर  लगभग  35  31  27.0  21.0  29.9  28.5...  (1993)

 8...  कारगर  रुष्पती  सुरक्षा
 23.6.  82)  37.0  42.0  60.0  44.1  91)  45.4.  94)

 9...  झुल  प्रजा  दर  1.48  (1981)  1.34  1.17  1.0  -  |.  1.6

 10.  वृद्धि  दर  2.24  (1971-81)  1.90  1.66  1.20  2.14  (1981-91)

 11.  परिवार  आकार  4.4  (1975)  3.8  2.3  4.0.  (1988)

 12.  प्रसव  पूर्व  पतरिचर्या
 कररे  बाली  पर

 महिलाएं  40-50  50-60  60-75  100  60.  (1988)  82.  (1993)

 13.  प्रशिक्षित  दाई  द्वारा
 30-35  50  80  100  40-50  47.3.  (1992)

 14...  टीफाकरण  स्तर  ह
 20  60  100  100  78.16  82.48.  (1993-94)

 10  वर्ष  40  100  100  60.5  60.5 .  4०
 16  वर्ष  20  60  100  100  86,45  86.45

 पी  (3  वर्ष  के  कम
 आयु  के  25  70  85  85  98.19  93.10  (1993)

 5  $0  70  85  101.51  93.57...  (1993)
 सी  65  70  80  85  101.51  (1993)

 में  प्रवेश  पाने  -
 वाले  5-6  वर्ष  कौ  आयु  के

 20  80  85  85  82.0

 टाइफाइड  ‘
 में  प्रवेश  पाने  बाले

 5-6  वर्ष  की  आयु  के  2  70  85  85  62.6.  (1987-88)  62.6
 15.  कुष्ठ-पता  लगाए  गए  रोगियों

 में  से  गेग  पर  काबू  पाए
 गए  रोणियों  की  प्रतिशतता  ४  20  40  60  ३0  65.0  +  74.86

 16.  पता  लगाए  गए  क्षय  रोगियों
 में  से  रोग  पर  कामू  पाए
 गए  रोगियों  की  प्रतिशवता  50  60  ८]  90  66  66

 17,  दृष्टिहीनता  बव्याप्तता
 ५ 1.4  1  0.7  0.3  1.49  1.49



 $  मौखिक  उत्तर  25

 श्री  मंजय  लाल  :  अध्यक्ष  सन्‌  2000  त्तक  सबको
 स्वास्थ्य  1983  की  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  के  तहत  एह
 ऐलान  हुआ  इस  बात  को  13  वर्ष  बीत  चुके  मगर

 इस  काम  के  लिए  जो  कारगर  कदम  उठाए  जाने  चाहिए
 के  नहीं  उठाए  कुछ  अस्पताल  खोले  उप-स्वास्थ्य  केन्द्र
 खोले  इस  बीच  1991  में  नई  आर्थिक  नीति  आ  गई  और

 दवाइयों  कौ  कौमत  आसमान  छूने  साधारण  लोगों  के  लिए
 दवा  खरीदना  असंभव  हो  देहातों  के  अस्पतालों  में  दवा
 की  बात  तो  दवा  लिखने  के  लिए  कागज  तक  उपलब्ध

 नहीं  मैं  मुजफ्फरपुर  गया  हाल  ही  में  वहां  वह  जापानी
 बीमारी  एंसीफेलाइटिस  का  प्रकोप

 अभ्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  बहुत  अच्छा  आप

 मालूमात  लेने  के  लिए  और  हो  सके  तो  सरकार  को  गाइड  करने
 के  लिए  दोष  लगाने  के  लिए

 श्री  मंजब  लाल  :  में  प्रश्न  पूछ  रहा  जापानी

 एंसीफेलाइटिस  से  जो  वे  सब  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के
 लोग  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  साधारण
 लोगों  के  जिनकी  संख्या  कुल  जनसंख्या  का  आधा  क्‍या

 इन  लोगों  का  अनिवार्य  स्वास्थ्य  बीमा  करा  कर  इनके
 स्वास्थ्य  परीक्षण  और  मुफ्त  दवा  का  प्रबंध  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  प्रश्न

 स्वास्थ्य  और  परिजबार  कल्याण  मंत्री  आर«
 :  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  1983  में  नेशनल

 हैल्थ  पालिसी  पार्लियामेंट  ने  एडाप्ट  कौ  थी  और  उसमें  सहमति
 प्रकट  की  थी  कि  सन्‌  2000  तक  सब  लोगों  को  स्वास्थ्य  के
 सिलसिले  में  इलाज  की  जो  भी  सुविधाएं  हम  पहुंचा  सकते

 पहुंचाना  की  कोशिश  इस  तरह  से  उस  नीति  के  अंदर
 लिखा  हुआ

 अध्यक्ष  एक  सप्ताह  पूर्व  एक  अन्य  प्रश्न  के  सिलसिले
 में  मैंने  यहां  बताया  था  कि  4  साल  के  अंदर  यह  बात  हो

 बदकिस्मती  से  इस  बात  को  साफतौर  पर  पूरा  करना  संभव

 नहीं  लेकिन  जितनी  सफलता  भी  हो  सकती  उसके

 हम  कोशिश  माननीय  सदस्य  के  सवाल  का  उत्तर  देने
 के  पूर्व  मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  पहले  जिस  तरह  से  आयुर्वेद
 के  वैध  हर  गांव  में  इलाज  करते  गांव  के  हर  आदमी  को

 इलाज़  नसीब  होता  जब  तक  बहीं  सिलसिला  फिर  से  शुरु
 नहीं  किया  आयुर्वेद  को  बढ़ावा  नहीं  दिया  उस
 बकत  तक  हम  नहीं  समझते  कि  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते

 हुए  हर  व्यक्ति  तक  इलाज  की  सुविधा  पहुंआई  जा  सकती
 करीबन  100  करोड़  को  आनकादी  है  और  प्रत्पेक  व्यक्ति  तक
 स्वास्थ्य  सेवाएं  पहुंचाना  बहुत  मुश्किल  हर  स्टेट  के  अंदर

 कुछ  हिस्से  अलग  कर  के  अगले  4  या  8  साल  में  किस  तरह
 से  इस  काम  को  हम  कर  सकते  हैं  इसका  प्रचर  किया  जाएगा
 और  पहले  बेसिक  चीजें  पहले  दी

 उसके  बाद  दूसरी  प्राथमिकता  के  इलाज  और  चीज

 1917  मौखिक  उत्तर  6

 अब  कम्युनिकेबल  डिसिज  और  नॉन  कम्युनिकेबल  डिसिज  भी  उसके

 अंदर  उसके  अंदर  पैदाइश  के  पहले  मां  को  न्यूट्रीशन  देने
 का  सवाल  भी  पैदा  होता  है  और  पैदाइश  के  बाद  बच्छे
 मोर्टेलिटी  रेट  जैसे  कम  हुआ  है  इससे  भी  ज्यादा  कम  किस

 तरह  किया  जा  सकता  है  इस  पर  भी  सोचा  जा  रहा  तो
 गोया  आदमी  की  जिंदगी  शुरू  होने  से  पहले  से  और  उसके
 कब्र  में  जाने  तक  यह  सार  स्वास्थ्य  का  सवाल  मानव  के  साथ

 जुड़ा  हुआ  इस  तरह  समस्या  लगातार  आने  की  वजह  से

 यह  बहुत  बड़ा  मसला  है  जिसके  लिए  हम  सबको  कोशिश  करनी
 जैसा  माननीय  सदस्य  साहब  ने  फरमाया  है  और  इसलिए

 हमने  दो-चार  रोज  के  बाद  जितने  MP

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  मूल  भाग  जीवन  बीमा  से
 सम्बन्धित  क्‍या  ऐसा  किया  जा  सकता

 श्री  अंतुले  :  मैं  उस  पर  आ  रहा  जैसा
 आपने  कहा  वह  भी  इतना  आसान  नहीं

 '

 इसलिए  उसके  अंदर  उसका  भी  हैल्थ  स्टेटमेंट  1983
 का  है  जिसमें  इंश्योरेंस  पॉलिसी  के  सिलसिले  में  भी  कहा  गया

 अभी  हाल  ही  में  प्रधानमंत्री  साहब  ने  डिक्लेयर  किया  है

 कुछ  लोगों  के  इंश्योरेंस  के  सिलसिले  अब  हमें  देखना  है
 कि  हैलथ  के  सिलसिले  में  भी  पूरे  हिन्दुस्तान  में  100  करोड़
 लोगों  को  उसके  अंदर  ला  सकते  हैं  क्‍या  »  तो  वह  एक  सबाल

 लेकिन  उनको  लाने  के  बाद  भी  उन  तक  पहुंचना
 आसान  महीं  हो  इंश्योरेंस  के  अंदर  लाने  से  अंगर  आदमी
 मर  जाए  तो  उसको  पैसा  मिल  सकता  है  या  दवाई  के  लिए
 पैसा  मिल  सकता  इलाज  मुश्किल  यह  बात  सही  है
 लेकिन  अगर  वहां  से  सुविधा  नजदीक  न  हो  या  मोबाइल  हास्पिटल
 जैसी  सुविधा  कोई  न  हो  तो  पैसा  देकर  भी  उसका  कोई  फायदा
 स्वास्थ्य  के  सिलसिले  में  हो  ऐसा  लग  नहीं  रहा

 इसलिए  सारे  ॥(?  जो  मैडिकल  प्रैक्टिश्नर्स  हैं  उनकी  मैंने  एक
 मीटिंग  ली  है  और  उनको  जो  भी  इसके  बारे  में  सुझाव  देने
 हैं  उन  सब  सुझाषों  को  इकट्ठा  करके  हम  किस  प्रकार  से  आपस
 में  एक  साथ  बैठकर  इस  चीज  को  कर  सकते  हैं  इस  पर  गौर
 करेंगे  क्योंकि  इसे  न  एक  सरकार  कर  सकती  है  और  न  कोई
 एक  पार्टी  कर  सकती  इसे  सब  हम  मिलकर  कर  सकते

 इसलिए  यह  नेशनल  नेशनल  पॉलिसी  के  तहत  जो

 है  उसको  अमल  में  लाना  उसमें  आप  सब  का  सहयोग  भी

 हम  चाहते  जहां  तक  इंश्योरेंस  का  आपका  जो  सवाल  है
 उसके  सिलसिले  में  भी  हम  लेकिन  आज  हम  इसमें  कोई

 श्री  मंजय  लाल  :  हैल्थ  इंश्योरेंस  के  बारे

 श्री  अन्तुले  :  हैल्थ  इंश्योरेंस  के  सिलसिले
 में  हम  कोई  कमिटमेंट  इसके  लिए  आज  नहीं  दे  सकते  यही

 आज  कहना  चाहता  वह  कमिटमेंट  देने  के  बाद  किस मैं  आज

 तरह  से  बह  पूरा  किया  यह  भी  हमको  देखना



 7  मौखिक  उत्तर

 स्वास्थ्य  के  लिए  वह  इंश्योरेंस  लेकिन  इंश्योरेंस  के  लिए

 इंश्योरेंस  नहीं  तो  स्वास्थ्य  का  इंतजाम  अगर  हम  नहीं  कर

 सकते  हैं  तो  इंश्योरेंस  देने  का  मतलब  कुछ  नहीं  इंश्योरेंस
 इसको  नहीं

 श्री  मंजय  लात  :  अध्यक्ष  यह  1983  का  ऐलान
 तेरह  वर्ष  बीत  गए  और  चार  वर्ष  बाकी  हैं  और  ये  अभी

 तक  तय  नहीं  कर  पाए  हमारा  स्पेसिफिक  प्रश्न  था  कि  स्वास्थ्य
 के  लिए  उनको  बीमा  कराना  चाहिए  और  उनको  इलाज  कराना

 अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रश्न  जैसाकि  इन्होंने  लिखा  है
 कि  प्राइजेट  लोगों  को  .  अस्पताल  खोलने  के  लिए  इन्होने  इजाजत
 दी  अध्यक्ष  बड़े-बड़े  निजी  अस्पताल  खुल  रहे  अपोलो
 जैसा  मुनाफा  कमाने  के  लिए  अस्पताल  खुल  रहे
 गरीब  लोगों  को  जिनका  वहां  इलाज  नहीं  हो  सकता  मैं  सरकार
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  निजी  क्षेत्र  के  अस्पतालों  में  गरीबों
 के  लिए  और  विशेषकर  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  के  जो  लोग
 हैं  उनके  लिए  50  प्रतिशत  कोटा  इनमें  निश्चित  करेंगे  जिससे
 उनका  उनमें  मुफ्त  स्वास्थ्य  परीक्षण  वहां  हो

 श्री  ए०  अन्तुले  :  अध्यक्ष  इस  सिलसिले
 में  भी  माफ  मुझे  यह  जरूर  कहना  पड़ेगा  कि  कुछ
 दिनों  पहले  आपने  फाइनेशियल  एक्सप्रेस  और  इक्नॉमिक  टाइम्स
 में  पढ़ा  होगा  कि  इस  देश  के  कुछ  टॉप  इंडस्ट्रियलिस्ट  जब
 प्रधानमंत्री  महोदय  से  मिले  थे  तो  प्रधानमंत्री  जी  ने  उनसे  यह
 सबाल  किया  कि  आप  गरीबों  के  लिए  क्‍या  करना  चाहते
 जब  आपकी  इंडस्ट्री  कायम  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  कि
 अपनी  इंडस्ट्री  के  साथ  आप  एक  हास्पिटल  भी  कायम  अगर
 मीडियम  साइज  इंडस्ट्री  है  तो  उसी  हिसाब  से  और  अगर  बहुत

 *  बड़ी  इंडस्ट्री  है  तो  बहुत  बड़ा  मल्टी  नैशनल  है  तो
 एक-आध  डिस्ट्रिक्ट  को  हैल्थ  केअर  के  लिए  वह  ऐडाप्ट  कर
 सकती  इस  तरह  से  जवाब  में  भी  लिखा  है  कि  प्राइवेट
 मेडिकल  प्रैक्टिशिनर्स  की  सर्विसेज  को  भी  हम  अपनाना  चाहते

 इंडस्ट्रियलिस्ट्स  की  सर्विसिज  को  भी  अपनाना  चाहते  हैं  और
 एन  आर»  एन  ओज  व  अन्य  संस्था  अगर  इस
 क्षेत्र  में  कोशिश  करना  चाहते  हैं  तो  उनको  भी  अपनाया  जा
 सकता  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  फरमा  रहे  यह  सही

 अपोलो  और  बड़े-बड़े  अस्पतालों  का  जहां  तक  सवाल
 वह  बड़ी  बीमारियों  और  बड़े  लोगों  के  लिए  उस  जगह
 पर  50  फीसदी  गरीब  आदमियों  का  इंतजाम  फ्री  हो  सकता  है
 या  इसके  सिलसिले  में  कानून  लाना  पड़ेगा  और  इसके  लिए
 हम  कोशिश  भी  मैं  इस  सिलसिले  में  स्वयं  सोच  रहा

 हूं  कि  50  फीसदी  तो  नहीं  तो  कम  से  कम  25  से  30  फीसदी
 गरीब  आदमियों  का  फ्री  इलाज  बड़े  अस्पतालों  में  किया  जा
 अगर  इसके  लिए  लैजिस्लेशन  लाने  की  जरूरत  हो  तो  वह  भी
 लाना  चाहिए  तो  हम  ले  इस  सिलसिले  में  इस  तरह
 से  हम  सोच  रहे

 श्री  दत्ता  मेघे  :  प्राइवेट  अस्पतालों  में  दे  सकते  हैं  .
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 अध्यक्ष  महोदय  :  लोढ़ा

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  माननीय  अध्यक्ष  1946

 में  बोहरा  कमेटी  का  निर्माण  हुआ  था  और  उसने  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  दो  हजार  तक  स्वास्थ्य  प्राप्ति  के  लिए  जो  योजनाएं
 उनमें  20  हजार  की  जनसंख्या  पर  एक  पब्लिक  हैल्थ  सैंटर

 खोल  दिया  मेरे  प्रश्न  का  पार्ट  यह  है  कि  बोहरा

 कमेटी  की  सिफारिशों  के  अनुसार  20  हजार  की  जनसंख्या  पर

 पब्लिक  हैल्थ  सैंटर  खोलने  का  जो  टारगेट  1946  में  रखा

 वह  किन-किन  प्रदेशों  में  पूरा  हो  गया  और  कहां  पर  नहीं  हुआ
 और  अगर  नहीं  हुआ  है  तो  क्‍यों  नहीं  हुआ  ?  मेरे  प्रश्न  का

 पार्ट  यह  है  कि  आपने  आयुर्वेद  को  प्रोत्साहन  देने  की  बात

 कही  है  लेकिन  आयुर्वेद  और  ऐलोपैथी  का  जो  बजट  उसमें

 हैंडर्ड  परसैंट  से  ज्यादा  अन्तर  आयुर्वेद  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  आपने  क्‍या  टारगेट  रखे  हें  और  बजट  का  जो  अंतर

 उसे  आप  कितना  कम  करेंगे  ?  मेरे  प्रश्न  का  पार्ट  यह

 है  कि  आपने  कहा  कि  हम  हैल्थ  इंश्योरेंस  नहीं  कर  सकते  क्‍यों

 कि  इससे  इलाज  नहीं  आज  दुनिया  के  सब  राष्ट्रों  में  हैल्थ

 इंश्योरेंस  होने  के  कारण  बीमार  लोगों  को  पैसा  मिल  जाता  है
 ताकि  वे  इलाज  करा  क्‍या  हैल्थ  इंश्योरेंस  करने  के  प्रश्न
 पर  आप  गम्भीरता  से  पुनर्विचार  करेंगे  ?

 श्री  अन्तुले  :  अध्यक्ष  मैंने  यह  नहीं
 कहा  कि  हम  विचार  नहीं  माननीय  सदस्य  द्वारा  तीसरा
 प्रश्न  पूछने  से  पहले  उनके  लंबे  दो  प्रश्न  मैं  भूल  गया  इसलिए
 आपकी  अनुमति  से  तीसरे  प्रश्न  पर  ही  जरूर

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  दूसरा  प्रश्न  यह  था  कि  आयुर्वेद
 के  लिए  पैसा  ज्यादा  नहीं  रखा  गया

 कितने  प्रपोशन  में  देंगे  ?

 श्री  अन्तुले  :  यह  बात  सही  है  कि  हसमें
 बहुत  बड़ा  अन्तर  है  लेकिन  अध्यक्ष  महोदय  की  अनुमति  ये  यह
 जरूर  करूंगा  कि  पैसा  ऐलोकेट  करने  की  बजाय  अगर  आयुर्वेद
 के  स्कीम  प्राइम  मिनिस्टर  की  गाइडैंस  में  रिवाइज  करें  तो  ज्यादा
 अच्छा  पिछले  हफ्ते  प्राइम  मिनिस्टर  ने  इंटरबीन  करते  हुए
 कहा  था  कि  आयुर्वेद  के  लिए  पैसा  कम  नहीं  होने  इतनी
 ही  इस  वक्‍त  और  हमारे  आचार्य  विद्या

 श्री  गुमान  मल  लोड़ा  :  यह  स्लोगन  हो  कितने
 प्रपेशन  में  देंगे  और  कितना  गैप  कम  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्‍्लोगन  नहीं  यह  ऐश्येरेंस
 पैसा  कम  नहीं  पड़ने  देंगे  यह  बहुत  बड़ी  बात  है

 श्री  गुभाथ  मल  लोढ़ा  :

 श्री  गुभाव  मल  लोढा  *  आश्वासनों  संबंधी  समिति  इस
 पर  विचार



 श्री  आर»  अन्तुले  :  ऐश्योरेंस  कमेटी  में  देने  से  पहले
 गवर्नमैंट  खुद  उस  ऐश्येरेंस  के  बारे  में  जैसा  कि  अध्यक्ष  महोदय
 ने  भी  कहा  कि  कुछ  सोचेंगे  और  अमल  में  लाएंगे

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  राष्ट्रीय
 स्वास्थ्य  नीति  के  सम्बन्ध  में  बड़े-बड़े  बायदे  क्षय  रोग
 की  बीमारी  से  लगभग  50  लाख  लोग  हर  साल  मौत  के  शिकार
 होते  हैं  और  करोब-करीब  14  मिलियन  आबादी  इससे  प्रभावित

 होती  एक  रपट  के  अनुसार  लगभग  आधी  जनसंख्या  किसी
 न  किसी  रूप  में  क्षयरोग  से  प्रभावित  सरकार  इस  सम्बन्ध
 में  क्‍या  उपाय  करने  जा  रही  है  जिससे  2001  में  इस  देश  में

 क्षय  रोग  को  मुक्ति  मिल

 श्री  ए-०  अन्तुले  :  अध्यक्ष  इसी  सवाल
 के  सम्बन्ध  में  एक  सम्मानीय  सदस्य  के  सप्लीमेंट्री  प्रश  के  जवाब
 में  मैने  यह  कहा  था  कि  जब  हम  आजाद  हुए  तब  यह  क्षय
 रोग  इनक्यूरेबल  उसके  बाद  वह  क्यूरेबल  हो  लेकिन
 सैकण्ड  या  थर्ड  स्टेज  में  जाने  के  बाद  उसके  लिए  काफी  पैसा
 लगता  मैंने  गबर्नमेंट  की  तरफ  से  यह  कहा  था  कि  जितना
 हो  सके  उतना  जल्दी  से  जल्दी  उसको  डिटेक्ट  करने  की  मशीनरी

 हम  खड़ी  करना  चाहते  जैसे  पोलियो  रोग  के  रोकथाम  के

 लिए  पूरे  हिन्दुस्तान  में  दो  दिन  के  अंदर  दिसम्बर  माह  की  9
 तारीख  को  और  20  जनवरी  को  सारे  हिन्दुस्तान  के  एक  से
 तीन  वर्ष  की  आयु  के  बच्चों  के  लिए  इराडीकेशन  की  कोशिश
 कर  रहे  हैं  कि  वह  हो  उसके  लिए  हम  प्रोग्राम  के  तहत
 कदम  उठा  रहे  उसी  तरह  से  हर  आदमी  को  इस  तरह
 से  जांचा  जाएगा  कि  क्‍या  वह  का  शिकार  है  और
 जल्दी  बी०  का  डिटेक्शन  होता  है  अगर  शीघ्र  पता  चले
 तो  बाद  में  उसके  इलाज  के  लिए  जो  कोस्ट  पड़ती  खूब
 पैसा  अवश्य  होता  है  वह  उतनी  हृद  तक  नहीं  इसलिए
 यह  हुकूमत  और  हम  सबके  हित  में  है  कि  उसको  फौरन
 डिटेकक्‍्ट  किया  क्‍योंकि  वह  क्यूरेबल  है  और  क्यूरेबल  होने
 की  वजह  से  सेकण्ड  व  थर्ड  स्टेज  में  जाने  से  पहले  उसको
 करना  इसलिए  उसके  डिटेक्शन  के  सिलसिले  में  हम  एक
 यंत्रणा  खड़ी  कर  रहे  हैं  जिसमें  सी०  के  अंदर  डॉक्टर
 जाकर  जो  मामूली  बीमारी  है  उसके  उपाय  के  लिए  यह  हर
 गांव  के  अंदर  कैम्य  उसके  अंदर  डिटेक्शन  के  सिलसिले  में
 भी  हम  कोशिश

 श्री  चार्स्स  :  सन्‌  2000  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य
 योजना  के  अन्तर्गत  मृत्यु  स्कूल-पूर्व  बच्चों  के  स्वास्थ्य  आदि
 जैसे  स्वास्थ्य  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  है
 विवरण  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  बहुत  ही  कम  मामलों
 में  हमने  अब  तक  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  कुछ  मामलों  में

 हम  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  वाले  हैं  और  कुछ  मामलों  में  हम

 कुछ  .  पीछे  परन्तु  केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसने  लगभग
 सभी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  लेकिन  एक  समस्या

 किसी  राज्य  ने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  है  तो  इसका  यह
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 अर्थ  नहीं  है  कि  गरीब  लोगों  का  स्वास्थ्य  ठीक  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  गरीब  लोगों  की  मूल  आबश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  हमें
 अभी  बहुत  कुछ  करना  बाकी  जहां  कहीं  भी  लक्ष्य  प्राप्त
 कर  लिए  गये  हैं  वहां  के  लिए  भारत  सरकार  से  वित्तीय  सहायता
 मिलनी  बन्द  हो  गई

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  सुझाव  है  कि  समूचे  राज्य  के  लिए
 एक  कार्यक्रम  बनाया  जाये  ताकि  यदि  हम  एक  क्षेत्र  में  सफल

 हो  जाते  हैं  तो  शेष  शशि  को  अन्य  क्षेत्रों  में  लगाया  जा

 उदाहरण  के  तौर  पर  केरल  में  कैंसर  और  जैसे  भयंकर

 रोगों  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई  समूची  परियोजना  को  एक
 माना  जा  सकता  है  और  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  राज्य  ने

 कुछ  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  हैं  अथवा  नहीं  पूरा  आवंटन  किया
 जा  सकता

 श्री  आर  अन्तुले  :  अध्यक्ष  महोदय  यह  सही  है
 कि  किसी  एक  प्रोग्राम  के  तहत  अगर  टार्गेट  एचीव  हुआ  है
 तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सारी  हैल्थ  के  बारे  में  उस
 स्टेट  को  कुछ  मदद  न  दी  अगर  यह  टार्गेट  एचीव  हुआ
 है  तो  उस  प्रोग्राम  के  सिलसिले  में  मदद  रोकी  जा  सकती
 लेकिन  इसका  मतलब  यह  बिल्कुल  नहीं  है  और  अगर  इस  सिलसिले
 में  माननीय  सदस्य  हमको  यह  मालूमात  दे  देंगे  कि  यह  टार्गेट

 पूरा  होने  के  बाद  यह  दूसरा  इलाज  का  स्वास्थ्य  का  सवाल

 है  उसमें  भी  पैसा  कम  किया  गया  है  हम  ऐसा  नहीं  होने
 मैं  इस  वक्‍त  इतना  ही  कहना  चाहता

 डा  जयन्त  रंगयी  :;  अ्रध्यक्ष  सबसे  निचले  स्तर
 पर  स्वास्थ्य  केयर  पद्धति  के  अंतर्गत  हमारे  पास  जो  सांचा  है
 वह  है  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  उसके  मैंने  उत्तर-पूर्व
 तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  के  दूरस्थ  उप  केन्द्रों  का  दौरा  कियाਂ
 इन  उप-केन्द्रों  में  कर्मचारी  पद्धति  कुछ  इस  प्रकार  है  कि  बहां
 तैनात  अकेली  सहायक  नर्स-मिडवाइफ  आमतौर  पर  उन  उप-केंन्रों
 में  नहीं  ठहर  अतः  यदि  उप-केनद्र  ही  काम  नहीं  कर
 रहे  हैं  तो  सन्‌  2000  तक  के  लिए  रखे  गए  लक्ष्य  एक  मजाक
 बनकर  रह  जाते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  उप-केद्रं
 में  कर्मचारियों  की  तैनाती  संबंधी  पद्धति  में  परिवर्तन  करने  पर
 विचार  कर  रही  है  ?

 मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  टीके  लगाने  के  सम्बन्ध  में
 जब  तक  हम  टीके  लगाने  का  कार्यक्रम  पूरा  नहीं  करते  तब
 तक  सन्‌  2000  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  का  हमारा  लक्ष्य

 पूरा  नहीं  हो  चिकित्सा  व्यवसाय  तथा  देश  के  अनेक
 भागों  के  बारे  में  मेरा  अनुभव  मैंने  अनेक  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  देखें  उप-केन्द्र  बाद  में  आते  उनमें  बिजली  के  कन॑क्शन
 भी  नहीं  इस  कारण  वे  केन्द्र  टीके  रखने  के  लिए  रेफरीजरेटर
 भी  नहीं  रख  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  ने
 ऐसे  केन्द्रों  को  बिजली  देने  अथवा  कोई  अन्य  बैकल्पिक  प्रबंध
 करने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ताकि  टीके  लगाने  का  कार्यक्रम
 सफल  हो
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 इस  स्वास्थ्य  कैयर  पद्धति  में  अनेक  अन्य  जुटियां
 पडा अतः  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  सरकार  समूची  स्थास्थ्य  पंद्धति

 का  बीच  में  ही  मूल्यांकन  कराने  की  बात  सोच  रही  है  ताकि

 यदि  हम  सन्‌  2000  तक  अपने  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  करते  तो  हम

 इन्हें  शीघ्र  से  शीघ्र  प्राप्त  कर  सकते  क्‍या  ऐसे  मूल्यांकन

 की  कोई  योजना

 श्री  अन्तुले  :  अध्यक्ष  इम्युनाईजेशन
 के  बारे  में  मैने  आज  और  प्रश्न  के  संबंध  में  जवाब  दे  दिया

 है  और  उस  संबंध  में  मैं  हाउस  का  टाइम  नहीं  जहां

 तक  प्राईमरी  हैल्थ  सैंटर्स  और  सब-सैन्टर्स  का  सवाल  हमें

 इस  बात  की  जानकारी  है  और  माननीय  सदस्य  बिल्कुल  सही

 कह  रहे  हैं  कि  उनमें  प्राईमरी  हैल्थ  केयर  का  पूरा  इंतजाम  जैसा

 होना  चाहिए  वैसा  नहीं  यह  भी  सही  है  कि  वहां  जाकर

 काम  करने  के  लिए  एम०  बी०  बी०  एस»  डाक्टर  अपनी  रजामंदी
 या  विलिंगनैस  जाहिर  नहीं  उन्हें  गांवों  में  जाकर  काम  करने

 के  लिए  कैसे  अट्रैक्ट  प्रवृत्त  किया  इस  बारे  में  हमने  सोचा

 है  बल्कि  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  एम  बी०  बी०  एस«  पास

 डाक्टरों  को  गांबों  में  भेजने  के  सिलसिले  में  यद्यपि  पौलिसी  है
 लेकिन  उसमें  उसी  बांड  एक  क्लॉज  यह  भी  है  कि  अगर  वे

 कुछ  पैसा  दे  दें  तो  उन्हें  गांवों  में  जानो  की  जरूरत  नहीं

 कुछ  रोज  पहले  हमने  इस  पर  विचार  किया  है  कि  डाक्टर्स
 अगर  कुछ  पैसा  देकर  ग्रामीण  भाग  में  न  जाने  की  साहूलियत
 ले  सकते  हैं  तो  यह  सरकार  केवल  पैसा  और  वे  भी  गरीबों
 का  हक  मारके  जमा  करने  के  लिए  नहीं  अतः  उस  सब-क्लॉज
 को  डिलीट  किया  डाक्टरों  का  गांजों  में  जाना  जरूरी

 ऐसे  डायरेक्टिबव  देने  के  सिलसिले  में  हमने  देखा  है  लेकिन  इंडियन
 कौंसिल  ऑफ  मैडिकल  एजूकेशन  एक  औटोनोमस  इंस्टीट्यूशन  होने
 की  वजह  हमें  ऐसे  डायरेक्टिव  देने  का  अधिकार  नहीं  है
 और  न  कॉसिल  को  यह  हम  अधिकार  से  कह  सकते  इस
 बारे  में  से  ऑटोनमस  संस्था  के  बारे  में  लैजिस्लेशन  हम
 यहां  जितने  सवालात  किए  जाते  वे  सही  किये  जाते  हैं  क्‍योंकि
 आम  आदमी  ग्रासरूट  के  आदमी  से  हर  माननीय  सदस्य  का

 ताललुक  होता  है  न  के  ऑटोनमस  संस्था  का  और  हमें  यहां
 उनके  प्रश्नों  का  जवाब  देना  पड़ता  है  लेकिन  उनको  दुरुस्त  करने
 का  शासन  को  अधिकार  नहीं  किसी  ऑटोनोमस  बौडी
 जवाब  नहीं  देना  इसलिए  गबर्नमेंट  के  तहत  जितनी  ऑटोनोमस
 बौडीज  उन्हें  न्याय  मामले  में  और  आवश्यक  एक्सेप्शनल  केसेज
 को  छोड़कर  डायरेक्टिब  देने  के  सिलसिले  जैसा  माननीय  सदस्य
 ने  पूछा  सरकार  को  अधिकार  होना  इसलिए

 और  सब-सैन्टर्स  को  किस  तरह  से  अच्छी  प्रकार  इक्विप
 कर  सकते  इस  बारे  में  हम  इस  लाइन  पर  यदि

 *  माननीय  सदस्य  के  पास  इस  संबंध  में  मैंने  कहा  इसके  अतिरिक्त

 कोई  सुझाव  हों.तो  उन  पर  भी  हम  गौर  करेंगे  क्योंकि  हम

 चाहते  हैं  कि  अंतिम  हर  गांव  के  लास्ट  आदमी  तक  ये  सुविधाएं
 हम  पहुंचा  सकें  तो  इससे  बढ़कर  मेरी  नज़र  में  दूसरा  कोई  पुण्य
 नहीं  हो  ऐसा  मैं  समझता

 हा  जी  कभनोजिया  :  अध्यक्ष  हम  बार-बार
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 कहते  हैं  लेकिन  आप  जवाब  नहीं  देते  हमने  चार  बार  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन

 मैं  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध  कार्यवाही  वह  दूसरी  बार

 ऐसा  कर  रहे

 एल  कनोजिया  :  हम  आपसे  बार-बार  कह

 रहे  लेकिन  आप  हमें  मौका  नहीं  देते  यह  चौथी  बार

 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  20-25  मिनट  हो  गए  हैं  केबल

 एक  क्वैश्चम  के

 मैं  विशेषाधिकार  कर  यह  मामला  विशेषधिकार  समिति  को
 भेज  रहा  हूं  ताकि  माननीय  सदस्य  जोकि  एक  ही  बात  को  सभा

 में  बार-बार  दोहरा  रहे  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जा

 कृपा  करके  आप  बैठ  अब  विशेषाधिकार  समिति  इस
 मामले  को  यह  ठीक  नहीं  है  मैंने  एक  प्रश्न  के

 25  मिनट  का  समय  दिया  अनेक  प्रश्न  हैं  और  माननीय

 सदस्य  मेरे  पास  आकर  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  अन्य  प्रश्न
 नहीं  लिए  जा  रहे

 अब  आप  विशेषधिकार  हनन  के  बारे  मैं  विशेषाधिकार  समिति
 को  उत्तर

 चुनाव  सुधार

 *203.  श्री  चित्त  असु  :
 है|

 श्री  रामाश्रयथ  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चुनाव
 सुधारों  की  तत्काल  आवश्यकता  '

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  अनेक  विशेष

 जि

 से  दिनेश  गोस्वामी  समिति  कौ  सिफारिशों  पर  जिचार  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए
 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 न्याय  और  कंपनी  कार्थ  मंप्राश्य  में  राज्य  मंत्री
 आर»  :  और  जी

 प्रश्न  नहीं
 '

 सरकार  निर्वायन  सुधारों  के  संबंध  में  कतिपय  प्रस्तावों
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पहले  ही  तीन
 लोक  प्रतिनिधित्व  1994;  संविधान

 1994  और  निर्वाचन  आयोग
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 की  संचित  निधि  पर  व्यय  1994  लोक  सभा

 में  पुरःस्थापित  किए  हुए

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  सरकार  को

 तरफ  से  चुनाव  सुधार  से  संबंधित  प्रश्न  का  जिस  तरह  उत्तर

 दिया  गया  ठससे  हमें  सरकार  की  नीयत  और  सरकार  की

 नीति  पर  एकदम  शंका  है  और  लगता  है  कि  यह  सरकार  चुनाव

 सुधार  करनां  नहीं  चुनाव  लोकतंत्र  का  एक  बहुत  बड़ा

 स्तम्भ  है  लेकिन  आज  वह  स्तम्भ  हिल  गया  इसलिए  हम

 समझते  हैं  कि  यह  सरकार  अपराधकर्मियों  और  दौलत  खर्च  करके

 चुनाव  जीतने  में  विश्वास  करती

 इस  बारे  में  माननीय  सदस्य  बोल  चुके  हैं  कि  अब

 चुनाव  ऐसा  हो  गया  है  कि  यदि  इसमें  सुधार  नहीं  किया

 तो  लोकतंत्र  बचेगा  नहीं  और  इसमें  अच्छे  आदमी  नहीं

 इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  चुनाव  सुधार  के  बारे  में

 सुझाब  देने  के  लिए  जो  दिनेश  गोस्वामी  कमेटी  बनी  थी  जिसने
 अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  और  उसकी  रिपोर्ट  में  जो  चुनाव  सुधार

 सुझाए  गए  हैं  उनके  बारे  में  सभी  पार्टियों  की  सहमति  तो

 उस  समिति  के  अंदर  जितने  बिन्दु  उठाए  गए  हैं  उनमें  से  कौन-कौन

 से  बिन्दु  पर  सरकार  ने  कानून  में  संशोधन  के  लिए  प्रयास  किया

 है  ?

 श्री  भारद्वाज  :  श्रीमान्‌  मैं  बड़े  विनप्र  शब्दों
 में  माननीय  सर्दस्य  के  इस  कथन  का  पुरजोर  शब्दों  में  खंडन

 करता  हूं  कि  यह  सरकार  लुनाव  सुधार  नहीं  करना  चाहती
 मैं  माननीय  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  दिनेश  गोस्वामी
 रिपोर्ट  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  कहा  उसके  ऊपर

 पूरी  तरह  सारे  दलों  के  साथ  एक  बार  कई  बार  बैठकर
 विचार  हुआ  है  और  उस  वित्नार-बिमर्श  में  जो-जो  भी  यूनैनीमस
 प्रपेजल्स  आए  उन  सबके  ऊपर  संशोधन  लाया  गया  दिनेश
 गोस्वामी  रिपोर्ट  में  32  प्रपोजल्स  थे  और  उनमें  से  पीपुल्स  रिप्रजेटेशन

 एक्ट  में  23  प्रपोजल्स  करने  के  लिए  संशोधन  लाए  इस
 प्रकार  यह  कहना  कि  दिनेश  गोस्वामी  रिपोर्ट  को  स्टडी  नहीं  किया

 है  या  डिसकस  नहीं  किया  ठीक  नहीं  इस  बात  को
 सभी  विरोधी  दल  के  नेता  जानते  हैं  कि  कितनी  गहराई  से  और
 गम्भीरता  से  इस  पर  विचार  हुआ  है  और  जे  यह  भी  जानते

 हैं  कि  किन-किन  बिन्दुओं  पर  एक-दूसरे  का  विरोध  ...
 ...

 यदि  आप  हस्तक्षेप  करेंगे  तो  इससे  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं

 यदि  जह  विचार-विमर्श  और
 मानी  थीं  वे  सदन  के  सामने  मेँ

 प्रकार  से  जो  बातें  सभी  दलों  ने
 दिनेश  गोस्वामी  समिति  की
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 सिफारिशों  के  आधार  पर  और  उनको  इम्प्लीमेंट  करने  के  लिए

 ही  लाए  गए  जो  सदन  के  सामने  विचाराधीन  इसलिए

 मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  की  यह  बहुत  प्रबल  इच्छा

 है  कि  इन  सुधारों  को  हम  जल्दी  से  जल्दी  लागू  करें  और  हम

 किसी  भी  सारे  विरोधी  दलों  के  साथ  कभी  भी  यदि  वे

 चाहें  तो  और  भी  विचार  कर  सकते

 श्री  रामाश्रथ  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  बात

 तो  इनके  जवाब  से  ही  साबित  होती  है  कि  ये  इन  सुधारों  को

 कितना  जरूरी  मानते  यही  कारण  है  कि  वे  इतनी  जल्दीजाजी

 में  इनको  करने  जा  रहे  आप  अध्यक्ष  खुद  गौर  कीजिए

 कि  कितने  वर्ष  तक  ये  सुझाव  सरकार  के  पास  पड़े  रहे  और

 अब  ये  इतनी  जल्‍दी  में  इनको  पास  करवाना  चाहते  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  कमजोर  बर्गों  के  लिए  उस  समिति  ने

 चलते-फिरते  बूथ  बनाने  का  सुझाव  दिया  था  ताकि  गरीब  लोग

 जिनको  मतदान  का  अधिकार  तो  दिया  गया  लैकिन  थे  उस

 अधिकार  का  स्वतंत्रतापूर्वकक्ष  उपयोग  नहीं  कर  पाते  और  थे  चाहते

 हैं  कि  हमें  जो  बोट  डालने  का  अधिकार  मिला  हम  उसका

 मतदान  करके  सही  उपयोग  तो  क्‍या  आप  इस  बात  को

 इन  बिलों  में  लाए  हैं  कि  नहीं  ?

 श्री  भारद्वाज  :  ये  मामले  नियमों
 के  संशोधन  के  बारे  में  हैं  जो  कि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नहीं
 आते  चुनाव  आयोग  किसी  भी  समय  इन्हें  कर  सकता

 संवेदनशील  चुनाव  क्षेत्रों  में  चलते  फिरते  बूथों  की  ज्यवस्था  की

 गई
 '

 श्री  सैप्लुड्ीन  औध्वरी  :  हम  सभी  इस  बात  पर

 सहमत  हैं  कि  चुनाव  सुधारों  की  और  अधिक  प्रतीक्षा  नहीं  की

 ,  जा  सकती  और  बोहरा  समिति  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  यह  और  भी  आवश्यक  हो  गया  है  कि  हम  अपनी  चुनाव
 प्रणाली  में  उचित  ढंग  से  सुधार  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम
 घन  ताकत  का  अधिकारियों
 का  पक्षपातपूर्ण  रबैया  आदि  जैसी  अनेक  चीजों  से  हमें  निपटना

 है  और  हम  सभी  यह  जानते

 माननीय  मंत्री  ने  तीन  विधेयकों  के  आने  की  बात  कही
 एक  विधेयक  अनेक  कारणों  से  नहीं  लिया  जा  सफा  जोकि

 हम  सभी  जानते  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  से  उसका  हल
 निकलने  जाला  है  जोकि  बहुसदस्यीय  चुनाव  आयोग  के  बारे  में

 लोक  प्रतिनिधित्व  में  संशोधन  संबंधी  दूसरे  विधेयक  में  अनेक
 अच्छे  प्रावधान  इसमें  और  संशोधन  किया  जा  सकता  है  तथा

 मजबूत  बनाया  जा  सकता  इसमें  कोई  सन्‍्देह  नहीं  सरफार

 इसे  तुरन्त  क्‍यों  नहीं  लाती  जिससे  कि  इस  दिशा  में  कुछ  अर्थपूर्ण
 कार्यवाही  की  जा  क्‍या  मंत्री  महोदय  बता  सकते  हैं  कि
 बह  इस  विधेयक  को  कब  ला  रहे

 |

 श्री  एच  आर»  भारद्वाज  :  जहां  तक  इस  विधेयक
 का  संबंध  है  सदन  जब  चाहे  तभी  इसे  लिया  जा  सकता
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 श्री  सैफुदीन  औधरी  :  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला

 आप  इसे  हम  इसका  समर्थन

 श्री  आर  भारद्वाज  :  मैं  इसे  पहले  ही  प्रस्तुत
 कर  चुका

 श्री  सैफुद्दीन  औधवरी  :  तो  इसे  अब  तक  क्‍यों  नहीं  लिया

 श्री  आर  भारद्वाज  :  आप  मुझे  समय

 श्री  सैफुद्दीन  औधरी  :  आपको  समय  कौन

 श्री  एच  आर»  भारद्वाज  :

 श्री  जसुदेश  आचार्य  :  इसे  लाने  से  आपको  कौन  रोक

 रहा
 |

 यह  सभा  के  समक्ष

 श्री  आर»  भारद्वाज  :  हमें  उचित  दृष्टिकोण
 अपनाना  है  माननीय  सदस्य  को  याद  होगा  हमने  इस  विधेयक

 को  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  इसमें  कुछ
 प्रस्ताव  थे  जिन्हें  संशोधित  किया  गया  था  और  उस  पर  भी  हमने

 विरोधी  पक्ष  के  साथ  बैठक  की  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  दो  अर्थात्‌  राजनैतिक

 दलों  द्वारा  धर्म  तथा  धार्मिक  नामों  के  प्रयोग  पर  अनुच्छेद
 के  अन्तर्गग  पहले  उपलब्ध  किया  इस  पर  समिति  द्वारा  सुझाव
 दिया  गया  था  और  कहां  गया  था  कि  आप  लोक  प्रतिनिधित्व

 अधिनियम  के  मूल  अनुच्छेद  123  को  शामिल  भाषा

 तथा  अनुच्छेद  123  की  अन्य  बातें  जिसका  कुछ  माननीय  सदस्यों
 ने  पूरी  तरह  विरोध  किया

 श्री  सैफुद्दीतव  औधरी  :

 श्री  आर»  भारद्वाज  :  अतः  उन्हें  भी  साथ

 उन्होंने  कहा  यदि  आप  अनुच्छेद  123  को  पूरी  तरह  स्वीकार
 करते  हैं  तो  थे  तुरन्त  विधेयक  को  पास  कर  सकते

 श्री  सैफुद्दीग  औधरी  :  विरोध  हो  अथवा  न  इसको

 बहुमत  द्वारा  पास  किया  जा  सकता  *

 वे  माननीय  सदस्य  कौन  हैं  ?

 श्री  एअ  आर»  भारद्वाज  :  हम  इस  बारे  में  गंभीर
 हैं  और  हम

 श्री  सैफुद्दीन  औशरी  #  यह  कोई  संविधान  संशोधन  विधेयक
 नहीं

 श्री  इन्द्रजीत  :  मैं  दिनेश  गोस्वामी  समिति  का
 सदस्य  था  और  इस  नाते  मैं  दो  प्रश्न  पूछना  चाहता

 इस  समिति  ने  चुनाव  के  लिए  सरकार  द्वार  धन
 दिए  जाने  का  जोरदार  समर्थन  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  सरकार  इस  बारे  में  कुछ  वबिचार  कर  रही

 हमने  न  केवल  राष्ट्रीय  स्तर  बल्कि  राज्य  स्तर  पर
 भी  हइलैक्ट्रोनिक  माध्यम-राष्ट्रीय  प्रसारणों  के  रूप  के  प्रयोग
 का  समर्थन  किया  आजकल  हमारे  पास  टेलीविजन  के  तीन
 चैनल  हैं  क्‍या  सरकार  राज्य  के  भीतर  एक  ही  स्तर  पर  संसद
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 तथा  जिधान  सभा  के  उम्मीदवारों  को  उसका  प्रयोग  करने  देने

 की  सम्भावना  पर  विचार  करेगी  ?  जहां  तक  राष्ट्रीय  स्तर  का

 संबंध  है  उसका  प्रयोग  केबल  मात्र  नेताओं  तक  स्रीमित  किया

 जा  सकता  क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  कुछ  विचार  किया

 इस  समय  प्रधान  मंत्री  भी  सदन  में  उपस्थित  हैं  तो  क्‍या

 उनसे  अनुरोध  कर  सकता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मोनोप्लाइजड  शब्द  का  इस्तेमाल

 न  करके  शब्द  का  इस्तेमाल  क्‍यों  नहीं

 श्री  इन्द्रजीत  :  मैं  आप  से  सहमत  क्‍या  प्रधान  मंत्री

 इन  मूल  मुद्दों  पर  कुछ  प्रकाश

 श्री  एच  आरਂ  भारद्वाज  :  जहां  तक  सरकार  द्वारा  धन

 दिये  जाने  का  संबंध  है  यह  मैं  माननीय  सदस्यों  कौ  बताना  चाहूंगा
 कि  यह  सरकार  द्वारा  धन  दिये  जाने  की  बात  नहीं  थी  बल्कि

 यह  चुनाव  सूची  की  एक  अथवा  दो  प्रतियों  के  कुछ  कागज

 कुछ  इश्तहारों  आदि  के  लिए  आंशिक  रूप  से  धन  देने

 की  बात  थी  जिसे  हमने  बहुत  ही  अप्॒र्याप्त  इसके  अलावा

 निर्दलीय  उभ्मीदवारों  और  अन्य  उम्मीदवारों  का  प्रश्न  अतः

 उस  उपबंध  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  सरकार

 द्वारा  धन  दिये  जाने  का  मामला  बहुत  गंभोर  है  और  उसे  लागू
 नहीं  किया  गया

 जहां  तक  प्रचार  माध्यम  का  संबंध  है  आप  अच्छी  तरह
 जानते  हैं  कि  चुनाव  के  दौरान  इस  पर  चुनाव  आयोग  का  नियंत्रण

 होता  है  और  यदि  सदस्य  यह  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  हम

 इस  पर  चुनाव  आयोग  के  साथ  चर्चा  कर  सकते  चुनाव  के

 दौरान  प्रचार  माध्यम  पर  किसी  का  एकाधिकार  नहीं

 श्री  इन्द्रजीत  :  महोदय  मैं  इस  तथ्य  से  अवगत  हूं  कि
 सरकार  द्वारा  धन  दिये  जाने  की  बात  पर  सर्वसम्मत  सिफारिश
 नहीं  की  गई  थी  परन्तु  तीन  सदस्यों  अर्थात्‌  भूतपूर्व  चुनाव  आयुक्त
 श्री  श्री  एलਂ  पी०  सिंह  और  मैंने  इस  की  सिफारिश  की
 थी  और  यह  आशा  व्यक्त  की  थी  कि  सरकार  इस  पर  विचार
 करेगी  हालांकि  इसकी  सिफारिश  सर्वसम्मति  से  नहीं  की  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री

 श्री  शरद  दिधे  :  सबसे  महत्वपूर्ण  चुनाव  सुधार
 पहचानपत्र  को  जारी  करने  की  बात  गत  विधान  सभा  चुनावों
 में  अनेक  राज्यों  में  इस  पर  बहुत  जोर  दिया  गया  परन्तु
 सर्वोच्च  न्यायालय  में  कानूनी  कठिनाइयों  तथा  कुछ  राज्यों  में  प्रशासनिक
 तथा  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इसे  अब  रोक  दिया  गया  है
 और  मुझे  डर  है  कि  अगले  लोक  सभा  चुनाव  तक  इसे  लागू
 करना  सम्भव  नहीं  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहंगा  कि  क्‍या
 वह  इन  प्रशासनिक  और  वित्तीय  कठिनाइयों  को  दूर  करेगी

 ताकि
 मी

 लोक  सभा  चुनाव  से  पूर्व  पहचान  पत्र  जारी  किए
 जा  -

 '  श्री  आर  भारद्वाज  :  में  माननीय  सदन
 *  को  सूचित  करना  चाहंगा  कि  हमने  दोनों  कानूनी  तथा  वित्तीय

 कठिनाइयों  को  पूरा  कर  दिया  प्रधान  मंत्री  ने  सभी  मुख्य
 1
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 ,  मंत्रियों  तथा  चुनाव  आयुक्त  की  बैठक  बुलाई  हमने  पहचान
 पत्रों  के  लिए  राज्यों  के  वास्ते  225  करोड़  रुपये  की  तुरन्त  व्यवस्था

 कर  दी  हमने  इस  वर्ष  के  बजट  में  इसके  लिए  और  इतनी
 ही  राशि  की  व्यवस्था  की  मुझे  यह  बताते  हुए  खुंशी  है
 कि  पहचान  पत्र  जारी  करने  का  यह  कार्यक्रम  उसी  गति  से
 जारी  मैं  सभा  को  पहले  ही  बता  चुका  कि  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  ये  व्यायहारिक  कठिनाइयां  नहीं  राज्यों  को  मतदाताओं
 को  घर  से  बाहर  लाने  तथा  उनकी  फोटो  खींचने  जैसी  समस्याओं
 का  सामना

 हिन्दी|

 मेजर  जनरल  भुजन  चन्द्र  खण्डूरी  :  अध्यक्ष

 पूरा  सदन  इस  जात  से  सहमत  है  और  बार-बार  यह  कहता

 है  कि  चुनाव  में  सुधार  होता  मंत्री  महोदय  ने  अभी
 जो  जवाब  उससे  लगता  है  कि  आप  भी  सहमत  लेकिन
 आप  उन  बातों  पर  ज्यादा  घ्यान  दे  रहे  हैं  जिसपर  विवाद
 दिनेश  गोस्वामी  कमेटी  रिपोर्ट  में  बहुत  सारी  ऐसी  चौजें  हैं  जिनपर

 कोई  विवाद  नहीं  मैं  भंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 कया  आप  उम्र  बातों  को  पूरी  तरह  से  इकट्ठा  करके  निर्णियाद
 रूप  से  सुधारों  को  पास  करने  के  लिए  प्राथमिकता  देंगे  बजाए
 इसके  कि  उन  झझटों  में  पड़ें  जहां  सरकार  यह  बहाना  बना
 सके  कि  वह  नहीं  लाया  जां  जैसा  अभी  आपने  कहा
 कि  विशेध  है  ?  इसलिए  मैं  आपसे  स्पष्ट  पूछना  चाहता  हूं  कि
 उन  सुधारों  जिनके  बारे  में  किसी  भी  पार्टी  कौ  तरफ  से

 कोई  विवाद  नहीं  आप  इस  सत्र  में  पास  करमे  कौ  कृपा
 करेंगे  ?

 श्री  आर»  भारद्वाज  :  सदन  में  जितनी  भी  बातें
 कही  गई  हम  उनका  आदर  करते  हैं  और  जल्दी  से  जल्दी
 करने  की  कोशिश

 मेजर  जगरल  भुगण  अन्द्र  खाण्दूरी  :  यह
 तो  आपने  टालने  वाली  बात  कर  दी

 भरी  एच  आर  भारद्वाज  :  में  क॑से  कह  सकता  हूं
 कि  कल  करवा  दूंगा

 औ  अकजीत  जादतल  :  तुरन्त  चुनाव  सुधार  लागू
 करने  के  लिए  न  केवल  इस  सभा  क॑  सभी  पक्षों  की  ओर  से

 जौरदार  मांग  की  जा  रही  हैं  बल्कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  से
 भी  सहमत  होंगे  कि  इस  बारे  मैं  देश  की  जनता  कीं  भी  जोरदार

 नी मागिं  अनेक  सातों  पर  पहले  ही  सहमति  हो  चुकी  है  और

 कुछ  बातों  पर  अर्जा  अल  रही  अभेक  बातों  पर  सदा  मतभेद

 परन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  यदि  मतभेद  हों  तो  आवश्यक

 की  और  से  यह  सर्बश्नब्यत  मांग  है  और
 के  शुरू  में  यह  आश्यासम  दिया  भा  कि  जह

 पैश  अतः  मैं  पुमः  इस  प्रश्य  की  ओर  ध्यान
 अञ्री  भी  इस  ख़न्र  में  दस  दिन  शैष  अतः  सरकार  की

 सहमति  और  विरोध  पक्ष  की  सर्वसम्यत  मांग  को  देखते  हुए  इस
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 विधेयक  को  इस  सत्र  में  ही  पास  किया  जाना  क्‍या
 मंत्री  महोदय  इस  सत्र  में  यह  विधेयक  पेश  करेंगे  ?

 श्री  आर»  भारद्वाज  :  मैने  सदन  की  मांग  को
 नोट  कर  लिया  है  और  मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  अपनी
 ओर  से  भरसक  प्रयत्न

 '

 श्री  राभ  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  सदन  में  परिसीमन
 के  संबंध  बार-बार  चर्चाएं  होती  रही  हैं  और  जो  शुरु  से  ही

 सुरक्षित  क्षेत्र  उनके  बारे  में  भी  एक  कमेटी  बनी  है  और
 शायद  रिपोर्ट  भी  सदन  में  आई  हुई  मैं  मंत्री  जी  से  जानना
 खाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  ऐसा  जिचार  करती  है  कि  शुरू
 से  ही  सुरक्षित  क्षेत्र  उनकौ  सीमा  बदलेगी  या  उसके  एवज
 में  दूसरे  क्षेत्र  को  सुरक्षित  करेगी  ?  हर  क्षेत्र  में  आबादी  के  लिहाज
 से  बोटरोें  की  संख्या  काफी  बढ़  गई

 अध्यक्ष  भहोदय  :  जह  बिल  आने  के  बाद

 मालूम  हो

 अध्यक्ष  महोदल  :  इस  तरह  के  प्रश्न  ऐलाडड  नहीं

 थी  राम  प्रसाद  सिंह  :  यह  तो  बताएं  कि  सुरक्षित  क्षेत्र
 के  बारे  में  समिति  की  जो  रिपोर्ट  आई  क्‍या  उसमें  कोई
 परिवर्तन  करने  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सब  लीडर्स  को  पहले  बता  दिया
 गया

 ।

 श्री  राणघजीर  सिंह  :  अध्यक्ष  बोहरा  समिति  की  रिपोर्ट
 '
 प्रकाशित  होने  के  बाद  चुनाव  तंत्र  में  बहुत  भय  लगने  लगा
 मैं  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्रधानमंत्री  कोई  ऐसा  कानून  संसद  में  बनवाएंगे
 कि  यदि  कोई  भी  राजनैतिक  दल  अपराधिक  ज़्रित्र  के  ध्लोगों  को
 टिकट  देगा  तो  उसका  रजिस्ट्रेश  समाप्त  कर  दिया  जाएंगा  ?

 अध्यक्ष  महोद्यय  :  ऐसे  प्रश्न  मत  पूछें

 अध्यक्ष  बहोदथ  :  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  प्राईवेट  मैम्बर्स
 बिल  मृव

 श्री  राजलीर  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरा  प्राईवेट  पमैम्वर्स  मिल
 पहले  आया

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  बिल  में  क्‍या  लाती  यह
 नहीं  पृष्ठा

 श्री  शजदौर  सिंह  :  अपराधिक  चरित्र  के  लोगों  को  चुनाव
 लड़ने  की  अनुमति  देंगे  या  नहीं  देंगे  ?

 अहोद्यथ  :  यह  कानून  में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ऐलाठउड  नहीं

 कार्तिकेश्वर  पात्र  :  पिछले  अनेक  विधान  सभा  चुनावों
 में  सरकार  को  कई  कमियों  तथा  त्रुटियों  का  पता  लगा  है  और

 सरकार  ने  उन्हें  दूर  भी  किया  क्‍या  सरकार  समिति

 द्वारा  की  सिफारिशों  के  अलावा  कुछ  अन्य  उपचारी  उपाय

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?  इन  चुनावों  के  पश्चात्‌  सरकार

 ने  किन  उपायों  पर  बिचार  किया

 श्री  आर  भारद्वाज  .:  चुनाव  सुधारों  का  मामला

 अनुभव  का  मामला  है  जिसे  हम  प्रत्येक  आम  चुनाव  में  प्राप्त
 करते  हैं  और  चुनाव  आयोग  उनके  बारे  में  सरकार  को  सिफारिश
 करता  हमें  माननीय  सदस्यों  से  सुझाव  प्राप्त  होते  हैं  और
 कभी-कभी  जनता  की  मांग  पर  उनमें  से  प्रत्येक  पर  विचार  करते

 हैं  और  ठसे  सभा  के  समक्ष  लाते  अतः  यह  एक  निस्तर
 प्रक्रिय  है  और  जब  भी  आवश्यक  होता  है  हम  उपाय  करते

 अध्यक्ष  महोदय  :  बह  जानना  चाहते  कि  उपाय  क्‍या
 सरकार  के  अनुसार  चुनाव  में  बल  प्रयोग  और  तंगदिली

 की  विचारधाराओं  के  विरुद्ध

 श्री  भारद्वाज  :  धनशक्ति  के  संबंध  हाल
 ही  में  उसे  वास्तविक  बनाने  के  लिए  धन  सीमा  को  बढ़ाया  गया
 है  इसे  अधिकृत  करने  के  लिए  जो  कुछ  किया  जा  सकता

 किया  गया  है  और  इसके  अलावा  दलों  द्वारा  चन्दा  लेने  के
 संबंध  में  कुछ  कानून  बनाया  गया  इसमें  और  सुधार  किया
 जा  सकता  पद्धति  में  ये  बुराइयां  हैं  और  हम  इनसे  अवगत

 ।

 जनसंख्या  नीति

 «205.  श्री  भीतिश  कुमार  :

 डा«  महादीपक  सिंह  शाक्‍्य  :

 क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्‍या  देश  के  लिए  जनसंख्या  नीति  तैयार  करने  के
 लिए  वर्ष  1993  में  एम०  स्वामीनाथन  की  अध्यक्षता
 में  एक  समित्ति  गठित  की  गई

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  थे
 और  क्या  इस  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 दी

 यदि  तो  सरकार  को  यह  रिपोर्ट  किस  तारीरब
 को  प्राप्त  हुई  और  इसकी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कोई
 कार्य  योजना  तैयार  की  गई  और

 16  अगस्त  1995  मौखिक  उत्तर  20

 यदि  तो  इस  कार्य  योजना  रूपरेखा  क्‍या  है

 और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 सिंह  :  से  जी  विशेषज्ञ  दल

 के  अन्य  सदस्यों  में  श्री

 प्रोफेसर  आशिष  श्रीमती  अवाबाई  श्रीमती  देवकी
 वसनन्‍्त  श्री  प्रवीण  श्री  भास्कर

 राव  और  डा०  जे  पी०  गुप्त  विशेषज्ञों  के  इस  दल  ने  24

 1994  को  -  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  इस  रिपोर्ट  को

 लोक  सभा  के  पटल  पर  14  1994  को  रख  दिया

 और  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  का  प्रारूप  तैयार

 कर  लिया  गया

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  जनसंख्या  की  वृद्धि
 अपने  देश  में  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  जो  कुछ  भी  विकास

 हो  रहा  जो  आबादी  में  वृद्धि  की  दर  वह  सम्पूर्ण  रूप
 से  बढ़ती  हुई  आबादी  के  द्वारा  लील  लिया  जाता  है  और  इस
 प्रकार  से  हम  पिछड़ते  जा  रहे  देश  भर  में  पोपुलेशन  की
 तेज  रफ्तश  को  देखते  हुए  एक  बहस  छिड़ी  हुई  है  और  आमतौर
 पर  यह  आरोप  लगता  है  कि  राजनैतिक  दल  के  लोग  इसपर
 गंभीर  नहीं  इस  सदन  में  भी  आपने  जो  जवाब  ददिया  है
 और  हम  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  कमेटी  की  रिपोर्ट  सभा  पटल
 पर  रखी  जा  चुकी  पिछले  सत्र  के  दौरान  भो  ड्राफ्ट
 पोपुलेशन  पालिसी  पर  चर्चा  होनी  बह  नहीं  हो  सकी
 तो  ऐसी  स्थिति  में  हम  सरकार  से  जानना  चाहते  हैं  कि  कब
 तक  अन्तिम  रूप  से  नेशनल  पोपुलेशन  पालिसी  सरफार  तैयार  कर
 लेगी  ?  उसके  बाद  इस  डाफ्ट  पर  जो  भी  विचार  करना  हो
 और  उसके  आधार  पर  कोई  कार्य  योजना  बनाकर  उसको  कब
 तक  क्रियान्बित  करना  चाहती  है  ?

 ।

 श्री  पवन  सिंह  घाटोवार  :  राष्ट्रीय  जनसंख्या
 नीति  के  बोरे  में  विशेषज्ञ  ग्रुप  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  को  हमने
 राज्य  सरकारों  तथा  विभिन्न  विभागों  को  भेजा  राज्य  सरकारों
 की  टिप्पणियां  प्राप्त  हो  गई  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  बनाने
 से  पूर्व  हमें  राज्य  सरकारों  के  बिचारों  पर  ध्यान  दैना  हमने
 विभागीय  कार्यवाही  शरू  कर  दी  है  अर्थात्‌  विभाग  में  हम
 यथासम्भव  शीघ्र  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  मैं
 आज  निश्चित  तारीख  नहीं  बता

 हिन्दी|

 श्री  नीतिश
 कुमार  :  अध्यक्ष  यह  आप  खुद

 समझ  सकते  अगर  इस  तरह  से  शीघ्रਂ  चलता
 रहेगा  तो  जिस  प्रकार  से  आबादी  बढ़ती  चल  जा  रही  उसमें

 .  हम  लोग  कुछ  भी  नहीं  कर  पाएंगे  और  इस  देश  का  खजिकास
 नहीं  हो  इस  पर  एक  बिल  भी  आया  था  और  उसकी
 चर्चा  भी  हुई  थी  कि  उसे  सबसे  पहले  अपने  घर  से  शुरू  किया
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 इसके  लिए  पालियामेंट  में  मैम्बर्स  पर  और  पोलिटिक्स  में

 जो  दूसरे  लोग  दूसरे  मंत्री  सब  लोगों  पर  एक  रोक  लगाई
 जाय  कि  जो  अधिक  बच्चे  पैदा  उनकी  योग्यता  समाप्त
 कर  दी  यह  कोई  मजाक  का  विषय
 नहीं  विगन्‍्स  एट

 अगर  हम  खुद  पर  नियंत्रण  रखें  और  आने  वाले  दिनों
 में  भूतलक्षित  प्रभाव  से  लागू  कर  दिया  जाये  तो  बहुत  अच्छा

 इस  प्रकार  टाल-मटोल  से  काम  नहीं  जो  रिपोर्ट

 आई  है  उसके  हिसाब  से  ऐसा  लगता  है  कि  जो  हिन्दी  भाषी
 राज्य  हैं  वहां  आबादी  बढ़ने  को  दर  ज्यादा  राष्ट्रीय  औसत
 84  के  करीब  खासकर  मध्य  उत्तर  प्रदेश
 और  बिहार  में  जिनको  बिमास  राज्य  कहते  हैं  वहां  राष्ट्रीय  औसत
 जो  28.5  प्रतिशत  की  होनी  उन  राज्यों  में  कहीं  30

 कहीं  33  प्रतिशत  और  कहीं-कहीं  पर  36  प्रतिशत

 इसलिए  इन  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में  जहां  प्रचार  का  कोई  असर

 नहीं  हुआ  क्‍या  वहां  कोई  विशेष  कार्य  योजना  तत्काल  लागू
 करना  चाहते  हैं  जिससे  इस  बढ़ती  हुई  आबादी  को  बुद्धि  दर
 पर  नियंत्रण  किया  जा

 श्री  पवम  सिंह  घाटोवार  :
 ठीक  माननीय  सदस्य  ने  उन  राज्यों  का  ठीक  नाम  लिया

 है  जहां  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में

 कुछ  धीरे  इस  कारण  भारत  सरकार  ने  देश  के  90  जिलों
 को  चुना  है  और  वे  जिले  आमतौर  पर  इन  राज्यों  के  हैं  और

 हमने  कार्यक्रमों  को  तेजी  से  लागू  करने  तथा  पी०  एच  और

 स्तर  पर  मूल  ढांचे  के  बिकास  के  लिए  अलग  से

 धन  दिया  है  ताकि  वे  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  को  प्रभावी  ढंग

 से  लागू  कर  सकें  और  यह  सूचना  संचार  और  शिक्षा  भी

 इस  कार्यक्रम  में  शामिल  हमने  90  जिलों  में  कार्यक्रम  आरम्भ

 किया  है  जोकि  अधिकांश  उन्हीं  राज्यों  के

 महादीपक  सिंह  शाक्य  :  अध्यक्ष  बहुत  सारी

 बातें  हमारे  साथी  ने  पूछ  ली  मैं  संक्षेप  में  आपसे  पूछना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  से

 महादीपक  सिंह  शाक्य  :  आपके  द्वारा  मंत्री  महोदय

 से  पूछना  चाहंगा  कि  जो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  उस  रिपोर्ट  को

 आप  कब  तक  लागू  कर  देंगे  और  उस  रिपोर्ट  के  अंदर  उन्होंने

 जो  तमाम  सुझाव  पेश  किये  क्या  नैतिकता  के  आधार  पर

 बढ़ती  हुई  आबादी  को  कंट्रोल  करने  के  लिए  समिति  ने  आपके

 सामने  कोई  सुझाव  रखा  यदि  रखा  है  तो  उसके  प्रचार-प्रसार

 .  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  पथन  सिंह  घाटोआर  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका

 हूं  कि  जो  रिपोर्ट  मिली  है  हमने  लोक  सभा  के  पटल

 पर  रखा  हमने  ठस  रिपोर्ट  को  राज्य  सरकारों  के  पास  भी

 प्रेजा  कई  राज्यों  के  उस  पर  कमेंट्स  आये  हैं  और  कई

 1917

 माननीय  सदस्य  की  बात
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 के  आने  हमने  अपने  विभिन्‍न  विभागों  को  भी  रिपोर्ट  की

 कापी  भेजी  उनसे  कमेंटस  मिलने  के  बाद  हम  मंत्रालय  में

 बैठकर  उस  पालिसी  को  जितनी  जल्दी  हो  लाने  की  कोशिश
 में

 महादीपक  सिंह  शाक्क  :  नैतिकता  वह  जो  कही
 उस  पर  जवाब  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  भ्रम
 उत्पन्न  हो  सकता  कम  से  कम  इसने  मुझे  तो  भ्रम  में  डाल

 दिया  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  अभी  तक
 *

 किसी  जनसंख्या  नीति  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  कुछ
 विभागीय  कार्यवाही  चल  रही  है  जिसके  परिणाम  की  हमें  प्रतीक्षा
 करनी  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना
 में  यह  नहीं  हो  हो  सकता  है  यह  अगली  योजना  में

 मैं  नहीं  उसी  समय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है
 कि  नीति  को  संसद  के  समक्ष  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 शायद  मंत्री  महोदय  उस  दस्ताबेज  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं
 जिस  पर  कुछ  सत्र  पूर्व  सदन  में  चर्चा  की  गई  मैं  इस
 बारे  में  स्पष्ट  नहीं  मैं  जानना  चाहंगा  कि  क्‍या  इस  नीति
 अथवा  प्रस्ताव  नीति  के  अनेक  पहलुओं  में  कोई  ऐसा  प्रस्ताव

 है  जिसके  अन्तर्गत  बच्चों  के  संबंध  में  कतिपय  पारिवारिक  सिद्धान्तों
 का  उल्लंघन  म  करने  वालों  को  कुछ  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा

 तथा  दूसरी  ओर  इन  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  करने  बालों  को  अर्थात्‌
 अधिक  बच्चे  पैदा  करने  वालों  को  हतोत्साहित  किया
 क्या  प्रोत्साहन  देने  तथा  हतोत्साहित  का  कोई  विचार  है
 क्योंकि  अनेक  देशों  में  इस  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  जा  रहा

 '
 चीन  में  सफलतापूर्वक  इसका  अनुसरण  किया  जा  रहा

 श्री  पंञन  सिंह  घाटोआर  :  हमने  1976  में  ही  राष्ट्रीय
 जनसंख्या  नीति  पास  कर  दी  हम  उस  नीति  विभिन्‍न

 राज्यों  से  प्राप्त  अनुभव  से  नवीनतम  बनाने  जा  रहे  जैसाकि
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  इन  प्रोत्साहन  और  हतोत्साहित  करने  के

 बारे  में  बहुत  जोरदार  मत  हम  इन  दोनों  बिचारों  की  जांच

 कर  रहे  एक  विचार  वालों  का  कहना  यह  है  कि  यह  स्वैकछिक

 कार्य  होना  चाहिए  और  इस  पर  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  होना

 दूसरे  जिचार  ब्थालों  का  कहना  है  कि  कुछ  प्रोत्साहन  होना  चाहिए
 हमने  इस  बारे  में  कोई  राय  नहीं  बनाई  है  कि  क्‍या  प्रोत्साहन

 जारी  रखा  जाये  अथवा  इसे  खत्म  किया  नीति  अभी  बनाई
 जा  रही  है  क्योंकि  विभिन्न  राज्यों  में  अलग-अलग  बिचार  प्राप्त

 हुए  हम  सभी  विचारों  पर  ध्यान  दे  रहे

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  कृपया  इन्हें  समाप्त  मत

 रासा  सिंह  रावत  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम

 से  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  वर्तमान  में  विकास  की  दर
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 या  उत्पादन  तो  बढ़  रहा  है  तीए  छः
 आठ  और  जनसंख्या  बढ़  रही  है  2,  4,  6,  16,  32,  64  128

 अर्थात्‌  असंतुलन  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  इस  जनसंख्या  के

 बढ़ते  हुए  खत्तरे  के  विरोध  में  जन  चेतना  पैदा  करने  के  लिए
 समाज  के  सभी  वर्गों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  सरकार

 जन  शिक्षण  के  माध्यम  से  कोई  ऐसा  प्रयास  करेगी  जिससे  जनता
 स्वयं  आगे  आये  और  आगे  बढ़कर  देश  की  जनसंख्या  कम  करने
 के  बारे  में  प्रयास  कर  सके  और  उनका  सहयोग  प्राप्त  हो
 सके  ?

 श्री  पजन  सिंह  घाटोशार  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  बोला
 बह  बिल्कूल  सच  है  क्योंकि  जो  हमारी  स्टडी  हुई  उसमें
 देखा  गया  है  कि  जहां-जहां  महिलाओं  की  शिक्षा  ज्यादा  जहां-बहां
 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  सफल  हुए  हैं  और  जहां  महिलाओं  की
 शिक्षा  कम  उन  राज्यों  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  सफल
 नहीं  हम  चाहते  हैं  और  हम  लोगों  ने  राज्यों  से  सलाह
 मशत्रिर  भी  किया  है  कि  महिलाओं  की  शिक्षा  पर  ज्यादा  से
 ज्यादा  जोर  दिया  इस  लिये  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में

 एक  हो  विषय  नहीं  इसमें  सारे  सामाजिक  विषय  इंयाल्य
 सारे  सामाजिक  विषयों  को  एक  साथ  लेकर  चलना  उसमें
 शिक्षा  का  बहुत  भारी  योगदान

 मौखिक  24
 16  अगस्त  1995

 पेय  जल

 ९207,  डा०  साक्षी  जी  :  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजगार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  आदानों  की  सहायता  से  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध

 कराने  हेतु  कोई  व्यवस्था  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  है  ?

 हिन्दी|

 ग्रामीण  क्षेत्र  और  रोजमार  मंत्री  जगन्नाथ
 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 जी

 राज्य-बार  ब्यौरा  संलग्न  अनुबन्धों  6  से  में

 दर्शाया  गया

 फलोराइड  दूर  करने  के  संधंत्र

 क्रम  राज्य  एंड  डा  अनुमोदित  फ्लि  एंड  ड्रा  लगाए  गए
 संयंत्रों  की  हैंडपम्प  युक्त  संयंत्रों  की  हैंडपम्प  युक्त

 संख्या  ली  संयंत्र  संख्या  संयंत्र

 1  आंध्र  प्रदेश  30  269  29  264

 2  हरियाणा  5  5

 3  गुजरात  है|  "1

 4.  कनटिक  10  9  2  9

 5.  मध्य  प्रदेश  2  8  ५  2  8

 6  महाराष्ट्र  2  2  2  .  2

 7  पंजाब  2  27  ॥
 8  राजस्थान  40  64  40  28

 9.  तमिलनाडु  4  11  पा

 10.  उत्तर  प्रदेश  12  12

 11.  केरल  2  ॥

 106  377  93  334

 ७७७७७॥/७॥//८"८""शआभभशश//श"श"श"श/श"शशणशशशणशणशणशणणनणनाणआआआआआआआआआआआआभनाााााााााााााााााम  4“  आस का  हद
 अनुबन्धना

 |
 2.  3

 भा»

 आय क हक खारापन दूर करने के संयंत्र 2. गृजरात राज्य अनुमोदित लगाए गए संयंत्रों 3. हरियाणा ४ 2 की संख्या की संख्या 4. महाराष्ट्र 2 2 2 3 5. राजस्थान 92 है आंध्र प्रदेश 6. तमिलनाडु 20
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 2  3  2

 7.  पश्चिम  बंगाल  4  3  5.  मध्य  प्रदेश  2734  2734  *

 8४.  लक्षद्वीप  10  10  6...  महाराष्ट्र  74  50

 9.  पांडिचेरी  7  3  7...  मणिपुर
 255  248

 _  163  150  8.  मेघालय  200  200

 ए  9...  भिजोरम  100  100

 10.
 *

 नागालैंड  174  174
 लौह  दूर  करने  के  संयंत्र

 _  _  11...  उड़ीसा  3780  768

 क्रम  राज्य  अनुमोदित  लगाए  गए  संयंत्रों  12...  तमिलनाबु  25  6
 a  की  संख्या  की  संख्या  वि  fear

 _  13.  त्रिपुरा  5900  165

 12
 2  3  4

 ___  14.  उत्तर  प्रदेश  319  ;  319  *

 1.  असम  3772  3772  *  15.  पश्चिम  बंगाल  1000  22

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  65  67  16.  पांडिचेरी  20  13

 3...  बिहार  2500  ,  300  ठद्बह  ४90४
 4.  केरल  20  2९  *  अन्य  योजनाओं  में  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में

 लगाए  गए  क्रमशः  1875,  1722  और  43  संयंत्र  शामिल

 अनुबंध-९

 उन्मूलन

 क्रम  राज्य  गांवों  की  संख्या  प्रभाजितों  की  संख्या  सीढीदार  कुओ  की  संख्या

 बिना  स्लोत  अपर्याप्त  गांव  मामले  अनुमोदित  बदले  गए

 वाले  कले  (1.1.95

 1.  आंक्र  प्रदेश  -  B  26  है  236  238

 2  गुजराव  -  0  0  रा  276  276

 3  कनाटिक  -  30  51  10  190  है

 4  महाराष्ट्र
 -  -  0  0  794  382

 5  मध्य  प्रदेश  -  52  59  13  3217  3199

 6...  राजस्थान  9  33  667  340  2569  2569

 ह  गा  9  123  803  ३63  7284  6750

 अनुर्वक्ष-प्र  1  2  a  4

 सोलर  फोटो  कॉल्टिक  पम्पिंग  सिस्टम  3...  बिहार  10  9

 न  4  गुजराः  5  7
 क्रम  राज्य  अनुमोदित  संख्या  लगाए  गए  पर्थ्यिग  4

 सिस्टम  की  संख्या  5  कनटिक  10  10

 प्र  पर  प्र  6...  मध्य  प्रदेश  24  17

 .  T  है|
 प्रदेश  8...  मेघालय  4  4

 असम  4  4 2.  ह
 9  उड़ीसा  6  6
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 फसअअसअसफसफफससफसससस:9४  ससफससउःस  सअ  ने
 क्‍  2  3  4  2  3  4  5  6

 ियनीन  मना  मन  नमन  +नननमनओ  नमन  नाक  +न+क  नमक  मनन  न  नमन  न  नननीन  नी  नी  की  खश  1  +

 राजस्थान
 42  36  22.  तमिलनाडु  7  ्+्त+777/7+४+/++5+घ्51-+5

 सिक्किम  5  4  23.  त्रिपुरा
 3.  ठत्तर  प्रदेश  2  2  24.  उत्तर  प्रदेश  59  26  2  2

 पश्चिम  बंगाल  9  5  25.  अंडमान  -  -

 त्रिपुरा  5  5  निकोबार
 एआण,०।एए/--.डैई/ई/८ईणणईण//यथ्क्‍फ/फण/णणएण/8ैफ-ए

 द्वीपसमूह कल  :  दीपसमूह
 |»

 ््ा
 ह

 26.  दमन  व  द्वीव  2  2  हालत  चालू

 27.  लक्षद्वीप  2  2  हैण्डपम्पों

 जल  गुणवत्ता  जांच  प्रयोगशाला  की  स्थापना  28.  पांडिचेरी  2  2  -  -

 29.  दिल्‍ली  4  ] क्रम  राज्य  स्थायी  चलती-फिरती
 29.  दिल्‍ली

 सं  प्रयोगशालाएं  प्रयोगशालाएं  30.  चंडीगढ़  ||  -  -

 स्थापित  स्वीकृत  सौंप  दी  गई  दादर  व
 ह़

 हे

 आन  नगर  हवेली
 2  ६  4  5  6  ॥
 च्््ि््ह!हिईा।ी।।आाआाएिणएय  287  22  22

 आंध्र  प्रदेश  22  मि
 -  ााजजहत।ंहोपननह"फ७फभहतभपजैफभफ"्पभभपभपभभप7::पथभ:भफपफ

 2.  अरूणाचल  ]  अनुबंध-शा
 '

 प्रदेश
 लगाए  गए/चालू  हालत  में  हैण्डपम्पों  की

 3.  असम  23
 संख्या  दशनि  बाला  विवरण

 4...  बिहार  5  5  -  -

 गोवा  ।  _  _  क्रमांक  राज्य/संघ  लगाए  गए  हैंडपम्पों  की  संख्या 5.  गौवा
 शासित  चालू  हालत  चालू 6.  गुजरात  [4  5.
 क्षेत्र  में  -  हैण्डपम्पों

 7.  हरियाणा  9  4  ||  ]  का  प्रतिशत

 8.  हिमाचल  2  हि  2  2  हरियाणा  75  4  |
 5

 प्रदेश  ee
 आंध्र  प्रदेश  150  135  88.06 9,  जम्म्‌  6  2  ण  ण

 अरूणाचल  प्रदेश कश्मीर  2.  अरूणाचल  प्रदेश  20  20  100.00

 16.  कर्नाटक  1  6  ।  2.  असम  128268.  126664.  86.96

 .  605500 18.  केरल  ५  है  हि  _  4

 दा

 689300  250400  87.84
 5.  गोवा  111688  393  93.35 20.  मध्य  प्रदेश  48  *«  26  -  को

 6.  गुजग़त  57086  53450  93.63 21.  महाराष्ट्र  3  3  32  2

 मणिपुर  |  ।  ।  ।
 7.  हरियाणा  75  55  73.33

 मे माल 8. हिमाचल प्रदेश 90.00 मेघालय |... || 9. जम्मू व कश्मीर 330 330 मिजोरम कर्नाटक 98.75 नागालैंड केरल 4660 77.66 उड़ीसा 8 मध्य प्रदेश 250400 96.23 पंजाब 7 3 - - महाराष्ट्र 95253 85.28 20. राजस्थान 30 20 2 2 मणिपुर सिक्किम मेघालय 850 684 80.47
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 1  2  3  4
 5_  1 2

 ु
 3  4  5

 16.  मिजोरम  260  280  100.00  26.  अण्डमान  निकोबार  4  37  90.24

 17.  नागालैंड  30  23  76.67  ट्वीपसमृह

 18.  उड़ीसा  122235  107128  87.64  27.  चण्डीगढ़

 19.  पंजाघ  310  310  100.00  28.  दादर  व  458  458  100.00

 20.  राजस्थान  123120  108200  87.88
 नगर  हवेली

 21.  सिक्किम  0  0  000
 29.  दमन  वद्वीय  391  1 391  100.00

 22.  तमिलनाडु  134800..._  132733  98.47
 30.  दिल्‍ली  1498  1081  72.16

 23.  त्रिपुरा  9553  5976  62.56
 31.  लक्षद्वीप  0  0  000

 24.  उत्तर  प्रदेश  385625.  374321  97.07
 32.  पांडचेरी

 हि
 25.  पश्चिम  बंगाल  165000  120000  72.73  अखिल  2525067  2275753 3.  9015

 हु
 पाडिचेरी  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 न

 अनुबंध -  था

 जल  एकत्रीकरण  ढांचे  की  योजनाओं  हेतु  वित्तीय  प्रगति

 रिलीज  कौ  मई
 अनुमोदित  चनएशि  खर्व

 राज्य  योजग्रमों  .  योष  (losis  देव
 की  कुल  की  कुल  1994-  1995-%  कुछ  1987-  1988-  199-.  190-  191-  1992-  1991  1994-  1995-  1261$14%  अंकाव

 लागत  लाफा  %  में  फ्  89  |  भ्र  9.  9  थ्र्व  9.  %  15+16०7+  राशि
 तक  .  Is)  9)

 1  2  हु  a  4  ड़  6  7  8  भर  10  ॥  2  1...  14  1s  ।]  19

 1.  आंध्र  प्रदेश  बुर  694...  14310.  14810...  19610  18610  0350  03709  100  299.  0069  2$0)-  070

 पूर्वी  गोदाबरी  293...  2889...  2570...  28793  28083  पक  332  30022  0480  6480.  १110  2660...  9537

 महबूब  नंगा  195...  15840...  15840...  15840  15540  1390  3630.  2340.  0860...  1260  हि  000

 प्रकाशम  $ 94...  1900...  18&#0.  182%  18250  539.  0270  10540  16190  0#40
 परिचम  गोदावरी  $/94  8700  9600  8675  8675  5460  7860...  095

 कृष्णा  3१4...  29660.  34350...  2965  29650  8270.  1200  919.  9410  WW  1500

 गुण्दूर  $84 =  2000.  2250...  20000  20000  119%  094  2280.  3550  1250  2190...  1250

 अकंवपुर  2000...  2000...  2000  20000  680.  116.  i310  0200.  1522  15.790  000

 निजी  84...  1000...  10000  9333  9333  2260...  1220  0320.  2780  066

 बुह्प्फ  594.  2225.  2279.  2279  2275  329...  090.  714.  3290.  259  1920...  0000

 बिहार  पलामू  394.  12980.  12990  6465  6465  6865  6465...  6665

 गुजरात  कच्फ  0991  95884.  «195834  167.500  167500  11.10...  8354

 जामनगर  ३४5.  12002.  12002.  120072  120.092  12.50.  0000

 4...  हरियाणा  गुड़गांव  295  15520  15520...  10000  10000  0859  3572.  079  516७).  559

 5...  कर्नाटक  घारादू  195...  3270...  87400...  72090  72.080  A750  15046  cnvo  0228  40024.  15390

 गुलधर्षा  10931...  १%00.  ११00.  39000  39000  2799  279%  000

 श्यचूर  494...  (9400-69400  69600...  69400  69400  1669...  5617.  11230  5356.  009

 6  परष्य  प्रदेश  झबुमा  229.  11080.  11080...  111080  111080  3367.  36594.  38619.  1890  1390750  0980

 राजगढ़  293...  143060  143060  143.000  143060  0000...  (0.130  108420  23920  2550  170.170  000

 शहडोल  293...  314600...  14600...  २६७०0  306870  WAM  77%

 7.  महागाू  सताए  592  6310  6310  6400  6400  हरआर  0819

 पुर  «1997519975  1690  16990  8810.  16135  27350  51099.  2985

 पिजोरम  अन्य  क्षेत्र  3520  3520  1960  1760  0000...  1260  ,



 छा  छा |  घ+  |  ३  I> 3 14  3.  le  - 7
 ।  2  8.  |  6७.77  नि

 ;  ह  |  0180.  14860
 9;  पंजाज  अमकार  20320...  29320...  14660  14/60

 हि  9000.  0469
 फिगेसपुर  60911  0937  0470  0470  2060.  8800 . .  5t0  )  2650.  0४४).  206
 गैपह  आदि  406...  2759.  259.  18790  18.790  9650.  1549...  4:  7440

 हे  16320  21680  [50
 70,  दुछ  310.  10७.  150  31500  4400

 1810.  22810  24420.  1200
 वाहमेर  A  ४400...  03200  3200

 ४

 19140
 19140.  3000

 जागीर  प्रा  ही  41700  १५०0७  3000
 18930  6140  56560  0000

 11.  फिलिकम  दक्षिण  परिच्म  सिफ्विम  892...  5540...  59540...  99540  8360  15400  16.990

 12.  एमनधपुरम  7295.  २290...  29440...  RTH  24720  6100  5988  165  740  21.390  0720

 13.  ख्पुण  उत्तर  ब्रिफुर  154960  «154960127480  127480  2170...  6720.  5860...  8650.  7700  «18550  90160  ।  53260...  27480

 14,  उत्तर  प्रदेश  भिजीपुर  190.  40840.  140840.  40840  140340  १00...  0000

 हमीपपुर  wt  आवक  82%  8149)  26990.  19610.  33500  7779...  0000

 आापरा  505.  35040...  15280...  19100  19000  12%  1250  16040

 सुल्तानपुर  2019...  221090  AGM  221.293  221.293  ७००

 बांदा  172.900  174.900  869%)  86990  68900.  86950
 1S.  परित्तम  बंगाल  मिदञापुर  1994  35H  395.  3965  3965#  3/00  10000  14800  8577  357...  0000

 4095.  ATW  97320...  33730  31730  16200  3980.  0830  1560  59490  0000  27690...  0000

 पुरुलिया  12/93  30684  30684  15334  1534  0506.  29714  0350  4.13.  15330
 16.  लक्षद्रीए  8695...  47/00.  47/00.  2.750  21790  ,  4350.  2420  05800  000.  0570  ९000  0000  0000.  7910.  25820
 17,  पॉंटचेगी  10136.  .  10550.  105450  103450  1246  670.  $8,100  17220  4660...  1300  5100

 2IDSAL  WAIST  21520.  0000  2061620  $2516  214231  292822  122314  ३46873  165464  129.022  7203...  0080.  14199  291.431
 कर

 इसके  अलावा  त्यीत  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  78.595  लाख  रुपए  की  योजनाएं

 डा  साक्षीजी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार
 से  जानना  चाहंगा  कि  क्‍या  देश  के  विभिन्‍्म  भागों  में  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिकी  आदानों  की  सहायता  से  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध
 कंराने  के  लिए  लगाए  गए  संयंत्र  ठीक  काम  नहीं  कर  रहे
 हैं  ?  यदि  तो  ऐसे  संयप्रों  की  राज्यवार  संख्या  है  और  संयत्रों
 के  ठीक  काम  न  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?  इसके  साथ

 ही  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सराकर  के  पास  उत्तर

 प्रदेश  में  पानी  में  खारापनी  दूर  करने  के  लिए  संयत्री  को  लगाने
 की  कोई  योजना  है  विशेषकर  मधुरा  जिले  में  ?  यदि  हां  तो

 इस  योजना  को  कज  तक  शुरू  किथा  जाएगा  और  यदि  कोई
 योजना  नहीं  है  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 चथन  सिंह  :  अध्यक्ष  उत्तर  में  सारे  विवरण

 दिए  हुए  हैं  और  राज्यों  की  सूची  भी  दी  हुई  उसमें  दिया

 हुआ  है  कि  जे  क्‍या  कर  रहे
 रहे  सारी  सूचियां  दी  हुई  हैं

 साझ्ीजी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 साहता  मैगे  कई  आर  पत्रों  के  माध्यम  से

 से  सम्पर्क  करने  का  प्रथरन  किया  है  लेकिम  पन्नों  का  उत्तर  कभी
 नहीं  दिया  दुर्भाग्य  से  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  लाहे  जमीन
 को  तीम  सौ  फुट  मीचे  भी  खरोदा  जाए  परन्तु  पीमे  के  लिए  स्वस्छ
 जल  नहीं  मिल  पाता  है  जहां  पर  खारा  जम  शुआ  कर्ता  है

 से  वहां बघ्यई  का  एक  सेकरिया  पब्लिक  ट्रस्ट  उसके  माथ्यम

 पर  50  लाख  रुपया  व्यक्तिगत  तौर  पर  मैं  लगा  चुका  हूं  और
 उस  ट्रस्ट  ने  भी  अपने  -  माध्यम  से  सरकार  को  लिखा  है  कि
 सरकार  आधा  पैसा  बहन  तो  उस  वृहद  क्षेत्र  की  जल  की

 पूरी  समस्‍या  का  समाधान  करने  के  लिए  हम  कोई  एग्रीमेंट  करने
 के  लिए  तैयार  वि

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्टेट  गवर्नमेंट  की  तरफ  से
 यह  सारी  चीज  इसमें  नहीं  आती

 साक्षीजी  :  अध्यक्ष  मैं  दूसरा  प्रश्न  आपके
 माध्यम  से  पूछना  चाहता  इस  समय  देश  में  जल  गुणवत्ता
 जांच  प्रयोगशालाओं  की  कुल  संख्या  कितनी  हैं  और  स्थायी
 प्रयोगशालाओं  और  चलती-फिरती  प्रयोगशालाओं  की  कितनी
 है  ?  क्‍या  सरकार  ने  सभी  स्थीकृत  जल  गुणवत्ता  जांच  प्रयोगशालाओं
 को  राज्यों  में  स्थापित  कर  दिया  है  ?  यदि  नहीं  किया  तो
 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक  करने  वाले  हैं  ?

 जगन्नाथ  फिम्र  :  अध्यक्ष  यह  सूचना  भी
 इसमें  दी  हुई  हम  केवल  इतना  ही  अताना  चाहते  हैं  कि
 सरकार  ने  जल  गुणवत्ता  सुधार  के  लिए  काफी  दिलचस्पी  ली
 है  और  प्रभान  मंत्री  जी  ने  खास  कर  के  दिलचस्पी  ली  जिसके
 फलस्वरूप  1991-92  में  10  करोड़  66  लाख  रुपए  खर्थ
 1992-93  में  9  करोड़  78  लाख  रुपए  खर्च  1993-94
 में  75  करोड़  39  लाख  रुपए  खर्ज  हुए  और  1994-95  में  एक
 सौ  करोड़  रुपए  खर्च  हुए  इसलिए  सरकार  की  जो  सक्रियता

 जह  इम  आंकड़ों  से  ही  स्वष्ट

 श्री  लिमय  कुमार  चादश  :  अध्यक्ष  मैं  एक
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 बहुत  ही  साधारण  सवाल  पूछना  चाहता  हमारे  मंत्री  जी  बिहार
 से  आते  क्‍या  यह  बात  सही  है  कि  बिहार  में  सेफ  ड्रिकिंग
 वाटर  एक-चौथाई  आबादी  को  भी  प्राप्त  नहीं  हो  पाता  है  ?
 अगर  यह  बात  सही  तो  पूरी  आबादी  को  पानी  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  कब  तक  कवर  कर  लेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  स्टेट  गवर्ममेंट  से  संबंधित

 श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  क्‍या  यह  बात

 सही  देश  की  आबादी  का  75  प्रतिशत  भाग  अभी-भी  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिग  आधार  पर  स्वच्छ  पेयजल  नहीं  पा  रहा  हैं  ?

 जगन्नाथ  मिश्र  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में  पिछले

 दिनों  सूचना  दी  थी  कि  इस  बारे  में  जो  स्थिति  उसके  मुताबिक
 केवल  4  लाख  ऐसी  बस्तियां  जो  आंशिक  रूप  से  शुद्ध  पेयजल
 पा  रही  हैं  और  एक  लाख  40  हजार  बस्तियां  जो  नहीं
 रही  इनको  जल  देने  का  निर्णय  सरकार  ने  लिया  है  और

 इसे  15  1997  तक  पूरा  करना  चाहते  शुद्ध  पानी
 देंगे  और  गुणात्मक  सुधार  प्रयोगशालाओं  के  माध्यम  से  और
 खोज  के  माध्यम  जो  बैज्ञानिक  प्रावधान  उपबन्ध  उनका

 करके  सारे  प्रदेशों  में  प्रयोगशालाएं  बनाई  जा  रही  जिनके
 माध्यम  से  शुद्ध  पानी  हम

 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री
 जी  ने  कहा  है  कि  हम  बहुत  से  शहरों  और  गांवों  में  शुद्ध
 पानी  सप्लाई  कर  रहे  मैं  यह  जानना  चाहता  हमारे  देंश
 के  गांवों  और  शहरों  में  जो  अन्‍न्डरग्राउन्ड  बाटर  बहुत  नीचे  जा
 रहा  उसको  रिचार्ज  करने  के  लिए  मंत्री  जी  क्‍या  करने  जा
 रहे  हैं  ?  दूसरे  हमारे  गांवों  में  बहुत  छोटे-छोटे  मौहल्ले  जहां
 लोगों  को  कई-कई  किलोमीटर  दूर  नदियों  से  पीने  का  पानी  लाना

 पड़ता  है  और  सरकार  एक  गांब  में  एक  हैडपम्प  लगाती
 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  क्या  इन  मौहल्लों  में  एक
 हैंडपम्प  लगाने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  प्रश्न  स्टेट  गवर्नमेंट  जबाब  देगी
 और  पहला  प्रश्न  इर्गिशन  डिपार्टमेंट  का

 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  यह  भूमिगत  जल
 के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  बीरेन्द्र  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी

 में  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  शुद्ध  पेयजल  की  व्यवस्था  वैज्ञानिक
 प्रयोगशालाओं  द्वारा  कराई  जा  रही  यह  व्यवस्था  उस  जगह
 के  लिए  जहां  जल  मिलता  चाहे  वह  जल  शुद्ध  हो  या

 अशुद्ध  इस  देश  में  ऐसी  बहुत-सी  जगहें  जैसे  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  और  बिहार  के  पहाड़ी  जहां
 पेयजल  उपलब्ध  ही  नहीं  वहां  शुद्ध  जल  या  अशुद्ध  जल
 का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम
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 से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  शुद्ध  जल  या  अशुद्ध  जल
 की  व्यवस्था  को  छोड़कर  आप  यह  व्यवस्था  कब  तक  करने

 जा  रहे  चाहे  पहाड़ी  क्षेत्र  गांव  हो  या  गली  वहां
 उनको  पेयजल  उपलब्ध  हो  सके  ?

 जगन्नाथ  मिश्र  :  अध्यक्ष  हमने  कहा  है
 कि  भू-खोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  वैज्ञानिक  साधनों  का  प्रयोग

 कर  रहे  हैं  और  इनका  इस्तेमाल  करके  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्राप्त

 सूचना  पर  ड्रिलिंग  करने  का  निर्देश  दे  रहे  जिसमें  हमें  सफलता

 भी  मिली  जो  उन्होंने  खोज़  करके  दिया  केन्द्रित  करके

 दिया  उसके  अनुसार  17  हजार  गांवों  में  पानी  का  ख्रोत  है
 और  वहां  ड्रिलिंग  कराया  गया  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से
 पन्द्रह  हजार  जगहें  मिली

 इसलिए  हमारी  पूरी  कोशिश  हो  रही  है  कि  जो  बैज्ञानिक
 व्यवस्था  हमारे  देश  में  उपलब्ध  उसका  पूरां  उपयोग  किया

 इस  व्यवस्था  का  उपयोग  कर  के  पानी  का  पता  लगाया
 जा  रहा  है  और  जहां-जहां  पानी  का  पता  लग  रहा  वहां
 पर  ड्रिलिंग  कराई  जा  रही  है  और  जहां-जहां  पर  यह  सूचना
 सही  साबित  हो  रही  है  और  पानी  निकल  रहा  वहां  पर
 पानी  उपलब्ध  कराया  जा  रहा

 ह

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 काफी  संबंधी  विशिष्ट  समिति

 *161,  श्री  ए  इन्द्रकरन  रेषट्टी  :  क्‍या  जाणिज्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नीतियों  के  निर्धारण  हेतु  विशेष  रूप
 से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफी  के  मूल्यों  में  उतार-चढ़ाव  को
 देखते  हुए  काफी  संबंधी  एक  विशिष्ट  समिति  गठित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की
 संभावना  है  ?

 वखाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 से  सरकार  ने  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  30

 1995  को  काफी  संबंधी  एक  कोर  कमेटी  का  गठन
 किया  जिसमें  काफी  निर्यातकों  के
 प्रतिनिधियों  को  सदस्य  बनाया  गया  यह  कमेटी  काफी  उद्योग
 के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनाते  हुए  इस  उद्योग  के  समय-समय
 पर  उठने  वाले  विभिन्‍न  मसलों  पर  विचार-विमर्श  इस  कमेटी
 को  कोई  औपचारिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की  जरूरत  नहीं
 इस  कमेटी  कौ  अब  तक  21  1995  को  एक  बैठक  हो

 चुकी  है  अन्य  बातों  के  काफी  की  अनिवार्य

 पूलिंग  और  काफी  के  घरेलू  मूल्यों  को  कम  से  संबंधित
 मसलों  पर  जिचार  विमर्श
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 अप्रयुकत  विमानपत्तन

 *162.  श्रीमती  मालिनी  .  भट्टाआर्य  :  क्‍या  नागर  विभागम

 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  ऐसे  विमानपत्तन  हैं  जिनका  या  तो  उपयोग

 नहीं  किया  जा  रहा  है  अथवा  जिनकी  पूरी  क्षमता  को  उपयोग

 में  नहीं  ला  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  बविमानपत्तनों  के  समुचित  उपयोग  के  लिए
 सरकार  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली

 :  से  हवाई  अड्डों  का  इष्टतम  उड़ानों
 की  पर्याप्त  आवृत्तियों  का  जिन्हें  हवाई  अड्डों  द्वार  हैंडल  किया

 जा  सकता  प्रचालन  करने  वाली  एयरलाइनों  पर  निर्भर

 इस  मद्रास  और  त्रिबेन्द्रम  स्थिति

 5  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  और  कुछ  अंतर्देशीय  हवाई  अड्डों  का
 इष्टतम  उपयोग  हो  रहा  31  हवाई  अड्डों  और  5  सिविल

 इन्क्‍लेबों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 न्यून  उपग्नोग  वाले  अप्रयुक्त  हवाई  अड्डों  के  उपयोग  में  सुधार
 के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित

 (1)  ऐसे  हवाई  अड्डों  के  लिए  उड़ानें  आरंभ  करने/आवृत्तियों
 में  बढ़ोत्तरी  करने  के  लिए  निजी  प्रचालकों  को  प्रोत्साहित

 (2)  ऐसे  हयाई  अड्«ों  का  उड़ान  प्रशिक्षण  के  प्रयोजन  के

 लिए  उपयोग

 (3)  विमान  अनुरक्षण  बेसों  की

 (4)  इसके  राज्य  सरकारों  से  कुछ  अनुप्रयुक्त  हवाई

 अड्डों  को  उनके  अनुरक्षण  और  बेहतर  उपयोग  के  लिए  अपने
 हाथ  में  लेने  का  अनुरोध  किया  गया

 पुरानी  पूंजीगत  बस्तुओं  का  आयात

 “163.  डा  जिन्ता  मोहन  :

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 क्‍या  जाणिणज्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  9  1995  के

 एक्सप्रेसਂ  में  अट्रेक्ट  इम्पो्ट  आफ  रिजेक्टेड  मशीनरीਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  .

 यदि  तो  इस  समाचार  में  प्रकाशित  तथ्यों  का

 ड्यौरा  क्या  ह

 वर्ष  1994  और  1995  में  आज  की  तारीख  तक

 सरकार  द्वारा  पुरानी  बस्तुओं  के  आयात  हेतु  जारी  किए  गए  लाइसेंसों
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 और  उन  पर  खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  उद्योगवार  ब्यौरा

 क्या  और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  पुरानी  मशीनों  के  आयात  पर  रोक

 लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 से  जी

 पुराने  पूंजीगत  माल  का  आयात  बास्तविक  प्रयोक्‍्ता  शर्त  के

 अध्यधीन  किसी  लाइसेंस  के  बिना  ही  किया  जा  सकता  आयातक

 को  माल  की  निकासी  के  समय  सीमाशुल्क  विभाग  को  इस  आशय

 का  एक  घोषण  पत्र  प्रस्तुत  करना  होता  है  कि  आयात  किए
 जा  रहे  पुराने  पूंजीगत  माल  का  शेष  जीवन  कम  से  कम  पांच

 वर्ष  आयात  किए  जा  रहे  पुराने  पूंजीगत  माल  का  सी०

 आई  एफ  मूल्य  एक  करोड़  रुपए  और  उससे  अधिक  हो  तो

 आयातक  को  माल  की  निकासी  के  समय  किसी  निरीक्षण  एबं
 प्रमाणन  एजेन्सी  से  एक  प्रमाण-पत्र  लेकर  सीमाशुल्क  विभाग  को

 प्रस्तुत  करना  होता

 पुराने  पूंजीगत  माल  के  आयात  के  लिए  ई०  पी०  सी०  जी०
 योजना  के  तहत  लाइसेंस  भी  दिए  जाते  हैं  कि  मशीन
 का  शेष  जीवन  15  प्रतिशंत  रियायती  शुल्क  पर  आयात  किए
 जाने  के  मामले  में  पांच  वर्ष  और  शून्य  शुल्क  के  तहत  किए
 जाने  बाले  आयात  के  मामले  में  10  वर्ष  सी०  जी०
 योजना  के  तहत  भी  मौजूदा  क्रियाविधि  पुस्तिका  के

 परिशिष्ट  में  उल्लिखित  किसी  भी  निरीक्षण  एवं  प्रमाणन

 ए्जेंसी  से  प्राप्त  प्रमाण-पत्र  के  अलाबा  मशीनों  के  शेष  जीवन
 और  उनके  मूल्य  के  संबंध  में  एक  घोषणा  पत्र  प्रस्तुत  करना
 होता  सभी  आवेदन  पत्रों  पर  एक  ऐसी  समिति  द्वारा  बिचार

 एवं  अनुमोदन  किया  जाता  है  जिसमें  तकनीकी  मंत्रालयों/बिभागों
 के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  हैं  जो  इस  योजना  के  तहत  किए  जाने
 वाले  ऐसे  आयात  के  लिए  औचित्य  की  जांच  करते

 पुराने  पूंजीगत  माल  के  आयात  के  लिए  दिनांक  1-4-1994
 से  लेकर  अब  तक  जारी  ई०  पी०  सी०  जी०  लाइसेंसों  की  उद्योगवार
 स्थिति  इस  प्रकार  है  :-'

 |  जारी  लाइसेसो  मूल्य
 की  संख्या

 रू
 1.  वस्त्र 1.  142...  17434, 142  17434.86

 2.  इंजीनियरी  74  9371.54

 3.  चमड़ा  है|  697.64

 4.  औषधियां/रसाबान  13  247,90

 5.  इलैक्ट्रानिक्स  7  487.81

 6.  सेबाएं  क्षेत्र  श्न्य  श्‌न्य

 7.  इस्पात  1  486,07

 8.  अन्य  41  15668.49
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 तम्बाकू  का  उत्पादन  और  उसका  लाभकारी  मूल्य

 *164.  श्री  एन०  राठया  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  चालू  वित्तीय  वर्ष
 सदित  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  तम्बाकू  का  कुल  कितना
 उत्पादन

 क्‍या  तम्बाक्‌  बोर्ड  द्वारा  तम्बाकू  न  उठाए  जाने  के
 कारण  यह  कुछ  राज्यों  में  बड़ी  मात्रा  में  किसानों  के  पास  ही

 पड़ा

 क्‍या  कुछ  राज्यों  के  तम्बाकू  उत्पादकों  ने  अपने  उत्पाद
 के  लिए  लाभकारी  मूल्यों  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 देश  में  और  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  उत्पादित  तम्बाकू
 का  पूरा  भंडार  उठाए  जाने  तथा  इसके  उत्पादकों  को  लाभकारी

 मूल्य  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 देश  में  और  गुजरात  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तम्बाकू

 के  उत्पादन  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 मिलियन  ग्रा«

 कर्ष  भारत  में  गुजरात  में

 केबल  गैर-एफ
 समेत  सभी  क्‍्योर्ड  सीबी

 तम्बाकू

 1992-93  580.60  168.50  177.10

 1993-94  528.00  125.50  179.20

 533.50

 स्त्रोत  :  ई०  एस०  नई  तम्बाकू  विकास

 मद्रास  और  एस०  का  एस  डी०  ७७

 चालू  वित्त  वर्ष  के  उत्पादन  के  आंकड़े  उपलब्ध
 नहीं  क्योंकि  इस  वर्ष  की  तम्बाकू  की  खेती  सितम्बर/अक्टूबर
 महीनों  में  ही  प्रारंभ

 तम्बाकू  बोर्ड  तम्बाकू  की  धारा  #  के  प्रावधानों
 के  तहत  फिलहाल  केवल  सी०  वी०  क्योर्ड

 तम्बाकू  के  उत्पादन  और  बिक्री  कार्य  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  क्षेत्राधिकार
 में  आते  यह  बोर्ड  आंध्र  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र
 में  तम्बाकू  की  वार्षिक  फसल  का  आकार  तय  करता  तम्बाकू
 बोर्ड  द्वारा  सी०  ती०  तम्बाकू  नहीं  उठाने  के  परिणामस्वरूप

 इन  राज्यों  के  उपजकर्ताओं  के  पास  यह  तम्बाकू  नहीं  पड़ा

 तथा  दिसम्बर  1994  में  कर्नाटक  में

 तम्बाकू  ठपजकर्ता  एसोसिएशन  ने  सी०  वी  तम्बाकू  के  लिए
 लाभकारी  मूल्य  दिए  जाने  की  मांग  की
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 तम्बाकू  बोर्ड  देश  में  सी०  वी०  तम्बाकू  का

 ही  कारोबार  करता  इसलिए  यह  इसो  तम्बाकू  के  उत्पादन
 और  विपणन  के  कार्यों  के लिए  उपाय  करता  है  जिससे  उपजकर्ताओं
 को  लाभकारी  मूल्य  मिलना  सुनिश्चित  होता

 भुगतान  संतुलन  की  समस्या  के  संबंध  में

 विश्व  बैंक  के  सुझाव

 "165.  लहमी  नारायण  पाण्डेयः

 मेजर  जबरल  भुगन  अन्त

 क्या  दिस्‍्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारत  बढ़ते  हुए  आन्तरिक
 ऋण  और  जित्तीय  असन्तुलन  की  जिनके  कारण  भुगतान
 संतुलन  का  संकट  पैदा  हो  सकता  की  चेतावनी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 31  1995  को  अलग-अलग  कुल  कितना  स्वदेशी
 और  विदेशी  ऋण

 उपरोक्त  ऋण  की  ब्याज  अदायगी  के  लिए  कितने
 प्रतिशत  सरकारी  राजस्व  का  ठपयोग  किया  जाता

 क्‍या  स्वदेशी  ऋणों  पर  ब्याज  की  अदायगी  का  विकास
 व्यय  पर  प्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 विश्व  बैंक  देश  में  भारत  पर  आर्थिक  में  कुछ  शर्तों
 का  उल्लेख  किया  है  जिसमें  राजकोषीय  भुगतान  सन्तुलनों
 में  परिवर्तित  हो  सकता  इसका  निष्कर्ष  इन  कारणों  पर  आधारित
 है  कि  जब  एक  उच्च  राजकोषीय  घाटे  को  सुदृढ़  निवेश  बसूली
 के  साथ  जोड़ा  जाता  तो  इसका  परिणाम  चालू  खाते  के  घाटे
 में  वृद्धि  हो  सकती

 स्थिति  को  वर्ष  के  मध्य-बिन्दु  पर  वर्ष  के  अन्त
 तक  में  दर्शाया  जा  सकता  बकाया  आन्तरिक  ऋण  और  वर्ष

 1994-95  के  अन्त  में  अन्य  देयताओं  की  कुल  राशि
 490700  करोड़  रुपए  मार्च  1995  के  अन्त  तक

 के  दरों  पर  सरकारी  खाते  पर  बकाया  विदेशी  ऋण  की  कुल
 राशि  141872  करोड़  रुपए

 से  कर्ज  की  वापसी  और  अन्य  देयताओं  को

 नई  उधार  राशियों  से  पूरा  किया  गया  फिर  ब्याज  की

 अदागियों  को  राजस्व  प्राप्तियों  से  पूरा  किया  गया  वर्ष  1994-95
 के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ब्याज  की

 अदायगियां  अपनी  कुल  राजस्व  प्राप्तियों  का  49.6  प्रतिशत  ब्याज
 के  भुगतान  के  रूप  में  राजस्थ  प्राप्तियों  के  भाग  को  पहले
 से  रिक्‍त  किए  जाने  व्यय  के  अन्य  मदों  पर  खर्च  का

 कुप्रभाव  पड़ता  लेकिन  जब  प्राप्ति  की  विभिन्‍न  मदों  और
 कलर

 सनजक्टसा

 व झट कल
 ०

 आय
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 व्यय  के  बीच  एक  दूसरे  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  तो
 व्यय  की  किसी  मद  पर  प्रभाव  की  मात्रा  का  अंकन  किया
 जाना  सम्भव  नहीं

 उत्प्रवास

 *166.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  श्रम  मंत्री

 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  बात  लाई  गई  है  कि

 कुछ  एजेंसियां  बड़ी  संख्या  में  लोगों  को  विदेशों  में  काम  दिलाने
 के  बहाने  उनकी  जीवन  भर  की  जमा  पूंजी  ठग  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  की

 जानकारी  में  ऐसे  कितने  मामले  और

 ऐसी  सभी  एजेंसियों  को  पकड़ने  और  लोगों  के  हितों
 की  रक्षा  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्री  :  और
 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  श्रय  मंत्रालय
 में  पंजीकृत  भर्ती  ए्जेंटें  के  खिलाफ  242  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 पंजीकृत  भर्ती  एजेंटों  के  खिलाफ  प्राप्त  शिकायतों  की

 पुलिस  प्राधिकारियों  और  बिदेशु.,स्थित  संबंधित  भारतीय  मिशनों  की

 सहायता  से  जांच-पड़ताल  की  जाती  है  और  उत्प्रबास

 1983  के  उपबंधों  और  उनके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार
 प्रत्येक  मामले  में  समुचित  कार्रवई  की  जाती  गैर-पंजीकृत  भर्ती

 एजेंटों  के  खिलाफ  प्राप्त  शिकायतों  की  तफतीश  के  लिए  उन्हें
 संबंधित  पुलिस  प्राधिकारियों  के  पास  भेज  दिया  जाता  विदेशी
 नियोक्ताओं  के  खिलाफ  प्राप्त  शिकायतों  को  बिदेश  स्थित  भारतीय

 मिशंनों  के  साथ  उठाया  जाता  इसके  लाइसेंस  का

 निलंबन  करने  और  रद  करने  के  रूप  में  चूककर्ता  एजेंटों  के

 खिलाफ  विभागीय  कार्रवाई  की  जाती

 यूरोपीय  देशों  में  चाय  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 *167.  श्री  शरत  पटनायक  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  चाय  में  कीटनाशक  दवयाई  के  अंश  अधिक  रह
 जाने  के  कारण  यूरोपीय  देशों  द्वारा  भारतीय  चाय  के  आयात  पर

 प्रतिबंध  लगाए  जाने  से  भारतीय  चाय  के  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मसले  का  समाधान

 करने  और  उन  देशों  को  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  की  दिशा  में

 क्‍या  कंदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 और  @).  कौटनाशक  अवशेषों  की  अधिक  मात्रा

 की  बजह  से  यूरोपीय  देशों  द्वारा  भारतीय  चाय  के  आयात  पर

 कोई  बन्धन  नहीं  इसलिए  इस  मसले  को  हल  करने  का

 प्रश्न  नहीं  उठता  चाय  उद्योग  को  सलाह  दी  गई
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 है  कि  वह  यूरोपीय  संघ  के  संदस्य  देशों  जापान  आदि  समेत

 भारतीय  चाय  के  आयातक  देशों  को  निर्यात  करते  समय  चाय

 में  कौटनाशकः  अवशेषों  की  मात्रा  के  बारे  में  उनके

 द्वारा  निर्धारित  विनिमयन  का  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  उपाय

 यूरोपीय  देशों  को  भारतीय  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  उपाय  भी  गए  हैं  :-

 (1)  विदेशों  में  प्रमुख  व्यापार  मेलों/प्रदर्शनियों  में

 (2)  भारतीय  चाय  विशिष्टता  के  बारे  में  उपभोक्ता  जागरूकता

 बढ़ाने  के  लिए  प्रचार  अभियान  और  (3)  टी  बोर्ड  के  विपणन

 प्रतीक  को  लोकप्रिय  बनाने  अभियान  जो  कि  शुद्ध  भारतीय

 चाय  का  प्रतीक  चाय  बोर्ड  ने  निश्चित  प्राचीन  भारतीय  चाय

 का  संवर्धन  करने  के  लिए  अनेक  देशों  में  ब्रांड  प्रमोशन  योजनाएं
 भी  चलाई  हैं  और  यू  के  में  दार्जिलिंग  और  असम  लोगों  के

 अभियान  शुरू  किए

 आवास  हेतु  वित्त  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बैंक  शाखाएं

 *168,  सुशान्त  अक्रवर्ती  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  सलाह  दी
 है  कि  वे  प्रत्येक  जिले  में  अपनी  एक  शाखा  को  केबल  आवास

 हेतु  वित्त  उपलब्ध  कराने  के  लिए  निर्दिष्ट

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  संबंध्
 में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 इस  संबंध  में  दोषी  बैंकों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  से  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  के  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  अपने  सामान्य  कार्यों
 के  साथ-साथ  आवास  वित्त  के  प्रयोजनों  के  लिए  प्रत्येक  जिले
 में  बैंक  अपनी  वर्तमान  शाखाओं  में  से  एक  शाखा  को  पदनामित
 कर  सकते  चूंकि  इस  तरह  की  नई  शाखा  स्थापित  करने
 की  जरूरत  नहीं  है  इसलिए  इस  बारे  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 द्वारा  कोई  अनुवर्ती  कार्रवाई  नहीं  की  गई  कारबार  *में  कमी

 आवास  वित्त  का  कार्य  करने  के  लिए  दूसरे  बैंक/वित्तीय्‌
 संस्था  की  शाखा  विद्यमान  होने  जैसे  कारकों  के  कारण  और  इस
 तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उनकी  अधिकांश  शाखाएं
 आवास  बित्त  का  कारबार  कर  रही  आवास  वित्त  के  प्रयोजन
 के  लिए  किसी  घिशेष  जिले  में  जिन  बैंकों  ने  कोई  शाखा  पदनामित
 नहीं  की  है  उनके  विरूद्ध  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  कोई  कार्रवाई
 करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 पुरुष  श्रमिकों  में  बेरोजगारी

 *169.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  ०»

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  हाल  की  एक  रिपोर्ट
 के  अनुसार  भारत  में  कुल  पुरुष  श्रमिकों  में  से  22  प्रतिशत  श्रमिक
 अल्प  रोजगार  अथवा  बेरोजमार  थे  और  ये  आंकड़े  बढ़ते
 जा  रहे  और
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  बुद्धि  को
 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  :  और

 आई  ओ०  की  रिपोर्ट  रोजगार  1995”
 64),  मामक  शीर्षक  में  यह  बताया  गया  है  कि  भारत  1980
 के  उत्तरार्थ  में  अतिरिक्त  रोजगार  हेतु  कुल  पुरूष  श्रमिकों  में  से
 22%  श्रमिक  उपलब्ध  थे  तथा  ये  आंकड़े  बढ़ते  जा  रहे

 यह  रिपोर्ट  इस  सूचना  के  स्रोत  को  विशेष  रूप  से  नहीं
 दर्शाती  रोजगार  सृजन  हेतु  सरकार  द्वार  उठाए  गए  विशेष
 कदम  निम्नलिखित

 (i)  ग्रामीण  रोजगार  आर
 आर»  वाई  एस०  ई०  जे०  आर  नेहरू  रोजगार
 प्रधान  मंत्री  रोजगार  रोजगार  आश्वासन  योजना  में  अधिकाधिक
 निवेश  योजना  में  ग्रामीण  आश्वासन  योजना  में  अधिकाधिक
 निवेश  योजना  में  ग्रामीण  विकास  परिव्यय  35,997/-

 करोड़  रुपए

 (ii)  आधुनिक  उपकरणों  को  प्राप्त  कर  देश  में  व्यावसायिक
 प्रशिक्षण  अवसंरचना  का  आधुनिकौकरण  एवं  रोज़गार  संबद्ध
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  पाद्यक्रमों  का  प्रारम्भ  सामग्री

 इत्यादि  का  परिशोधन  जिससे  कि  रोजगार  चाहने  बालों
 कौ  रोजगार-परकता  में  सुधार  हो

 (11)  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  तथा  पुनः  प्रशिक्षण  हेतु  प्रोत्साहित
 करके  उनके  कौशल  में  वृद्धि  करना  जिससे  कि  वे  उद्योगों  की

 नई  प्रौद्योगिकी  के  अनुरूप  आधुनिकीकरण  की  स्थिति  में  समायोजित
 हो

 यूरोपीय  देशों  को  आम  का  निर्यात

 *170.  श्री  शोभनाद्वीश्वर  राव  वाह  :  क्‍या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  देशों  में  भारतीय  आम  की  भारी  मांग

 यदि  तो  इन  देशों  की  मांग  पूरी  न  किए  जाने
 के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  आम  के  निर्यात  पर  बिमान  भाड़े  में

 राजसहायता  देने  पर  विचार  किया  है  ताकि  उनके  मूल्यों  को

 प्रतिस्पर्द्धातक  बनाया  जा

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  प्रोत्साहन  कब  से  लागू
 कर  दिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  आम  का

 निर्यात  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 यूरोपीय  विशेषकर  यू  में  बसे  हुए  दक्षिण  एशियाई

 समुदायों  के  बीच  भारतीय  आमों  की  मांग

 यूरोपीय  देशों  में  आमों  के  निर्यात  की  जितनी  संभावना
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 है  उतना  निर्यात  नहीं  हुआ  है  जिसके  लिए  अन्य  कारणों  के
 साथ-साथ  ये  कारण  भी  हैं  के  तोड़े  जाने  से  पहले/तोड़े
 जाने  के  बाद  रख-रखाव  की  पर्याप्त  सुविधाएं  नहीं  निर्यातों
 के  लिए  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाओं  का  न  होना  तथा

 बायु-परिवहन  भाड़े  की  ऊंची  लागत  होना  तथा  यूरोप  में  कैरीबियन
 और  लैटिन  अमरीकन  किस्मों  के  आमों  को  पसन्द  किया  जाना

 से  बायु-भाड़ा  इमदाद  योजना  1993-94  में  प्रायोगिक
 तौर  पर  आम  सहित  विशेषीकृढ  फलों  आम  को
 के  निर्यात  के  लिए  की  गई  इस  योजना  को  जारी
 रखने  के  मामले  में  अभी  निर्णय  लिया  जाना  आमों  के  निर्यात
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  अन्य  उपायों  के
 साथ-साथ  ये  उपाय  भी  शामिल  हैं  :-

 (1)  विशेषीकृत  परिवहन  एककों  को  पूर्व
 शीतलन/प्रशीतन  भंडारण  सुविधाओं  को  स्थापित  श्रेणीकरण/प्रसंस्करण

 नीलामी  पकाने  बाले/क्यूरिंग  चेम्बरों  तथा  गृणवत्ता  जांच
 उपकरणों  को  स्थापित  बहेतर  पैकेजिंग  गुणवत्ता  नियंत्रणों
 को  सुदृढ़  बनाने  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए

 सहायता  प्रदान

 (2)  उत्पाद  की  बेहतर  स्थीकार्यता  के  लिए  बाप्प  ताप  उपचार

 सुविधाओं  की

 (3)  हवाई-अड्डों  पर  चलते-चलते  प्रशीतन  गृहों  की

 (4)  आम  निर्यात  संवर्धन  अभियानों  की  व्यवस्था  करना  तथा

 अंतर्राष्ट्रीय  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भाग  *

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड

 द्वारा  कारण  बताओ  नोटिस

 *171,  श्री  राजेन्द्र  अग्मिहोत्री  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  हाल
 ही  में  यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ  इण्डिया  के  रजिस्ट्रार  सहित  अन्य  अनेकों

 रजिस्ट्रारों  और  शेयर  एजेंटों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए

 यदि  तो  उन  रजिस्ट्रारों  तथा  एजेन्टों  का  ब्यौरा
 क्या  है  जिन्हें  नोटिस  जारी  किए  गए  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा
 रही  है  ?

 जित्त  मंत्री  मनमोहन  :  भारतीय

 प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  हाल  ही  में  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 के  रजिस्ट्राों  और  अन्य  रजिस्ट्रारों  तथा  शेयर  अंतरण  एजेंटों  को
 कारण-क्ताओ  नोटिस  जारी  किए

 निम्नलिखित  रजिस्ट्रारों  और  शेयर-अंतरण  एजेंटों  को
 कारण-बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  :-

 1.  डाटा  मैटिक्स  लि>-बंबई
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 2.  डाटाभैटिक्स  फाइनेन्शियल  सर्विसेज  लि/-बंबई

 3.  एम  एक  दस्तूर  एण्ड  क॑  लि०-कलकत्ता

 4,  आई  एम  फाइनेन्शियल  एण्ड  मैनेजमेंट  सर्विसेज
 नई  दिल्‍ली

 5.  नवमी  कैपिटल  मैनेजमेंट  लि/-नई

 6.  ऑन  लाइन  शेयर  मैनेजमेंट  सर्विसेज

 7.  राम्स  फाइनेन्शियल  सर्विसेज

 8.  इपिक  फाइनेन्शियल  कन्सलटेंसी  सर्विसेज

 9.  प्रैक  कन्सलटैंस

 10.  सुपर  कारपौोरेट  सर्विसेज

 11.  ब्रुष्टि  फाइनेन्शियल  सर्विसेज

 12.  एमफिन  होल्डिंग्स

 13.  यूनिसॉफ्ट  कप्प्यूटर्स

 14.  डैल्टा  सर्विसेज  बंबई

 15.  सी०  कम्पयूटर

 16.  एस  इन्टरनेशनल  लि«-नई

 रजिस्ट्रार  और  शेयर  अंतरण  एजेंट  बाजार  के  मध्यवर्ती

 होने  के  कारण  पूर्णतः  रजिस्ट्रों  और  शेयर  अंतरण  एजेंटों  के

 लिए  सेवी  के  विनियमों  और  नियमों  द्वारा  शासित  होते  इन
 विनियमों  के  अन्तर्गत  सेबी  को  निरीक्षण  जांच  करने  और

 1.  जमाराशि  की  स्थिति

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 16  अगस्तु  1995

 207807.60
 17112.80
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 पंजीकरण  प्रमाणपत्र  को  निलंबित  अथवा  रद  करने  का  अधिकार

 जांच-रिपोर्ट  के  आधार  पर  उपयुक्त  कार्रवाई  जैसी

 वहਂ  ठीक  करता  सेबी  अधिनियम  में  हाल  ही  में

 किए  गए  संशोधनों  के  द्वारा  सेबी  को  निर्गमकर्ता  रजिस्ट्रारों  और

 शेयर  अंतरण  एजेंटों  सहित  बाजार-मध्यवर्तियों  पर  मौद्रिक  शास्तियां

 लगाने  का  अधिकार  भी  दिया  गया

 विदेशी/भारतीय  बैंकों  का  कार्य  निष्पादन

 *172.  परशुराम  गंगवार  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  तुलना  में

 विदेशी  बैंकों  का  कीर्थ  निष्पादद  और  जमा  राशि  की  वृद्धि  दर

 बेहतर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन
 में  सुधार  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ष  मंत्री  मममोहन  :  और  भौगोलिक

 शाखा  ग्राहक  कम्यूटरीकरण  के  स्तर  में
 भिन्‍नता  के  कारण  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  विदेशी  बैंकों  के

 कार्यनिष्पादन  की  तुलना  नहीं  की  जा  भारतीय  रिर्जब  बैंक

 बी०  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों  और  विदेशी  बैंकों  के  कार्य-निष्पादनਂ  और  जमा  राशि
 में  बद्धि  की  स्थिति  निम्नलिखित  है  :-

 रुपए
 1993  1994  1995*

 237891.12  277110.05  320185.30
 22168.71  24952,80  27640.50

 *(आंकड़े
 2...  कार्य-निष्पादन  की  स्थिति  ;  करोड़  रुपए

 वर्ष  1992  1993  1994  1995*

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  (+)  804.30  (-)  3368,87  (-)  4448.96  (+)  1115.80
 विदेशी  बैंक  (+)  320.81  (-)  841.66  (+)  573.81  (+)  544.89

 *(आंकड़े
 :

 सरकार  और  आर  आई  ने  बैंकों  पर  अपने  विमान  बेड़े  का  नवीकरण
 ऋण-मूल्यांकन  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने  और  गहन  पर्यवेक्षण  तथा
 अग्रिमों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  दबाज  डाला  पुनः  पूंजीकरण
 निधियों  का  आबंटन  करते  आर»  बी  आई  द्वारा  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  अपने  कार्य-संचालन  के

 मुख्य  क्षेत्रों  के  संबंध  में  कार्य-योजना  तैयार  खर्चों  में  कटौती

 करने  पर  भी  बल  दिया  गया  विवेकपूर्ण  मानंदडों  के  लागू
 हो  जाते  से  बैंकों  का  प्रबंधन  जोखिम  संवेदनशील  बन  गया

 बैंकों  की  देथ-राशियों  की  बसूली  को  गति  प्रदान  करने  के  लिए
 ऋण  वसूली  अधिकरण  स्थापित  किए  गए

 *173,  श्री  हरि  सिंह  आायड़ा  :  क्या  नागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दोनों  राष्ट्रीय  बिमान  कम्पनियों  के

 विमानबेड़ों  का  नवीकरण  करने  संबंधी  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  योजना  को  कब  से  कार्यन्वित  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?
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 जागर  जिसानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नजी
 से  एयर  इंडिया  ने  मध्यम  अवधि  की

 एक  प्रारंभिक  विमानबेड़ा  योजना  बनाई  जिसमें  वर्ष  1994-95
 में  बेड़े  में  शामिल  विमानों  की  वर्तमान  संख्या  26  को  बढ़ाकर
 वर्ष  2001-02  तक  में  54  कर  देने  की  परिकल्पना  की  गई

 एयर  इंडिया  ने  हाल  ही  में  दो  थिमान  प्राप्त
 करने  के  लिए  बोइंग  एयरप्लेन  कंपनी  के  साथ  एक  करार  पर

 किए  ये  बिमान  जुलाई  और  1996  में  आने
 मध्यम  क्षमता  लम्बी  दूरी  के  विमानों  का  चयन  करने  हेतु

 एक  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  अध्ययन  शुरू  किया  गया

 इन  विमानों  को  वर्ष  1997-98  से  2001-2002  के  दौरान  विमान

 बेड़े  में  शाभिल  किए  जाने  की  संभावना  है  तथा  एयर  इंडिया
 का  उस  समय  तक  पुराने  के  पूरे  विमान  बेड़े  को  चरण-बद्ध
 तरीके  से  हटाने  का  एयर  इंडिया  का  प्रस्ताव  इंडियन  एयरलाइंस
 की  वर्ष  2000  तक  अपने  बेडे  के  सभी  बोइंग  737  तथा  एयरबस
 300  बिमानों  को  हटाने  की  योजना

 बालक  श्रम  अधिनियम  का  उल्लंघन

 +*174.  श्री  राम  कृपाल  यादव  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :;

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बाल  श्रमिकों
 के  शोषण  की  वर्तमान  स्थिति  के  संबंध  में  बड़े  पैमाने  पर  राज्यवार

 सर्वेक्षण  आरम्भ  किए

 कया  राज्य  सरकारों  ने  बालक  श्रम  और

 1986  के  अंतर्गत  प्रावधानों  के  कार्यान्वयम
 की  निगरानी  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष

 और  30  1995  तक  इस  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने
 पर  नियोक्‍्ताओं  के  विरुद्ध  कितने  मामले  दायर  किए  गए  ?

 श्रम  मंत्री  :

 तमिलनाडु  और  महाराष्ट्र  की  सरकारों  के  अनुरोध  पर  विशिष्ट  क्षेत्रों
 के  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  उन्हें  निधियां  मंजूर  की  गई

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  उन्मूलन  अधिकरण  ने  1981  की  जनगणना  आंकड़ों
 के  आधार  पर  100  जिलों  की  पहचान  की  ये  जिले  11
 राज्यों  में  स्थिति  हैं  जिनमें  नाम  आंध्र  मध्य
 उत्तर  गुजरात
 और  पश्चिम  बंगाल  जिनमें  कुल  मिलाकर  देश  को  कुल  बाल

 श्रम  जनसंख्या  का  90%  से  अधिक  यह  निर्णय  किया  गया

 है  कि  इन  जिलों  में  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  योजना  के

 अनुसार  जोखिमकारी  व्यवसायों  से  बाल  श्रम  का  उन्मूलन  करने

 के  लिए  परियोजनाएं  चलाई  इन  100  जिलाधीशों  की  एक
 कार्यशाला  13-14  1995  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित

 की  जानी  संबंधित  जिलाधीशों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि
 वे  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  योजना  के  आधार  पर  अपने-अपने

 जिलों  के  लिए  परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  कार्य  से  हटाए  गए
 बालकों  के  लिएं  परियोजनाएं  चलाने  लिए  चालू  वित्त  बर्ष

 के  लिए  34.4  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गई ऐ
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 सभी  राज्य  सरकारें/केन्द्र  शासित  प्रदेश  बाल  श्रम
 और  1986  के  अधीन  विभिन्न  उपबंधों  का
 प्रवर्तन  कर  रहे  अधिनियम  के  प्रवर्तन  का  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 प्रबोधन  किया  जाता

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  बाल  श्रम  और

 1986  का  उल्लंघन  करने  वाले  नियोक्‍ताओं
 के  विरुद्ध  दायर  किए  गए  मामलों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :-

 वर्ष  उल्लंधनों  की
 संख्या

 1992-93  ।  1884

 1993-94  1614

 1994-95*  2166

 *अभी  तक  20  राज्यो/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  सूचना
 के  आधार  पर  नमक

 शुल्क  मुक्त  दुकानें

 *175,  कामसनम  :

 कुमारी  फ्रिडा  तोफनो

 क्या  गागर  जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  कि  :

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  शुल्क  मुक्त  दुकानें
 चलाने  के  संबंध  में  परामर्श  देने  हेतु  जर्ममी  की  किसी  फर्म  से

 कोई  समझौता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  जर्मनी  की  उक्त  फर्म  ने  आने  बाले  वर्षों  में

 कारोबार  को  100  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाने  की  पेशकश  को

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  जर्मनी  की  उक्त  फर्म
 को  ठेका  देने  का  प्रस्ताव  अस्वीकृत  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इन  शुल्क  मुक्त  दुकानों  को  चलाने  के  लिए
 कोई  योजना  »  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  सजी
 :  और  जी  मई  1990  में  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  ने  प्रशिक्षण  समेत  तकनीकी  सेवाएं  प्रदान  कराने
 के  लिए  जर्मनी  के  मैसर्स  जेबर  हेनमेन  के  साथ  एक  परामर्शी

 अनुबंध  पत्र  पर  हस्ताक्ष  किए  भारत  पर्यटन  बिकास  निगम
 को  ये  सेवाएं  देने  के  लिए  उपर्युक्त  फर्म  को  प्रति  बर्ष  30,000
 अमरीकी  डालर  का  भुगतान  करना  होता  यह  अनुबंध  5
 वर्ष  की  अबधि  के  लिए  वैध  था  और  1995  में  समाप्त
 हो  गया
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा
 1994  में  जारी  किए  गए  एक  खुले  विज्ञान  के  उत्तर  में  उक्त
 जर्मन  फर्म  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  शुल्क  मुक्त  दुकानों
 के  व्यावसायिक  कारबार  में  निम्नानुसार  बढ़ोतरी  करने  की  पेशकश
 की  है  :-  *

 1995-96  100.00  करोड़  रु

 1996-97  150.00  करोड़  रु

 1997-98  201.50  करोड़  रू०

 और  ()  मामला  विचारधीन

 और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अपनी  शुल्क

 मुकत  दुकानों  को  पहले  से  ही  चला  रहा

 राष्ट्रीय  आय  में  कृषि  क्षेत्र  का  योगदान

 "176.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  राष्ट्रीय  आय
 में  कृषि  क्षेत्र  का  योगदान  कितने  प्रतिशत  और

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  आय  में  से  कृषि  क्षेत्र

 को  कितने  प्रतिशत  ऋण  दिया  गया  ?

 विक्त  मंत्री  मनमोहन  :  देश  के  सकल

 घरेलू  उत्पाद  में  कृषि  क्षेत्र  के  योगदान  का  वर्ष  1993-94  में

 27.7  प्रतिशत  और  वर्ष  1994-95  में  26.9  प्रतिशत  अनुमान  किया

 कृषि  में  निवेश/पूंजी  निर्माण  के  लिए  वित्त-पोषण  के

 अनेक  साधनों  में  से  ऋण  एक  कृषि  में  पूंजी  निर्माण
 के  लिए  अपनी  चालू  आय  के  साथ-साथ  अपनी  बचतों  के  रूप
 में  गैर-संस्थागत  साधनों  से  भी  निवेश  के  लिए  संसाधित  करते

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  कृषि  के  लिए  संस्थागंत  ऋण
 के  प्रवाह  का  वर्ष  1993-94  के  दौरान  17,337  करोड़  रुपए
 और  बर्ष  1994-95  में  20,551  करोड़  रुपए  का  अनुमान  किया

 धार्मिक  संस्थाओं  को  अनुदान

 .  "177.  श्री  देखी  जबस  सिंह  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  धार्मिक  संस्थाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  केन्द्र

 सरकार  द्वार  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  अनुदान  दिया

 इसी  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  संस्था  को  वर्ष-वार

 कितनी  अनुदान  राशि  दी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशों  में  स्थित  धार्मिक  स्थलों
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 की  यात्रा  आयोजित  करने  वाली  धार्मिक  संस्थाओं  को  अनुदान  देने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के

 प्रशासकों  की  सामान्य  नियमाबली  1963  में  निर्धारित

 दिशानिर्देशों  के  अनुसार  संगठनों/संस्थाओं  को  अनुदान  सहायता  की

 स्वीकृति  प्रदान  करने  |  की  पूरी  शीकतयां  प्रत्यायोजित  की  गई

 ऐसे  संस्थानों  को  स्वीकृत  अनुदानों  से  संबंधित  केन्द्रीयकृत
 आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन
 के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 वित्तीय  क्षेत्र  में  जोखिम  की  पूर्ति  हेतु  बीमा  योजना

 173.  डॉ  रमेश  अन्द  तोमर  :  दिक्ष  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साधारण  बीमा  निगम  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों
 ने  वित्तीय  क्षेत्र  में  जोखिम  संबंधी  समुचित  प्रतिपूर्ति  हेतु  हाल  ही
 में  कुछ  योजनाएं  शुरू  की  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ष  मंत्री  मनमोहन  और
 हाल  ही  में  ओरियन्टल  इन्श्योरेंस  कम्पनी  ने  निम्नलिखित
 जोखिमों  को  कवच  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्टाक  एक्सचेंजों
 के  सदस्यों  के  लिए  दलाल  क्षतिपूर्ति  बीमा  कबचਂ  लागू
 किया  है  :-

 1.  निम्नलिखित  के  कारण  लेन-देनों  का  पूरा  करने  में  बीमाकृत
 शेयर  दलाल  की  असमर्थता  के  कारण  कानूनी  दायित्वः

 प्रतिभूतियों  और  नकदी  की  वास्तविक  नुकसान
 चोरी  या  नष्ट  होने

 प्रतिभूतियों  के  नकली  पाए  धोखे  बाजी  से  बदले
 जाली  होने  अथवा  खो  जाने  या  चुराए  जाने

 प्रतिभूतियों  को  खरीदने  अथवा  बेचने  के  प्रयोजनार्थ  किसी
 भी  व्यक्ति  कौ  शिनाख्त  के  बारे  में  धोखा  होने

 2.  प्रतिभूतियों  और/अथवा  नकदी  का

 3.  नकली  प्रतिभूतियों  के  काएग

 4.  कर्मचारियों  का

 5.  कम्प्यूटर  से  होने  बाले  अपराध  की

 6.  भूल-चूकों  के  लिए

 न्यू  इंडिया  इंश्योरेंस  निम्नलिखित  जोखिमों  को  कबर
 करने  के  लिए  स्टाक  होल्डिंग  कारपोरेशन  को  पालिसी  जारी
 करने  पर  सहमत  हुई  है  :-

 |
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 (1)  सामान्य  जोखिम  :

 कर्मचारियों  हारा  की  गई  बेईमानी  और

 लूट-पाट  द्वारा  सम्पत्ति  की  बीमाकृत
 परिसर  के  अंदर  से  अथवा  सुरक्षित  रूपसे  जमा  रखने  के  अभिज्ञात
 स्थान  से  धमकी  देकर

 लेन-देन  के  दौरान  किसी  भी  कारण  से  सम्पत्ति  की

 जमापत्रों  आदि  कौ  जालसाजी
 अथवा  उनका  बदला

 जाली  अथवा  धोखेबाजी  से  बदली  गई  प्रतिभूतियों
 से  होने  वाली  प्रत्यक्ष

 जाली

 कार्यलयी  सम्पत्तियों  की  हानि  अथवा

 (2)  और  कम्प्यूटीकृत  अपराध  :

 धोखे-बाजी  से  इलैक्ट्रोनिक  आंकड़ों  को

 इलैक्ट्रोनिक  आंकड़ों  को  थोखेबाजी  से  निर्देश

 कम्प्यूटर  के  निर्देशों  को  धोख्लेबाजी  से  संशोधित

 इलैक्ट्रोनिक  आंकड़ों  को  विद्वेषकश  नष्ट

 चोरी  आदि  के  कारण  इलैक्ट्रोनिक

 आंकड़ा  प्रसंस्करण  माध्यम  को

 कम्प्यूटर  संक्रमित  विषाणु

 ७)  भूल-चूक

 लापरवाही  पूर्ण  भूल-चूक

 न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  ने  सूचित  किया  है  कि  नीतिगत

 दस्तावेज  अभी  तैयार  किया  जाना  है  और  उसे  स्टाक  होल्डिग

 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिः  को  जारी  किया

 पत्रकारों  के  लिए  वेतन  बोर्ड

 *179,  श्री  अन्द्रेश  पटेल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रमजीवी  और  गैर-श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिए  गठित

 बोर्ड  गठन  के  बाद  से  आज  तक  कितनी  बैठकें

 >  बैठकों  में  किन  मुद्दों  पर  हुई  और  क्‍या  निर्णय

 क्‍या  कुछ  संगठनों  वेतन  बोर्ड  से  मौखिक  सुनवाई

 का  अनुरोध  किया  ।

 यदि  तो  ऐसे  संगठनों  का  ब्यौरा  कया  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 श्रम  मंत्री  :  से  श्रमजीवी
 पत्रकारों  और  गैर-पत्रकार  समाचार  पत्र  एवं  समाचार  एजेन्सी  कर्मचारियों
 के  लिए  वेतन  बोडों  की  अब  तक  तीन  बैठकें  हो  चुकी

 पहली  बैठक  में  श्रमजीजओ  पत्रकार  और  अन्य  समाचार-पत्र

 कर्मचारी  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1955  की
 धारा  1001)  के  अन्तर्गत  नोटिसें  जारी  करने  का  निर्णय  लिया
 गया  बैठक  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  निर्णय
 किया  गया  था  कि  बजेतन  के  निर्धराण  अथवा  संशोधन  के  लिए
 अपैक्षित  सूचना  प्राप्त  करने  हेतु  समाचार-पत्र  श्रमजीबी
 पत्रकारों  और  गैर-समायचार-पत्र  कर्मचारियों  आदि  के  श्रीच  परिचालन
 के  लिए  एक  प्रश्नावली  प्रारूपित  की  जानी

 दूसरी  बैठक  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रश्नावली  की

 संत्रीक्षा  करने  और  उसमें  सुधार  करने  के  लिए  एक  उप  समिति
 गठित  करने  का  निर्णय  किया  अन्तरिम  राहत  के  भुगतान
 संबंधी  मुद्दे  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  और  यह  प्रस्ताव

 पारित  किया  गया  कि  अन्तरिम  राहत  के  भुगतान  के  बारे  में

 नियोजकों  और  कर्मचारियों  के  संगठनों  के  जिचार  30  1995
 तक  मांगे  जाने

 तीसरी  बैठक  अन्तरिम  राहत  के  मुद्दे  पर  नियोजकों  और

 कर्मचारियों  के  संगठनों  आदि  के  बिचार  सुनने  के  लिए  मौखिक

 सुनवाई  निर्धारित  करने  का  निर्णय  लिया  मौखिक  सुनवाई
 22  1995  से  25  1995  तक  की  लगभग

 22  संगठनों  ने  मौखिक  सुनवाई  के  लिए  अनुरोध  किया

 -

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  परिसम्पत्तियां

 “180.  श्री  चेततव  ओऔहान  :

 श्री  अलराज  पासी  :

 कया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  पास  अत्यधिक  सांबिधिक

 नकदी  अनुपात  परिसम्पत्तियां

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सांविधिक  अनुणात  स्टेट्यूटरी
 लिक्विडिटी  रेशियो  में  और  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौय  क्‍या  और

 (€&)  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए

 विक्त  मंत्री  मनसोहत  :  और  भारतीष

 रिजर्व  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 ग्रामीण  बैंकों  को  के  पास  निर्धारित  सांविधिक  नकदी

 की  तुलना  में  सरकारी  और  अन्य  अनुमोदित  प्रतिभूतियों  की  अधिक

 धारिता  थी  जो  23  1995  को  समाप्त  हुए  पखबाड़े  में

 अनुमानतः  22,000  करोड़  रुपए  क्रौ  राशि
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 और  ये  सवाल  ही  पैदा  नहीं

 “181.  डा  परशुराम  गंगवार  :

 श्री  लक्ष्मण  सिंह  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खाद्य-प्रसंस्करण  उद्योगों  संबंधी  कितने  प्रस्ताव  राज्यधार

 केन्द्र  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  विचाराधीन

 उन्हें  शीघ्रतिशीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  और

 देश  में  सब्जियों  और  फलों  के  बढ़ते  हुए  उत्पादन
 को  देखते  हुए  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 सरकार  की  क्‍या  योजना  है  ?

 खाहा  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री

 तरुण  :  और  ca).  1991  की  औद्योगिक
 नीति  के  तहत  अल्कोहल  पेयों  के  किण्ब+न  और  चीनी

 तथा  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मदों  को  छोड़कर  अधिकांश  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योगों  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया

 संयुक्त  ऊधमों  की  विदेशी  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी
 यूनिटों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  इच्छुक  उद्योगों  के  प्रस्तावों
 पर  गुण-अवगृुण  और  मौजूदा  नीति  के  आधार  पर  जांच  करने
 के  बाद  नियमित  आधार  पर  मंजूरियां  दी  जाती

 बित्तीय  प्रोत्साहन  तथा  निर्यात  के  प्रोत्साहन  उपलब्ध
 कराने  के  अलावा  सरकार  ने  फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों
 की  स्थापना/आधुनिकीकरण/उन्‍नयन,  ग्रामीण  अद्यमियों  को  पशिक्षण
 देने  के  लिए  सृविधाओं  के  फसलोत्तर  बुनियादी  सुविधाओं
 की  व्यापक  गुणवत्ता  प्रयोगशालाओं  की

 अनुसंधान  और  विकास  ब्रैकवर्ड  लिंकेज  की  स्थापना  आदि

 हेतु  सहायता  देने  के  लिए  विभिन्न  योजना  स्कीमें  बनाई  हैं  और
 उन्हें  कार्यान्वत  कर  रहा

 गगनचुम्बी  इमारतों  में  आग  लगना

 "182.  कृपासिन्यु  भोई  :

 चिन्ता  मोहन  :

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1994-95  और  1995-96  के  दौरान  आज  तक  नई

 दिल्ली  गगनचुम्बी  इमारतों  में  आग  लगने  की  कितनी  घटनाएं  हुई

 (a)  क्‍या  ऐसी  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 क्‍या  दिल्ली  में  अनेक  गगनचुम्बी  इमारतों  में  अग्निसुरक्षा

 16  1995
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 के  पर्याप्त  उपकरण  नहीं

 यदि  तो  ये  इमारतें  कौन-कौन-सी  हैं  और  इन

 इमारतों  में  सरकारी  और  अर्ध-सरकारी  इमारतों  की  संख्या  कितनी

 इन  इमारतों  में  अग्निसुरक्षा  संबंधी  प्रबन्धों  की  कमी

 के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  इन  सभी  इमारतों  में  निकट  भविष्य  में

 पर्याप्त  अग्निसुरक्षा  व्यवस्था  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  पर  विचार

 कर  रही  और

 यदि  तो  यह  व्यवस्था  कब  तक  कर  लिए  जाने
 की  संभावना  और

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  शीला  क
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  पुनर्निर्माण

 “183.  श्री  राठला  :

 श्री  फूलचन्द  घर्मा

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे
 हे

 देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्य-वार  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 की  कुल  लम्बाई  कितनी

 हु

 वर्ष  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  प्रत्येक
 विशेषकर  गृजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुनर्निर्माण  पर  कितना
 खर्च  और

 इस  संबंध  में  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंप्रालय  छह  राज्य  मंत्री  जनदीश
 :  से  (”).  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  तथा

 वर्ष  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 रख-रखाव  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  आबंटित  राशि  के  दशनि
 वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 क्रम  राज्य  '
 का  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  के

 नाम  राजमार्गों  _  रख-रखाब  के  संबंध
 की  लम्बाई  में  आंबटित  राशि

 मी०

 1993-94  1994-95

 1_  2  3  4S  5

 आंध्र  प्रदेश  2888  1716.42  2146.64
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  330  53.51  67.24



 |

 2  3...  4...  5

 3.  असम  2296  135522  1678.23

 4.  बिहार  2117  127645  1472.53

 5.  चंडीगढ़  24  14.00  21.00

 6.  दिल्‍ली  72  208.21  143.25

 7.  गोवा  229  225.05  385.65

 ४.  गुजरात  1631  1033.95  1316.64

 9.  हरियाणा  698  513.86  550.43

 10.  हिमाचल  प्रदेश  854  881.70...  894.80

 11.  जम्मू  तथा  कश्मीर  648  94.54  75.60

 12.  कर्नाटक  1996  1234.19  1506.78

 13.  केरल  940  726.15  924.10

 14.  मध्य  प्रदेश  2946  1316.28.  1696.01

 15.  महाराष्ट्र  2918  1815.54  2150.45

 16.  मणिपुर  43]  130.47  115.20

 17.  मेघालय  472  231.13  270.86

 18.  मिजोरम  551  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 19.  नागालैंड  113  7.29  4.00

 20,  उड़ीसा  1649  1016.11  1186.50

 21.  पांडिचेरी  23  16,02  14.73

 22.  पंजाब  892  661.30  736.97

 23.  राजस्थान  2931  1339.97  1810.83

 24.  सिक्किस  62  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 25.  तमिलनाडु  1896  1643.67  1782.86

 26.  त्रिपुरा  200  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 27.  उत्तर  प्रदेश  2613  1710.52  2065.48

 28.  पश्चिम  बंगाल  1638  1760.45  1744.02

 ए  आरतीय  शिपयाद

 “184,  श्री  राजेस्  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  जल-भूतल
 चरिकहन  मंत्री  यह  बतने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  शिपयार्डों  की  बिगड़ती  हुई
 स्थिति  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  शिपयार्डों  के  पुनरुद्धा/आधुनिकोकरण
 की  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौस  क्‍या  है  और  गत  तीन

 वर्षों  के  इस  प्रयोजनार्थ  कुल  कितनी  राशि  की

 गई  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  राशि  किए  जाने

 का  बिचार  है  ?

 भूतल  मंत्रालय  के  मंत्री  जगबीश
 :  से  देश  में  42.  हैं  जिनका

 ब्यौय  इस  प्रकार  है  :-

 25  1917  लिखित  उत्तर  द्व

 निजी  क्षेत्र  कुल
 शिपयार्ड

 राण्य  सरकारों
 के  अंतर्गत

 7  2  33  42
 केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  7  शिपयाड्ों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 परिवहन  रक्षा  मंत्रालय  के  कुल
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन

 नियंत्रणाधीन

 केन्द्रीय  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  अंतर्गत

 4  3  7
 सार्बजनिक  क्षेत्र  के  4  शिपयार्डों  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  शिपयाईड

 कोचीन  शिपयार्ड  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय
 जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  का  राजाबागान  डॉकयार्ड  नया

 हुगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  इंजीनियर्स  जल-भूतल  परिषहन
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  इसके  यह  मंत्रालय

 संपूर्ण  जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत  उद्योग  तथा  मत्स्य  जलयान
 उद्योग  एवं  फ्लोटिंग  क्राफ्ट  उद्योग  के  लिए  भी  मुख्य  रूप  से
 जिम्मेदार  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  दो  शिपयार्ड  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  एवं  कोचीन  शिपयार्ड
 1991-92  में  बंद  होने  के  कगार  पर  सरकार  की  उदारीकरण
 को  नीति  तथा  भारतीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  शिपयार्डों  में  निर्मित
 पोतों  की  मूल्य  निर्धारण  नीति  के  संशोधन  और  कोचीन  शिपयार्ड
 की  पूंजीगत  पुनर्सरचना  आदि  जैसे  किए  गए  उपायों  के  फलस्वरूप
 इन  दोनों  शिपयार्डों  ने  अभी  हाल  ही  में  नकद  लाभ  अर्जित  करना
 प्रारभ  कर  दिया  अन्य  दो  शिपयार्ड  अर्थात्‌  परि
 नि»  का  राजाबागान  डॉकयार्ड  और  हुगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  इंजीनियर्स

 बहुत  पुराने  हैं  और  उनकी  अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  सीमित
 सरकार  ने  1992  में  71.34  करोड़  की  लागत

 से  राजाबागान  डॉकयार्ड  की  जहाज  मरध्मत  सुचिधाओं  के

 आधुनिकीकरण  लिए  एक  स्कीम  को  मंजूरों  दे  दी

 शिपयाड़ों  की  उत्पादन  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  और
 उन्नयन  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  और  यह  कार्य  ऐसी  सुविधाओं  के

 प्रतिस्थापन  तथा  विस्तार  संबंधी  योजनागत  स्कीमों  के
 माध्यम  से  किया  जा  रहा  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  निय॑त्रणाधीन
 सार्जजनिक  क्षेत्र  के  4  शिपयार्डों  के  लिए  गत  तीम  वर्षों  के  दौरान

 किए  गए  तथा  चालू  विसीय  वर्ष  1995-96  के  लिए  प्रस्तावित
 आबंटन  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 वार्षिक  योजना  प्रावधान

 २०)

 1992-93  1993-94  1994-95  1995-96

 हिन्दुस्तान  3.40  4.76  750  15.00

 कोचीन  शिपयार्क  5.50  4.50  6.50  12.06

 हुगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  058  2.31  002  0.01

 इंजीनिसर्स  लि«

 केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  18.00
 जल  पश्थिहन  निगम  लि

 19.30  9.50  3.50

 अल
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 खनन  कार्य  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां

 "185.  श्री  रामाश्रथ  प्रसाद  सिंह

 श्री  देक्षा  मेथे

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  खनिज  1993  की  घोषणा  के  देश
 में  खनन  कार्य  के  लिए  बिदेशी  और  भारतीय  गैर-सरकारी  कंपनियों
 के  बीच  हुए  समझौतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  खनिज  पदार्थों
 की  खोज  तथा  परिष्करण  हेतु  विदेशी  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-जार  तथा  एकक-वार  ब्यौरा

 क्‍या

 रान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह
 केन्द्र  सरकार  ने  किसी  भी  निजी  कंपनी  के  साथ  कोई  समझौता

 नहीं  किया  राज्य  सरकारें  खान  और  खनिज
 और  1957  के  प्रावधानों  और  इसके  अंतर्गत

 बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  निजी  कंपनियों  को  खनिज  रियायतें
 देती

 और  cm.  राष्ट्रीय  खनिज  1993  में  बताया  गया

 है  कि  कीमती  और  दुर्लभ  खनिजों  के  गवेषण  और  खनन  में

 विदेशी  प्रौद्योगिकी  और  विदेशी  सहभागिता  का  लाभ  उठाया

 केन्द्र  निजी  कंपनियों  स्वदेशी  और  विदेशी  दोनों  कोਂ  खनिज
 रियायतें  देने  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किए  जा

 रहे  प्रस्तावों  का  कोई  रिकार्ड  नहीं

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  संबंधी  नीति

 *186.  श्री  नीतीश  कुमार  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  संबंधी  नीति  की

 समीक्षा  करने  हेतु  श्री  पी  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  किसी  समिति
 का  गठन  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  इस  समिति  के  गठन  को
 बनाने  हेतु  इसमें  तटवर्ती  क्षेत्रों  के  सांसदों  तथा  इस  पारंपरिक  उद्योग
 से  जुड़े  मछुआरों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  शामिल  करने  का  निर्णय
 लिया

 यदि  तो  क्‍या  इस  समिति  का  विस्तार  कर  दिया

 गया  है  तथा  सरकार  को  इसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  उक्त  समिति  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक

 दे

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सामति  की  कोई  कार्य  अवधि

 निर्धारित  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 16  1995
 '
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 सरुण  :  जी  ।

 जी

 समिति  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है  लेकिन  इसकी

 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 से  सभिति  की  बर्तमान  कार्य-अवधि  30

 1995  तक  आशा  है  कि  पृुनरीक्षा  समिति  इस  समय  तक

 अपनी  रिपोर्ट  दे

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े  में  बसों  की  संख्या

 “187,  डा  रमेश  अन्द  तोमर  :

 श्री  बजभूषण  शरण  सिंह

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  परिबहन  निगम  के  बेड़े  में  आज  की  तारीख
 तक  कुल  कितनी  बसें  हैं  और  उनमें  से  कितनी  बसें  परिवहन
 योग्य  हैं/परिवहन  योग्य  बनाई  जा  सकती

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  वास्तव  में  प्रतिदिन  औसतन
 कितनी  बसें  चल  रही  हैं  और  उनमें  से  कितनी  बसे  दिल्ली  में
 चल  रही

 क्‍या  दिल्‍ली  में  चलने  वाली  बसों  की  संख्या  अपर्याप्ति

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  विचार  दैनिक  यात्रियों
 को  होने  बाली  असुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्‍ली  परिवहन
 निगम  के  बेड़े  में  बसों  की  संख्या  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यह  कार्य
 कब  तक  कर  दिया  जाएगा  7?

 जल-भूततत  परिजहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  7.8.1995  की  स्थिति  के  अनुसार  दि०

 नि०  के  ग्रेड़े  में  3481  बसें  थी  और  1610  बसे  चलने  योग्य
 स्थिति  में  थीं  तथा  शेष  1871  जिनमें  348  ऐसी  बसें  शाभिल
 हैं  जिन्हें  सामान्य/रक्षात्मक  रख-रखाब  की  विभिन्‍न
 दिन-प्रतिदिन  आधार  पर  खराबी  एम  तैयार
 करने  तथा  अन्य  डॉकिंग  आदि  के  लिए  रोक  लिया  गया
 को  निधियों  की  उपलब्धता  के  अंतर्गत  चलने  योग्य  स्थिति  में
 बनाया  जा  सकता

 7.8.1995  की  स्थिति  के  की
 1605  बसें  सड़क  पर  चल  रही  थीं  जिनमेंਂ  से  952  बसे  दिल्ली
 में  चल  रही  थी  और  953  बसें  अंतर्राज्यीय  मार्गों  पर  चल  रही

 इसके  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  की  सरकार
 विभिन्‍न  स्कीमों  के  अंतर्गत  3965  स्टेज  कैरिज  बस

 पहले  ही  जारी  कर  दिए

 से  जी  जहां  तक  का  संबंध
 है  इसके  बेड़े  में  3500  बसें  नियत  की  गई  शेष
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 राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  की  सरकारें  ट्वात  स्कीमों
 के  अंतर्गत  पूरी  को  जा  रही  को  मरम्मत  और
 रख-रखाव  के  लिए  रोकी  गई  अपनी  कुछ  बसों  की  मरम्मत  और
 रख-रखाव  हेतु  चालू  बित्त  वर्ष  के  दौरान  10  करोड़  रुपये  भी
 दिए  गए

 दिल्ली  में  गन्दी  जस्तियां

 *188.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 श्री  सी  एल«  शर्मा  प्रेम  ई

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगी  कि  :

 दिल्‍ली  में  कुल  कितनी  गंदी  बस्तियां  हैं  और  इन्होंने
 कुल  कितने  क्षेत्र  पर  अनधिकृत  कब्जा  कर  रखा

 31  1995  को  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  में

 रहने  वालों  की  कुल  जनसंख्या  कितनी

 क्‍या  दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियों  की  संख्या  में  तेजी
 से  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इन्हें  रोकने  हेतु  कोई  कार्य  योजना  तैयार
 की  गई  और

 गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास
 हेतु  किए  गए  अन्य  दीर्घ  अवधि  उपायों  ब्यौरा

 क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  शीला
 और  इस  बाबत  कोई  विस्तृत  सर्वे  नहीं  किया  गया

 दिल्ली  सरकार  के  अनुसार  दिल्‍ली  में  लगभग  10#४0

 झुग्गी  समृह  हैं  जिनमें  लगभग  4.8  झुग्गी  परिवार  जिनकी

 आबादी  करोब  20  लाख

 और  आबादी  की  कुदरती  बढ़त  के  अलावा  लाभदायक

 रोजगार  की  तलाश  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोग  दिल्ली

 आ  गए  जो  सस्ते  मकानों  के  अभाव  में  यत्र-तत्र  सरकारी

 ज़मीनों  पर  अतिक्रमण  करके  बस  गए  जिससे  झुग्गी  आबादी

 बढ़ी

 झुग्गी  समूहों  की  बाढ़  रोकने  तथा  सरकारी  भूमि
 की  सुरक्षा  के  भू-स्थामी  एजेंसियों  को  निम्नलिखित  निर्देश

 दिए  गए  हैं  :-

 (1)  चौकसी  जब  निगरानी  स्टाफ  बढ़ाया/मजबूत  किया

 तथा  खाली  भूमि  कौ  कड़ी  निगरानी  की  शिथिलता/मिलीभगत/शिप्र

 रिपोर्ट  न  देने  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  जिम्मेबांरी  तय

 करने  की  प्रक्रिया  शुरू  की

 (2)  प्रत्येक  सेक्टर  के  लिए  एक  जिम्मेवार  व्यक्ति  तैनात

 किया  जाए  ताकि  ऐसी  घटनाएं  ना  हों  और  जिम्मेबारी  निर्धारित

 की  जा

 (3)  मौजुदा  झुग्गी  समूहों  के  आस-पास  की  खाली  भूमि
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 की  तार  बाड़  लगाकर  या  चार  दीकारी  बना  कर  सुरक्षा  की  जाए
 ताकि  .  झुग्गी  समूहों  का  संलग्न  खाली  भूमि  पर  विस्तार  १  हो

 और

 (4)  अवैध  निर्माण  को  विशेषकर  अनाधिकृत  कालोनियो  के
 निर्माण  को  शुरू  में  ही  रोकने  को  फोौरी  कार्यवाई  को

 सरकारी  भूमि  पर  अतिक्रमण  की  तत्काल  गेक-थाम  के  लिए
 दिल्‍ली  सरकार  ने  विशेष  सतकर्ता  दल  गठित  किए  प्रत्येक
 दल  का  प्रमुख  एक  अपर  जिला  मजिस्ट्रेर  है  और  इनमें
 दिल्‍ली  बिकास  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  तथा  दिल्‍ली
 नगर  निगम  के  प्रतिनिधि  शामिल  किसी  अलिक्रमण  के  पाए
 जाने/ध्यान  में  लाए  जाने  पर  स्थानीय  एजेंसियों  संगत  काननों
 के  तहत  और  आवश्यकता  पड़ने  पर  पुलिस  की  मदद  से  कारयआ२
 की  जाती

 स्लम/झुग्गी  झौंपड़ी  बारसियों  के  जीवन  स्तर  में
 के  लिए  दिल्‍ली  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  तीन  सूत्री  नीति  चलाई
 जा  रही  है  :-

 (1)  ऐसी  भूमि  के  पात्र  झुगी  झौंपड़ो  सासियों  को  अन्यत्र
 जो  सार्वजनिक  परियोजनाओं  हेतु  तत्काल  अपेक्षित

 (2)  ऐसी  सरकारी  भूमि  पर  स्थित  झुग्गी  झौंपड़ी  समूहों
 में  न्यूनतम  मूलभूत  जन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  जो  सार्वजनिक
 परियोजनाओं  के  लिए  निर्धारित  है  किन्तु  कार्यान्ययन  हेतु  तत्काल
 अपेक्षित  नहीं

 (3)  ऐसी  सरकारी  भूमि  पर  स्थित  शिनाख्त  की  गई  झ्मी
 झौंपड़ी  समूहों  भू-स्वामी  एजेंसियों  से  अलनापत्ति  प्रमाण  पत्र
 लेकर  उसी  स्थल  पर  सुधार  करना  जो  फिसी  परियोजना  के  लिए
 निर्धारित  नहीं  की  गई  तथा  निकट  भांवष्य  में  अपाक्षत  नहीं

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्युत  क्षेत्र  का खिकास

 *189.  श्री  जार्ज  फर्मानडीज  :
 बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्युत  क्षेत्र  का  बिकास  उसकी
 वर्तमान  क्षमता  तथा  इस  क्षेत्र  में  बिजली  की  बढ़ती  हुई  मांग
 के  अनुरूप  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  क्षेत्र  की  अनुमानित  पन  बिजली  श्षमता  कितनी

 है  और  अब  तक  कुल  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  किया  गया

 क्या  जिद्युत  मंत्री  यह

 क्‍या  विद्युत  का  विकास  करने  वाले  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  +

 मै  इस  क्षेत्र  की  पन  बिजली  क्षमता  का  उपयोग  करते  में  कोई
 रुचि  दिखाई

 यदि  तो  क्‍या  केनद्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में

 इस  क्षेत्र  को  कोई  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  मंत्री  पी०  :  और
 हालांकि  उत्तर-पूर्बी  क्षेत्र  में एक  विशाल  विद्युत  शज्यता  विद्यमान

 परंतु  इस  शक्यता  का  समुपयोजन  करना  संभव  नहीं

 इसका  मुख्य  कारण  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  मांध  की  कमी  और
 इस  शक्यता  का  विकास  करने  के  लिए  पर्याप्त  संसाधनों  की  कमी
 होना

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  लगाए  गए  अनुघान  के

 अनुसार  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  की  कल  जल-विद्युत  शक्यतों  60  प्रतिशत
 भार  अनुपात  पर  31,857  मेगावाट  आंकी  गई  इसमें  60
 प्रतिशत  भार  अनुपात  पर  315.50  ग्रेगाबाट  का  लिकास  कर  लिया
 गया  है  और  60  प्रतिशत  भार  अनुपात  घर  अतिरिक्त  309.88
 मेगाबाट  बता  विकास  किया  जा  रहा

 से  राज्य  सरकारों  द्वारा  निजी  विद्युत  विकासकर्ताओं
 के  साथ  दो  जल-विद्युत  अरूणाचल  प्रदेश  में

 वामेंग  जल-बिद्यत  परियोजना  (600  और  असम  में  कारयी
 लांगपी  जल-बिद्मयुत  परियोजना  (100  के  लिए  समझौता
 ज्ञापनों  पर  हस्ताक्ष३  किए  गए  भारत  सरकार  उपरोकत  प्रस्ताओों
 को  आंतम  रूप  देने  के  प्रव्तकों  और  राज्य  प्राधिकरणों  द्वारा
 अपेक्षित  सभी  आवश्यक  सहायता  प्रदान  कर  रही

 धातु  स्क्रेप  व्यापार  निगम  लिमिटेड  द्वारा

 धातु  स्क्रैप  का  आयात

 *190.  श्री  गुमान  मल  लोढ़ा

 श्री  नवल  किशोर  राय

 क्या  यः  को  कृपा  करोंगे

 स्क्रेप  व्यापार  निगम  लिमिटेड  द्वारा  पिछले  तोन
 वर्षों  के  दौरान  आयात  किए  गए  मेटल  स्क्रेप  की  कुल  मात्रा
 का  वार्षिक  औसत  क्‍या  और

 अबधि  के  दौरान  आयात  के  परिणामस्वरूप
 इस  उपक्रम  को  हुए  लाभ  अथवा  घाटे  वार्षिक  औसत  क्‍या  -

 है  2?

 इस्थात  संग्रालय  के  राज्य  मंत्री  रन्‍तोष  मोहन
 :  पिछले  ३  वणे  के  देणन

 रर्घटिड  दुएण  उतु  स्कैप  का  औमत  अऋएणल  422  लाख  उन

 इस  आयात  के  फलस्वरूप  लिमिटेड

 द्वार  अर्जित  बार्पिक  औसत  लाभ  3.73.  रुपए

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  सहावता

 *+1091.,  श्री  राजेशशर  पाशौदार

 बताने  को  कऋूपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  आर्थिक  संकट  का

 10  1995

 :  क्‍या  चि  0  अंभ्री  यह

 लिखित  उत्तर  60

 सामना  कर  रहा

 यदि  तो  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  अनुमानतः
 कितनी  अतिरिक्त  धनराध्तपि  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  समय
 पर  आर्थिक  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और

 )।
 (3)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  मंत्री  : '

 से  -  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 |अनुवाद|

 शहरी  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम

 *19५2.,  श्री  शान्ता  पोतदुखे  :  वया  शहरी  कार्य  और

 रोजगार  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  शहरी  गराबी  उसन्मलन  हेतु  चलाए  जा  रहे
 कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  वया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  हेतु  कितना
 बजटीय  आवंटन  किया  गया  और

 इन  सभी  कार्यक्रमों  को  मिलाकर  एक  संयुक्त  विकास
 कार्यक्रम  बनाने  को  संभावनाओं  का  पता  लगने  ऊकुत  सरकार  द्वारा
 क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  -?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  शीला
 देश  में  इस  समय  केन्द्र  प्रबर्तित  दो  शहरी  गरीबी  उपशमन

 ,  वार्यक्रम  यथा  नेहरू  रोज़गार  योजना  तथा  निर्धनों  के  लिए
 शहरी  आधार-भूत  सेवा

 (i)  नेहरू  रोजगार  योजना  शहरी  क्षेत्रों
 के  अंल्परोज़गार  तथा  बेरोजगार  निर्धनों  के  लिए  रोजगार  कौ  व्यवरथ

 हेतु  बनाई  गई  यह  रोजमार  दो  प्रकार  का  है  स्वरोजगार
 उद्यमों  की  स्थापना  बाबत  तथा  दूसरा  शहरी  स्थानीय  निकायों  के

 निम्न  आय  परिवेश  में  आवास  विकास  तथा  सार्वजनिक  परिसंपत्तियों

 सृजन

 (४).  निर्धनों  के  लिए  शहरों  आयारभूल  सेवा  (७.
 कार्यक्र८  इसछ  व्यापक  लक्ष्य  शहरी  के  जोबन-स्तर

 में  पर्याप्त  मुधार  हेतु  एक  अनुकूल  याताबरण  -  तैयार  करना

 यह  लक्ष्य  सामुदायिक  संगठन  और  संचालन  समुदायों  खिशेषकर  मढिला

 समुदायों  को  सशक्त  बनाकर  किया  जाता  ताकि  शहरी  गरीजबं
 के  लिए  मौजूदा  क्षेत्र-बार  कार्मक्रमों  दायरों  और  प्रभाव  विस्तार
 बावत  निर्णय  लेने  को  समुदाय  प्रश्नंध  तथा  अभिसरण  प्रक्रिया

 महत  भमिका  निभा

 इन  कार्यक्रमों  के  लिए  गत  तीन  ब्षों  का  निम्सन

 इस  प्रकार  :-  -.
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 1992-93.  1993-94.  1994-95

 रुपये  करोड़

 (1)  नेहरू  रोजगार  योजना  71.00  74.97  70.00

 (ii)  शहरी  गरीबों  हेतु
 बुनियादी  सेवा  12.75  18.00  16.00

 प्रधान  मंत्री  का  एकीकृत  शहरी  गरीबी  उपशमन  कार्यक्रम
 नामक  एक  नई  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  जो  पचास
 से  एक  लाख  की  आबादी  वाले  सभी  द्वितीय  श्रेणी  के  शहरों
 में  चलाई

 जल-बिद्युत  संयंत्र

 *+193.,  असीम  बाला

 श्री  कृष्ण  दक्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  चिद्युत  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  जल  विद्युत  संबंत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  संयंत्रों  द्वार  आठवीं  योजनाबंधि  के  दौरान  वर्ष-वार
 और  राज्य-वार  कुल  कितना  विद्युत  उत्पादन  किया

 क्‍या  इनमें  से  कुछ  संयंत्रों  के नवीनीकरण  की  आवश्यकता

 यदि  तो  इन  संयंत्रों  के  नवीनीकरण  और  विस्तार

 हेतु  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथबा  उठाए

 क्‍या  इन  संयंत्रों  के  नवीनीकरण  के  लिए  कोई  धनराशि  '

 उपलब्ध  कराई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्री  एन  पी  :

 30.6.1995  की  स्थिति  के  अनुसार  परियोजनाओं  की  कुल  अधिष्ठापित
 जल  चिदघुंत  क्षमता  20,830.54  भेगाबाट  प्रत्येक  राज्य  में  जल

 विद्युत  परियोजनाओं  की  क्षमता  का  ब्यौरा  संलग्न  में

 दिया  गया

 हैवीं  पंचवर्षीय  योजना  अर्थात्‌  1992-93,  1993-94,

 1994-95,  1995-96  (30.06.1995  के  दौरान  उत्पादित  विद्युत
 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-
 ्ा

 झाएस्तीजिक  जल  दिद्युत  उत्फदन

 मिलियन  यूनिट  में  हि

 1992-93  69,833
 ॥

 FR)  70,375

 _.  फकख  हछफ  STAN,
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 जल  विद्युत  परियोजनाओं  से  उत्पादित  विध्रुत  का  राज्य-बार
 ब्योग  संलग्न  विघरण-]॥|  में  दिया  गया

 से  जल  लिधुत  परियोजनाओं  के

 आधुनिकीकरण  और  क्षमता  वरद्धि  के  लिए  कोन्‍्द्रीय  विद्युत  प्रांधकरण

 द्वारा  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  यह  आशा  है  कि  जल

 विद्युत  केन्रों  के  नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  और  क्षमता  बद्धि
 कार्यक्रम  के  पूरा  हो  जाने  पर  521  मेगावाट  की  अतिरिक्त  शक्षमता

 जोड़ी  जा  इस  कार्यक्रम  में  शॉमिल  स्कीमों  और  जोड़े
 जाने  वाली  संभावित  क्षमता  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया
 गया  इस  प्रयोजनार्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 723.28  करोड़  &  का  प्रावधान  किए  जाने  का  प्रस्ताष

 अनुमोदित  परिव्यय  का  राज्यघार  ब्यौरा  संलग्न  विषरण-]४
 में  दिया  गया

 30.6.1995  की  स्थिति  के  अनुसार  जल  विशयुत
 चरियोजगाओं  संयंत्रों  कौ  राग्यधार
 अधिच्ठापित  क्षणता

 ह

 क्रम क्रम  शेत्रराण्यसथ  CRT  अधिष्ठापित  पामता अधिंष्ठांपिंत  शमता
 शासित  क्षेत्र  हि

 !  2
 _

 I.  उत्तरी

 1.  हरियाणा  883  9५)

 2.  हिमाचल  275.07

 3.  एंड  के  180.31

 4.  पंजाब  1798.94

 5.  राजस्थान  967.58

 6.  उत्तर  प्रदेश  1504.55

 7.  केन्द्रीय  क्षेत्र  1530,00

 जोड़  @  7140.35

 i.  पशि्चिसी

 1.  गोवा  0.05

 2.  गुजरात  427.00

 3.  अध्य  प्रदेश  ६45  ३6

 ६  अहरणष्ट्‌  1740.22
 जीन  लिकललिकिब

 जोड़ा  ..301313_
 दक्षिणी

 1  आंध्र  प्रदेश  2655.94

 2.  कनटिक  2409.55

 3.  केरल  1491.50

 4  तमिलनाडु  1947.70

 जौड़  15046  _
 8504.69



 J  2  3  2__
 2

 र  र  र्_्

 Iv.  पूर्वी  2  असम  2.00.  *

 बिडार  161.60  3  मणिपुर  2.00

 2  उड़ीसा  1271.92  4.  मेघालय  186.71

 3.  पश्चिप  बंगाल  71.51  5  मिजोरम  3.37

 4  सिक्किम  30.89  6  नागालैण्ड  3.20

 5  केन्द्रीय  क्षेत्र  :  144.00  7  त्रिपुरा  16.01

 जोड़  :  :  1679.92  8.  केन्द्रीय  क्षेत्र  255.01

 उत्तर  पूर्वी  जोड़  पू  492.45

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  .  2355  अखिल  भारत
 ह

 20830.54

 विवरण-ाा

 देश  में  राज्य-वार  वास्तविक  जल  विशुत  उत्पादन

 राज्य/प्रणालियां
 ा

 फ्रम्न  के  दौरान  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन

 1992-93
 1993-94  1994-95  _  95

 1.  एम  बी०  12471  10657  12232  2938

 2.  जे  एंड  के  2869  2690  2749  823

 3.  हिमाचल  प्रदेश  1899  1566
 '

 4257  1534

 4.  हरियाणा  235  245  23  72

 5.  राजस्थान  1111  1115  1473  168  .

 6...  पंजाब  2828  2566  3061
 ह

 905

 7.  उत्तर  प्रदेश  4352  5687  6524  1569

 8.  गुजरात  659  1211  1373  219

 9.  महाराष्ट्र  4983  5726  6287  996

 10.  मध्य  प्रदेश  1293  1590  2279  395

 11.  आंध्र  प्रदेश  9117  10046  10114
 ।  939

 12  कनाटक  10025  10461  12654  3226

 13  केरल  6195  5823  6573  1632

 14  तमिलनाडु  5637  4601  5845  954

 15.  बिहार  138  204:  419  23

 16  उड़ीसा  3798  3685  4065  996

 17  फ  बंगाल  96  108  85  19

 18  वी  सी०  217  212  417  22

 19.  सिक्किम  30  34  55  *  9

 20.  नीपको  858  906  860  204

 21.  मेघालय  432  584  381  75

 22.  त्रिपुरा  45  41  42  11

 23.  मणिपुर  454  617  515  36

 24,  अरूणाचल  प्रदेश  0  0  20  का

 17768 अखिल  भारत  :  69833  70735  82511
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 बिवरण-ााा

 जल  विद्युत  केन्द्रों  के  आधुनिकीकरण  और

 उन्मयनीकरण  स्कीम  का  ब्यौरा

 संगठन/परियोजना  उन्‍नयनीकरण

 संः  का  नाम  क्षमता  द्वारा  प्रत्याशित

 क्षमता  अभिवृद्धि

 वा  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश

 1.  पचखड  3»  17  +  -

 3  »  21.25

 2.  निजाम  सागर  3%5  -

 3.  लोअर  सिलेस  4  »  115  -

 4.  श्रीसेलम  ‘7x  110  -

 बिहार

 5.  सुबरणरेखा  2x  65  -

 गुजरात

 6.  उकई  4  »  75

 हिमाचल  प्रदेश

 7.  बास्‍्ती  2 x  30  -

 8,  गिरि  2  x  30  6.0

 जम्मू  एवं  कश्मीर

 9.  चेनानी  5  ४६  4.66  -

 11.  सोअर  झेलम  3  ४  35  -

 सुम्बास  सिन्ध  2»  12 +  -

 कमटिक

 महात्मा  गांधी  4  4x18  +  15.0

 4  x  89.1

 15.  नागकारी  6  x  89.1  28.8

 16.  शाराजती  8  6  x 3+  -

 शारावती  2»  28.8

 18.  शिकवासमुद्रम
 6  3»  3+  -

 496

 केरल

 नारीमंगलम  3  »  50  9.0

 20.  पार्रिगसमुथू  3x18  8  -

 सालरिगिरि
 6»  50  -

 20.  शोलेकार  3»  -

 25  1917

 i  2  3  4

 महाराष्ट्र

 21.  कोयना  4x65+4x75  20

 22.  4  80  -

 मेघालय

 23.  का्डेडेमबदुलाई  2  x  30  -

 24.  एव ं2  439  9  -

 2x9  -

 डंड़ीसा
 25.  1  एवं  2)  2  x  37.5  375

 26.  3  ब  4)  2  »  24  16.0

 27.  5  एवं  6)  2  »  37.5  21.0

 28.

 29.  3  x  24

 पंजाब

 30.  यू  बी०  3x15  -

 तमिलनाडु

 31.  कादाम्पाराई  4  x  100  -

 32.  3  %  60  -

 33.  मैतूर  डैम  “4  >  -

 34.  सोयार  3  »  -

 35,  पापानाताम  4x58  4.0

 36.  पाईकारा  3  »  6.65  +  -

 2K11+2xe14  -

 37.  शोरेकारा  2  2  35  -

 तजिपुरा  ।

 38.  गुम्टी  33»  5  -

 उत्तर  प्रदेश

 39.  चिल्ला  4  »  36  ग

 40.  वाटिया  3  »  138  -

 41.  ओबरा  3  »  33  -

 42.  पाधरी  3x  68  -

 *  रामगंगा  3 x  56  -

 44.  रिहन्द  6 x  50  ~

 45.  टिलोठ  3  ४  30  9.0

 च«  अंगाल

 46,  ax9  -
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 1 यययायव्न्‍  आज  कचचााफागग्््््् 2  3  4  |

 केन्द्रीय  क्षेत्र जाता
 पासपोर्ट  जारी  करना

 '
 ली  जी  "194.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 47.  भाकरा  आर  बी०  5  %  132  185.0

 48.  डेहर  2,  3,  एवं  4)  6  x  165  -

 49.  गांगुबाल  2  »  24.2  +  2.43

 1  x

 50,  कोटला  2  24.2  +  3.92

 1  x  29.25

 खी०

 51.  मेघॉन  3  »  20  -

 52.  पंचेट  1  x  40  -

 एन  सी«

 53.  तैरात्यूल  3  x  60  30.0

 54.  तोशक  3  35  17.0

 मीपको

 55.  खाण्डॉग  2  ४  25  -

 ँ्  जोड़  :  9658  521.0

 विवरण-ाए५

 आठवीं  योजना  (1992-97)  के  लिए  जल  विद्युत  केन्द्रों  के

 आशधुनिकौीकरण  और  उनन्‍नयनीकरण  के  लिए

 अनुमोदित
 करोड़  रु

 क्रम  सं  राज्य

 केन्द्रीय  क्षेत्र
 पा

 राज्य  क्षेत्र
 2.  हरियाणा  4.06

 2.  डिमाचल  प्रदेश  2.00

 3,  जम्मू  व  कश्मीर  24.60
 5.  पजाब  53.00
 5.  उतर  प्रदेश  300.00

 6.  आध्च  प्रदेश  114.16
 7.  कमाटिक  1.80-
 8.  केरल  -
 9,  तमिलनाडु  723.28

 १0.  उड़ीसा
 सिक्किम  6.97
 फ  बंगाल  4.00

 अरूणाचल  प्रदेश  4.20

 मेघालय  6.00

 त्रिपुरा  4.88

 723.28

 उभ्मारेष्डट  वेंकटेस्वरलु  :

 कया  जिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  के  विभिन्‍न  पासपोर्ट  कार्यालयों
 के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  का  बिखार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आबेदकों  को  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  कोई
 समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल
 और  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कार्य  संचालन  को  निरन्तर

 बेहतर  बनाने  के  लिए  सरकार  प्रयलशील  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  कई  कदम  उठाए  हैं  जैसे  कि  की  संख्या
 में  वृद्धि  कार्यालय  सुविधाओं  को  उन्नत  जिसमें

 कम्प्यूटरीकरण  भी  शामिल  विलम्ब  को  कम  करने  के  दद्देश्य
 से  प्रणालियों  और  क्रियाविधियों  की  समीक्षा  पासपोर्ट  कार्यालयों
 का  नियमित  निरीक्षण  करना  और  उन  पर  अनुवर्ती  कार्रवाई

 और  नए  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  कोई
 समय  सीमा  तय  करना  कार्यात्मक  तथा  व्यावहारिक  कारणों  से

 संभव  नहीं  पाया  गया  पासपोर्ट  जारी*  करने  के  कई  चरण

 हैं  जिनमें  आवेदनों  तथा  अपेक्षित  दस्तावेजों  की  उन  पर

 पुलिस  तथा  पासपोर्ट  तैयार  करना  और  जारी

 करना  शामिल  किसी  कार्यलिय  विशेष  में  प्राप्त  आवेदनों  की

 संख्या  का  भी  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगने  बाले  समय  पर

 प्रभाग  पड़ता  है  और  इसके  अतिरिक्त  आधारभूत  जिसमें

 कर्मचारियों  की  संख्या  भी  शामिल  की  उपलब्धता  का  भी

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगने  वाले  समय  पर  प्रभाव  पड़ता

 गृह  मंत्रालय  की  इस  कि  यदि  पुलिस  सांख्यांकन  रिपोर्ट
 3  सप्ताह  में  प्राप्त  नहीं  होती  तो  पासपोर्ट  जारी  कर  दिया
 को  देखते  हुए  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  यह  प्रयास  रहता  है  कि

 लगभग  एक  महीने  की  अवधि  के  भीतर  पासपोर्ट  जारी  किया

 कच्चाटिवू

 *195.  श्री  एस«  एस«  आर»  राजेन्द्रकुमार  :  क्‍या  विदेश
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सत्य  है  कि  तमिलनाडु  के  मछुआरे  पाक

 जल  डमरूमध्य  में  तथा  इसके  आस-पास  अपने

 परम्परागत  मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  कठिनाइयों  का  सामना  कर

 रहे  और
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 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  श्रीलंका  के  साथ  किए
 गए  1974  तथा  1976  के  मेरीटाइम  बाउंड्री  एग्रीमेंट्स  के  अंतर्गत

 कच्चाटिवू  में  प्रवेश  पाने  के  भारतीय  मछुआरों  के  गारंटीशुद्धा  परंपरागत
 अधिकार  को  बहाल  करने  संबंधी  प्रयासों  में  कितनी  प्रगति  हुई
 है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणथ  :  और

 समुद्री  सीमा  1974  और  1976  भारतीय  मछुआरों  को  कच्वाटीवू
 में  विश्राम  अपने  जालों  को  सुखाने  तथा  सेंट  एन्थोनी  के
 वार्षिक  उत्सब  में  भाग  लेने  के  लिए  प्रवेश  करने  के  उनके  परम्परागत
 अधिकारों  को  सुरक्षा  प्रदान  करते  श्रीलंका  सरकार  लिट्टे
 के  बीच  टकेराव  के  कारण  पालक  स्ट्रीट  में  प्रतिकुल  सुरक्षा  स्थिति
 के  कारण  इन  परम्परागत  अधिकारों  की  पूर्ति  1983  से  आस्थगित
 है  जिसकी  वजह  से  तमिलनाडु  के  मछुआरों  को  दिक्कतें  पेश
 आ  रही  इन  परम्परागत  अधिकारों  में  कच्चाटीवू  में  .
 और  उसके  इर्द-गिर्द  मछली  पकड़ने  का  अधिकार  शामिल  नहीं

 भारत-श्रीलंका  समुद्री  सीमा  करार  1974  और  1976  के  अधीन

 कच्चाटीवा  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  के  लिए  भारतीय  मछुआरों  को

 दिए  गए  उनके  परम्परागत  अधिकारों  की  बहाली  का  प्रश्न  दोनों
 सरकारों  के  बीच  विचाराधीन

 गोबा  में  लौह-अयस्क  उत्पादन  और  निर्यात

 *196.  श्री  हरीश  मारायण  प्रभु  झांदये  :  क्‍या  इस्पात
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्रत्येक  वर्ष  लौह-अयस्क
 का  राज्य-बार  कुल  कितना  उत्पादन  इसमें  किस-किस  ग्रेड

 का  कितना  उत्पादन  इसमें  किस-किस  ग्रेड  का  कितनी  मात्रा

 में  और  मूल्य  का  लौह-अयस्क  था  और  चालू  बर्ष  में

 इसके  उत्पादन  का  विशेषरूप  से  गोवा  के  लिए  कितना  अनुमानित
 लक्ष्य  रखा  गया

 गत  तीन  क्यों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  विशेषकर  गोवा  से

 कुल  कितने  लौह-अयस्क  का  निर्यात  किया  गया  तथा  इससे  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की

 गोवा  में  उन्नत  संयंत्रों  की  स्थापना  से  निम्न  ग्रेड  के

 अयस्कों  की  कितनी  मात्रा  को  उच्च  ग्रेड  के  अयस्कों  में  परिवर्तित

 किया  गया  तथा  इस  प्रकार  के  अयस्क  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात

 किया  तथा  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  और

 आगामी  तीन  वर्षों  के  दौरान  गोवा  में  स्थापित  किए

 जाने  वाली  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  क्‍या

 प्रभाव  होंगे  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  सन्तोध  मोहन

 :  जानकारी  संलग्न  और  1  में  दी  गई

 निजी  क्षेत्र  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं

 किया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से

 और  शोबा  से  पृथक  रूप  में  लौह  अयस्क  के  निर्यात  का  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है  :-
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 :  दस  लाख
 :  करोड़

 ॥४७७७७३७५४४  आए  ३४+  भरकम  5७
 भारत  केवल  गोवा

 वर्ष  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  _
 1992-93  27.86...  150297  12.78  530.18

 1993-94  31.94  164046  15.15  591,12

 1994-95  31.75  156149  14.75  531.95

 गोवा  मिननल  और  एक्सपोर्टर्स  एशोसिएशन  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  गोवा  से  निर्यात  किया  गया  सारा  लौह  अयस्क
 प्रकमित  लौह  अयस्क  है  और  न्यून  ग्रेड  लौह  अयस्क  की  धुलाई
 और  सज्जीकरण  द्वारा  उसका  उन्नयन  किया  जाता

 मौजूदा  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  न्यून  ग्रेड  के  लौह
 अयस्क  के  उन्नयन  के  लिए  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमति
 लेने  की  आवश्यकता  नहीं

 बिवरण-ा
 '

 भारत  में  लौह  अथस्क  का  राज्य-बार  क्षेत्र-आर  उत्पादग

 लाख

 क्रम  क्षेत्र/राण्य  1992-93  1993-94  1994-95

 संख्या

 हि  क्षेत्र

 (1)  बिहार  9.90  10.43  12.00

 (ii)  उड़ीसा  7.85  71  7.04

 उप  योग  क्षेत्र  1775,
 4  रथ

 2,  क्षेत्र

 (3)  मध्य  प्रदेश  14.18  15.10  15.87

 (ii)  महाराष्ट्र  0.04  0.04  0.12

 उप  योग-क्षेत्र  1422  15.14
 3,  क्षेत्र

 रण

 कनटिक  रण  area 11.04 12.26  12.22

 4.  क्षेत्र
 '

 गोवा  12.62  12.74  13.26

 5,  क्षेत्र

 (i)  आमन्श्र  प्रदेश  0.15  0.17  0.17

 (ii)  राजस्थान  003  0.02  0202

 उप  योगजक्षेत्र  0168  _  039  _0.9

 कल  योग-भारत  55.81  57.47  60.70
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 भारत  में  लौह  अयस्क  का  श्रेणीवार  उत्पादन
 '  मात्रा  :  दस  लाख  टन

 मूल्य  :  रुपये

 ड्ले  ्ग्ज्न्ण्ण्््ा  सान्रण  कुल

 वर्ष  +65%  62-65%  -62%  कुल  52%  और  -  62%  कुल  +  65%  62-65%  _  कुल  कुल
 इससे  अधिक  और

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मूल्य

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14.  15  16

 1992-93  1.86  853  3.9  2348  33521  2116  710

 1993-94  120.  856  3.4  23.85  35038  21.16  7.10

 1994-95  1258.  911...  359.  25.20

 अनन्तिम

 413  0९३  99  47 wid  224  6.98  29.45  43168  5.72.  0.30

 28.6...  38528 =  5.01  0.40  5.41  185.68  57.5  906.67

 28.26.  38397  6.20.  0.03  6.23  16280  58.34  897.15

 6.02  198.17  60.74  1043.08

 के  मामले  में  जहाँ  आँकड़े  उत्पादन  से  संबंधित  को  छोड़कर  ये  आँकड़े  आन्तरिक  खपत/निर्यात  के  लिए  प्रवेश  से  संबंधित

 स्रोत  :  भारतीय  खान  ब्यूरो

 भारत-यूक्रेन  संबंध

 *197,  श्री  एम  जी  एस०  मूर्ति  :  क्‍या  विदेश
 अंज्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूक्रेन  ने  व्यापारिक  तथा  रक्षा  आदि
 जैसे  विभिनन  क्षेत्रों  में  भाता  के  साथ  सहयोग  करने  की  इच्छा
 व्यक्त  की

 यदि  तो  क्‍या  भारत  ने  इस  कदम  का  स्वागत
 किया  है  और  इस  पेशकश  को  मूर्त  रूप  देने  हेतु  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  और  यूक्रेन  द्वारा  किन्हीं  करारों/समझौता  ज्ञापनों
 पर  हस्ताक्षर  गए

 यदि  तो  समझौता-वार  इनकी  प्रमुख  बातें  क्‍या
 और

 यूक्रेन  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  को  और  मजबूत  बनाने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान
 की

 TH  से  भारत  और  उक्रेन  के  जीच  मैत्री  तथा  सहयोग
 के  राज्य  हैं  जो  उच्च  स्तरीय  यात्राओं  के  आदान-प्रदानों
 से  सजबत  हए  उक्रेन  के  तत्कालीन  राष्ट्रपति  श्री  लियोनिद

 क्रावचुक  ने  1992  में  भारत  की*  यात्रा  की  भारत
 के  राष्ट्रपति  जुलाई  1993  में  उक्रेन  की  राजकीय  यात्रा  पर  गए

 उक्रेन  के  तत्कालीन  विदेश  मंत्री  श्री  एम»  ज्लेंको
 1994  में  भारत  की  यात्रा  पर  आए  उनकी  इस  यात्रा  के
 दौरान  दोनों  देशों  के  बिदेश  मंत्रालयों  के  बीच  नियमित  प्रराम्शों
 से  सम्बद्ध  एक  प्रोतोकोल  तथा
 औद्योगिक  तथा  सांस्कृतिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  एक  अन्तर  सरकारी
 आयोग  की  स्थापना  के  संबंध  में  एक  करार  सम्पन्न  हुआ  था

 इसके  बाद  1994  में  कीव  में  विदेश  मंत्रालयों  के  बीच
 परामशौों  और  संयुक्त  आयोग  का  पहला  सत्र  सम्पन्न

 भारत  के  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  ने  1992  में  उक्रेन
 की  यात्रा  की  और  उसके  बाद  विशेषज्ञ  स्तर  पर  सम्पर्क  स्थापित
 किए

 और  ().  उक्रेन  के  साथ  निम्नलिखित  करार/समझौता
 सम्पन्न  किए  गए  हैं  :-

 और  सहयोग  से  सम्बद्ध  यह  एक  बुनियादी
 राजनीतिक  दस्तावेज  है  जिसमें  भारत  और  उमक्रेन  के  बीच  द्विपक्षीय
 संबंधों  के  सिद्धातों  एवं  सहयोग  के  क्षेत्रों  तथा  दिशाओं  का  उल्लेख

 (3)  व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  इसमें
 मुक्त  रूप  से  परिवर्तनीय  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राओं  में  तब  तक  भुगतान
 करने  की  व्यवस्था  है  जब  तक  दोनों  संविदाकारी  पक्षकार  राज्य



 73  लिखित  उत्तर

 किसी  अन्य  तरीके  पर  सहमत  नहीं  होते

 (iii)  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  से  सम्बद्ध
 इस  छत्र-करार  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग

 करने  की  व्यवस्था  1993-96  के  सहयोग  कार्यक्रम  के  जरिए
 इसे  संवर्धित  किया  गया

 (iv)  खेल  तथा  जन-संचार
 के  क्षेत्रों  में सहयोग  से  सम्बद्ध  इन  क्षेत्रों  में  सहयोग  से
 सम्बद्ध  छत्र-करार  को  एक  सहयोग  कार्यक्रम  द्वारा  संबर्धित  किया

 जाएगा  जिस  पर  विचार  हो  रहा

 (४)  व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  समझौता
 इसमें  निम्नलिखित  से  जरिए  भारत  और  उक्ेन  के  बीच

 प्रति-व्यापार  कार्यान्वित  करने  के  तौर-तरीकों  पर  विचार  करने  की
 व्यवस्था

 (vi)  औद्योगिक  तथा

 सांस्कृतिक  सहयोग  के  संबंध  में  अन्तर-सरकारी  आयोग  से  सम्बद्ध
 इसमें  द्विपक्षीय  करारों  के  क्रियान्वयन  से  उत्पन्न  प्रश्नों  पर

 विचार  तथा  उपर्युक्त  क्षेत्रों  में  सहयोग  बढ़ाने  की

 अध्ययन  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  देने  के  लिए  एक  संयुक्त
 आयोग  की  स्थापना  का  प्रावधान

 (vii)  आर्थिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  से  सम्बद्ध

 इसमें  भारतीय  संस्थाओं  में  उक्रेनी  राष्ट्रिकों  को  प्रशिक्षण  परस्पर
 तय  क्षेत्रों  में  भारतीय  विशेषज्ञों  की  उक्रेन  में  प्रतिनियुक्ति  और
 उक्रेन  उच्चतर  शिक्षा  संस्थाओं  में  भारतीय  छात्रों  के  प्रवेश  का
 प्रावधान

 मंत्रालय  के  बीच  परामर्श  से  सम्बद्ध  इसमें  द्विपक्षीय
 करारों  के  क्रियान्वयन  की  समीक्षा  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  द्विपक्षीय
 मसलों  पर  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  पारस्परिक

 कार्य-कलाप  करने  के  लिए  दोनों  बिदेश  मंत्रालयों  के  बीच  नियमित

 परामर्श  करने  का  प्रावधान

 (ix)  बाह्य  अन्तरिक्ष  के  शांतिपूर्ण  उपयोग  में  इसरो  और

 उक्रेन  के  राष्ट्रीय  अन्तरिक्ष  अभिकरण  के  बीच  सहयोग  से  सम्बद्ध

 इसमें  रिमोट  सामग्री  भू-सुविधाओं
 का  पारस्परिक  उपयोग  आदि  जैसे  क्षेत्रों  में  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  में

 सहयोग  का  प्रावधान

 (x)  वायु  सेवाओं  से  सम्बद्ध  समझौता  अब  इसके

 स्थान  पर  वायु  सेवा  करार  सम्पन्न  किया  गया

 (xi)  वायु  सेवा  इसमें  दोनों  देशों  के  बीच  वायु
 सेवाओं  की  मार्ग-सारिणी  तथा  अन्य  तौर-तरीकों  की  व्यवस्था

 दोहरे  कराधान  के  परिहार  तथा  रक्षा  सहयोग

 के  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  करार  सम्पन्न  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत

 चल  रही  पूंजी  निवेश  के  पारस्परिक  संरक्षण  तथा  संवर्द्धन

 से  सम्बद्ध  एक  करार  सम्पन्न  करने  और  प्रत्यर्पण  संधि  सम्पन्न

 करने  से  सम्बद्ध  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  संयुक्त
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 (viii)  भारत  के  विदेश  मंत्रालय  तथा  उक्रेन  के  विदेश  कार्य
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 आयोग  का  अगला  सत्र  1995  के  अंत  में  होने  की  संभावना
 भारत  के  राष्ट्रपति  की  ओर  से  राष्ट्रपति  श्री  कूचमा  को  भारत

 यात्रा  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया  उक्रेनी  रक्षा  मंत्री
 तथा  उप  उद्योग  मंत्री  को  भारत  आने  के  लिए  आमंत्रित  किया
 गया  है  जहां  तक  भारत  का  सवाल  है  विदेश  मंत्री  और  रक्षा
 मंत्री  को  उक्रेन  की  सरकारी  यात्रा  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया

 ।

 मुम्बई  पत्तन  न्यास  पर  माल  की  निकासी

 *198.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 डा  लश्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्‍या  बम्बई  पत्तन  न्यास  पर  माल  की  निकासी  में
 अत्यधिक  समय  लगता  है  जिसके  कारण  आयातकों  और  निर्यातकों
 को  भारी  विलम्ब  शुल्क  देना  पड़ता

 माल  निकासी  में  बाधा  पड़ने  और  इसकी  धीमी  निकासी
 के  क्‍या  कारण

 बम्बई  पत्तन  न्यास  द्वारा  1993-94  और  1994-95
 के  दौरान  विलम्ब  शुल्क  की  कितनी  राशि  एकत्र  की

 क्‍या  आल  इंडिया  शिपर्स  काउंसिल  ने  भारत  के  अंतर्राष्ट्रीय
 व्यापार  पर  इससे  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभावों  पर  चिन्ता  व्यक्त

 की  और  ’

 माल  की  शीघ्र  निकासी  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार
 का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंग्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  कार्गो  की  निकासी  में  विलम्ब

 कभी-कभी  परेषिती  की  ओर  होता  है  और  कभी-कभी  डी«
 मॉडब्रेट  आदि  जैसी  स्कीमों  पंर  स्पष्टीकरण  से  उत्पन्न

 होने  वाले  विवादों  सामान्यतः  जहाज  से  उतारे  गए  कार्गो  के
 70  प्रतिशत  से  80  प्रतिशत  की  निकासी  परेषिती  द्वारा  पतन  न्यास
 अभिरक्षा  से  सीमा  शुल्क  से  मुक्त  होने  के  बाद  अंतिम  मुक्त
 दिवस  से  पहले  कर  दी  जाती  पत्तन  न्यास  परिसर  में  पढ़े
 शेष  कार्गों  पर  विलम्ब  शुल्क  लगता

 बम्बई  पत्तन  न्यास  ने  जर्ष  1993-94  और  1994-95.
 के  दौरान  क्रमशः  203.76  करोड़  रु  और  126.35  करोड़  रु
 विलम्ब  शुल्क  के  रूप  में  बसूल

 मंत्रालय  को  उनसे  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 सरकार  ने  कार्गो  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  पहले
 से  ही  निम्नलिखित  उपाए  किए  हैं  :-

 (i)  पत्तन  प्रयोक्ताओं  के  साथ  दिन-प्रतिदिन  आधार  पर
 परस्पर  संपर्क  रखने  के  लिए  विभिन्न  पत्तनों  पर  पत्तन  प्रचालम
 दल  गठित  किए
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 (ii)  प्रलेखन  प्रक्रिया  को  सुचारु  बनया  गया

 (iii)  एक  ही  स्थान  पर  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए
 सभी  पर  केन्द्रीय  प्रलेखन  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 (iv)  कन्‍्टेनरीकृत  कार्गो
 के  मामले  में  सीमा  शुल्कं  प्रक्रिया

 को  भी  सरल  बनाया  गया

 .  (५)  आंकड़ों  और  दस्तावेजों  के  शीघ्र  आदान-प्रदान  करने
 के  लिए  महापत्तनों  पर  आई  शुरू  की  जा  रही

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  की  मरम्मत

 "199.  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  महेश  कनोड़िया  :
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 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान
 राज्य-बवार  कुल  कितने  पुल  गिर

 इनमें  राज्य-बार  कितने  पुलों,की  अब  तक  मरम्मत

 की  गई  है  और  शेष  बचे  पुलों  की  कब  तक  मरम्मत  की

 और

 इस  पर  राज्य-वार  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च

 जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बने  ऐसे  पुलों

 की  सूची  जो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ढह

 मरम्मत/पुनर्निर्मित  लागत  टिप्पणी

 पुल  २)

 13.10  एक  पूरा  कर  लिया  चार  को

 मंजूरी  दी  लक्षित  ता«  3/981
 राज्य  लोकनिर्माण  विभाग  से  दो  पुलों
 के  लिए  प्राक्कलन  अभी  प्राप्त  होने

 पूरा  करने  का  लक्ष्य  3/1996!

 -  11.36  26/5/95  को  नए  पुलों  के  लिए

 स्वीकृति  दी  3/2/94  को
 यातायात  बहाल  किया  गया  और

 पुराने  पुलों  की  मरम्मत  चल  रही
 '

 Sam  ee  nnn  काका भा का  का  धवा३००  ०  वाइकाम॥०ा३  काका  मकर  काम धकाा

 राज्य  ढहने  वाले  पुलों  की  सं०

 92-93  93-94  94-95

 प  बंगाल  ~  7  “

 असम  1  -

 तमिलनाडु
 -  1  -

 भूमि  का  वाणिज्यिक  उपयोग

 *280.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  जल-भुतल  परिचहभ
 अंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय
 को  भूमि  के  बराणिज्यिक  उपयोग  संबंधी  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे
 दी

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिजन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  सरकार  द्वारा  इस  मामले  पर  खिछार

 किया  जा  रहा

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  का  कार्यकरण

 *202.  श्री  जगभीत  सिंह  बरार  :

 श्री  गजल  किशोर  राय  :

 क्‍या  उ्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  के  कार्यकरण
 का  अध्ययन  करने  हेतु  श्री  के०  सी०  सीढ़िया  की  अध्यक्षता  में

 नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों
 का  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  |]

 क्‍या  इस  समिति  ने  गत  वर्ष  के  दौरान  उपरोक्त  आयोग
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 में  की  गई  भारी  वित्तीय  अनियमितताओं  के  मामलों  का  भी  उल्लेख
 किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  भारत  सरकार
 ने  खादी  संस्थाओं  के  कार्य-निष्पादन  तथा  इन  संस्थाओं  में  कार्यरत
 कर्मचारियों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  के  संबंध  में  उपयुक्त
 उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  श्री  सोढ़िया  की  अध्यक्षता
 में  1990  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया

 सी०  सोढ़िया  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  इस
 प्रकार  हैं  :-

 (1)  सभी  संस्थाओं  में  एक  समान  सेवा  शर्ते  और  वेतनमान
 व  भत्ते  लागू  करना  संभव  नहीं

 (2)  परिलब्धियों  को  के+  सी०  कर्मचारियों  के
 बराबर  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  और  मांग  विचार  योग्य  नहीं

 (3)  गांधी  आश्रमों  को  दुकान  तथा  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान
 अधिनियम  के  उपनंधों  के  अनुसार  अपने  श्रमिकों  के  वेतन  व

 भत्ते  युक्तियुक्त  बनाने

 (4)  खादी  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयररण  करने  की  मांग  मान्य

 नहीं

 (5)  सरकार  द्वारा  खादी  श्रमिकों  की  सेवा-शर्तों  का  निर्धारण

 किए  जाने  की  मांग  विचार  योग्य  नहीं

 (6)  खादी  कारीगरों  को  ई०  आई०  पी०  एफ»  आई०

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  आदि  जैसे  विभिन्‍न  श्रम

 कानूनों  से  छूट  होनी

 (7)  प्रमाणित  संस्थाओं  की  उप-विधियों  में  उपयुक्त  प्रावधान

 किए  जाएं  ताकि  स्वतंत्र  कार्यकरण  और  आंतरिक  स्वतंत्रता  में  सुविधा
 हो

 सभी  संबंधित  व्यक्तियों  के  विचार  जान  लेने  के  बाद  सरकार

 ने  निम्नलिखित  निर्णयों  को  कार्यान्वत  करने  के  लिए  1992

 में  संकल्प  किया  था  :-

 (1)  संबंधित  क्षेत्र  के  दुकान  तथा  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान

 अधिनियम  के  उपबंधों  को  खादी  संस्थाओं  में  लागू  किया  जाना

 (2)  आई  सी०  द्वारा  तैयार  ॥  परिचालित  किए

 जाने  वाले  आदर्श  सेवा  नियमों  के  अनुसार  सेवा-नियम  अपनाये

 जाने

 .  (3)  प्रबंधन  में  श्रमिकों  की  कारगर  भागीदारी  सुनिश्चित  करनी

 (4)  सी०  को  श्रमिकों  की  छंटनी/बर्खास्तगी
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 के  अलग-अलग  मामलों  की  जांच  करनी

 भारत  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  आई  सी०  को  सूचित  कर  दिया

 और  जबकि  वित्तीय  अनियमितत्ताओं  के  लिए  किन्हीं
 विशेष  मामलों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  समिति  ने  आयोग
 और  खादी  संस्थाओं  के  वित्तीय  प्रबंधन  को  सुधारने  के  लिए  कई
 उपायों  की  सिफारिश  की  इन्हें  आयोग  को  सूचित  कर  दिया
 गया

 |

 मेडिकल  कालेज

 ४204.  श्री  लक्ष्मण  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नए  मेडिकल  कालेज  स्थापित  करने
 के  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  और

 कितने  प्राइवेट  व्यक्तियों  को  मेडिकल  कालेज  स्थापित
 करने  कौ  अनुमति  दी  गई  है  और  यह  कालेज  किन-किन  स्थानों
 पर  खोले  जाएगे  2

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  आर»
 :  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद्‌

 1993  तथा  उसके  अन्तर्गत  निर्धारित  योजना  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 पंजीकृत  सोसाइटियां  तथा  सार्वजनिक  न्यास  ही  निजी  क्षेत्र  में  मेडिकल
 कालेज  खोलने  के  पात्र

 किसी  प्राइवेट  व्यक्ति  को  मेडिकल  कालेज  स्थापित
 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद्‌
 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  बाद  पूणे
 और  कनन्‍नूर  में  निजी  क्षेत्र  में  मेडिकल  कालेज  स्थापित
 करने  के  लिए  अब  तक  दो  पंजीकृत  सोसाइटियों  को  अनुमति
 दी  गई

 आलक  रहित  विमान  इंजन

 *206.  श्री  राजेन्द्र  अग्भिहोत्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालक  रहित  विमान  इंजन  के  निर्माण  के  संबंध  में
 अब  तक  हुई  उपलब्धि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उसे  देश  में  ही  निर्मित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  :  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिट
 लिमिटेड  ट्वारा  डिजाइन  किए  गए  तथा  विकसित  ए

 इंजन  से  18  मई  1995  को  सफलतापूर्वक  उड़ान  भर  हल

 गई

 और  इस  इंजन  का  टाइप  परीक्षण  तथा  प्रमाणीकरप



 79  लिखित  उत्तर

 पूरा  कर  लिए  जाने  के  बाद  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  द्वारा

 इसका  निर्माण  किए  जाने  की  योजना

 पान  मसाला

 "208.  श्री  पृथ्वीराज  चअव्हाण  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  तम्बाकू  युक्त  और  तम्बाकू  रहित

 पान  मसाले  के  उपभोग  में  हुई  अत्यधिक  वृद्धि  की  जानकारी

 क्‍या  इनमें  से  कई  पान  मसालों  में  नशे  की  लत

 डालने  बाले  तत्व  मौजूद

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एफ०  डी०  ए०  संबंधी  मंजूरी
 लेना  और  इन  पैकेटों  पर  चेताथनी  संदेश  छापना  अनिवार्य  बनाने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  आर«

 :  ऐसे  आंकड़े  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 दुबारा  संकलित  नहीं  किए  जाते

 विभिन्‍न  ब्रांडों  के  पान  मसाले  के  उन  नमूनों  का

 विश्लेषण  करना  जो  स्वापक  नशीले  और  साइकोट्रापिक  पदार्थों  से

 मुकत  पाए
 ह

 और  सरकार  ने  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 1995  के  उपबन्धों  के  अनतर्गत  पान  मसाले  के  लिए  मानक  निर्धारित

 किए  इन  नियमों  में  इस  बात  की  भी  व्यवसथा  है  कि  पान
 मसाले  के  लेबल  और  पर  एक  चेतावनी  होगी  जिसमें
 यह  उल्लिखित  होगा  मसाले  को  चबाना  स्वास्थ्य  के  लिए
 हानिकारक  हो  सकता  हैਂ  रेडियो  और  दूरदर्शन  के  माध्यम  से
 पान  मसाले  की  बिक्री  को  बढ़ाने  वाले  विज्ञापनों  को  पहले  ही
 बन्द  कर  दिया  गया  इसके  केन्द्र  सरकार  समय-समय
 पर  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकारों  को  पान  मसाले  के  उपयोग
 के  प्रतिकूल  प्रभावों  के  बारे  में  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 परामर्श  देती  रही

 परियार  नियोजन  आपरेंशन/बन्ध्यीकरण

 *209,  परशुराम  गंगवार  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  राज्य-बार  कितने  पुस्षों  और
 स्त्रियों  ने  परियार  नियोजन  आपरेशन

 जनसंख्या  बुद्धि  पर  नियंत्रण  पाने  में  विफलता  के  क्‍या
 कारण

 क्‍या  कागजों  में  दर्शाए  गए  और  वास्तव  में  किए  गए
 नसबंदी  के  मामलों  की  संख्या  में  कोई  अन्तर  और

 यदि  तो  इसको  ठीक  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 16  1995  लिखित  उत्तर  80

 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  आर«

 :  एक  विवरण  संलग्न

 जन्म-दर  की  तुलना  में  मृत्यु,दर  में  अधिक  कमी

 आने  से  बृद्धि  दर  अधिक  हुई  वृद्धि  दर  अब  कम

 हो  रही  यह  वर्ष  1993  में  1.94  प्रतिशत  थी  जबकि  1990
 में  2.05  प्रतिशत

 और  नमूना  सत्यापन  से  1994-95  में  3.3  प्रतिशत

 की  सूचना  गलत  होने  का  पता  चला  इस  बारे  में  राज्यों

 से  सुधारात्मक  कार्रवाई  करने  को  कहा  गया

 विवरण

 शर्ष  1994-95  के  दौरान  पुरुष  नसबन्दी  और  महिला
 वही  राज्य  वार  संख्या

 आल  कल भजन
 पुरुष  नसबन्दी  महिला  नसबन्दी

 2  3.
 _

 4

 3.  प्रमुख  राज्य

 आशन्श्न॒  प्रदेश  547659

 2.  असम  376  22074

 3.  बिहार  1843  101801

 4.  गुजरात  8433
 '

 292865

 5.  हरियाणा  474  121926

 6.  कनटिक  9883  391452

 7...  केरल  474  569777

 8.  मध्य  प्रदेश  9883  156248

 9.  महाराष्ट्र  2490  569777

 12.  डड़ीसा  2061  201057

 पंजाब  2490

 13.  राजस्थान  574  324644

 14. ,  तमिलनाडु  574  324644

 15.  ,  उत्तर  प्रदेश  29378  336677

 पश्चिम  बंगाल  2044  35845

 छोटे  राज्य

 हिमाचल  प्रदेश  4807  14788

 2.  जम्मू  और  «कश्मीर  25
 '

 1630

 3.  मणिपुर  25  B48

 4...  मेघालय  848

 ्
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 ]  2  3  4

 5.  नागालैंड  4  2999

 6.  सिक्किम  59  1449

 7.  त्रिपुरा  49  13321

 8,  अण्डमान  और

 निकोबार  द्वीप  समूह  31  1761

 9.  अरूणाचल  प्रदेश  10  177

 10.  चण्डीगढ़  110  2902

 11.  दादरा  व  नगर  हवेली  80  522

 12.  दिल्‍ली  2281  37374

 13.  गोबा  17  4308

 14.  दमन  और  द्वीप  1  434

 15.  लक्षद्वीप  20

 16.  मिजोरम  0  3499

 17.  पांडिचेरी  31  8796

 3.  अन्य  एजेंसियां

 1.  रक्षा  मंत्रालय  4145  16380

 2,  रेल  मंत्रालय  3369  19221

 _  अखिल
 ४णाक

 #  #  रू  आंकड़े  अनंतिम

 रू  95
 ॥

 तक  के  आंकड़े

 ४  94  तक  के  आंकड़े

 संबर्ग  समीक्षा

 +*210.  श्री  संतोष  कुमार  गंगाथार  !

 श्रीमती  सरोज  दुले  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संवर्ग  समीक्षा  का  प्रयोजजण  और  उद्देश्य  क्‍या

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  सहित  केन्द्रीय  सेवाओं  के  .

 विभिन्‍न  वर्गों  में  अब  तक  कितनी  बार  संवर्ग  समीक्षाएं  की  गई

 क्‍या  इसके  लिए  कोई  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 25  1917  लिखित  उत्तर  82

 क्‍या  यह  प्रक्रिया  उक्त  सेवाओं  में  पदोन्नति  संबंधी
 प्रतिरोध  दूर  करने  में  सफल  रही

 (a)  यदि  तो  विभिन्‍न  वेतनमानों  में  पदोन्‍नति  मिलने
 की  बेतनमानवार  समय  सीमा  क्‍या

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  सहित  विभिन्‍न  केन्द्रीय  सेवाओं
 में  पदोन्नति  में  कितनी  असमानता  और

 ह

 इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाजी
 की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालथ  में  राज्य
 मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मारग्रेट  :  नियमित  रूप  से  गठित  सेवा  के  कुशल
 संचालन  के  लिए  संवर्ग  पुनरीक्षा  एक  महत्वपूर्ण  नीतिगत  उपाय

 यह  आरवैर्धिक  आधार  पर  किया  जाता  यह  सेवा  के  सदस्यों
 की  कार्यात्मक  आवश्यकताओं  तथा  उचित  आकांक्षाओं  के  बीच
 सामंजस्य  लाता  संवर्ग  की  मनोबल  तथा  प्रभाविकता
 की  सिद्धि  सामंजस्य  लाता  संवर्ग  की  मनोबल
 तथा  प्रभाविकता  की  सिद्धि  के  उद्देश्य  से  संवर्ग  पुनरीक्षा  जनशक्ति
 के  भर्ती  आयोजन  तथा  इसके  अलावा  सेवा  के  विधमान
 संवर्ग  संरचना  को  युक्तियुक्त  बनाने  के  प्रयोजन  से  की  जाती

 समूह  संगठित  केन्द्रीय  सेवाओं  में  की  गई  संबर्ग

 पुनरीक्षाओं  की  संख्या  संलग्न  में  दी  गई  सपूह
 को  छोड़कर  अन्य  सेवाओं  में  संवर्ग  पुनरीक्षा  संबंधित  संबर्ग

 नियंत्रण  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जाती  केन्द्रीय  संचियालय  सेवा

 समूह  सेवाओं  में  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  उसमें  समूह
 पदों  से  निचले  स्तर  के  पदों  पर  सीधी  भर्ती  की  जाती

 और  समूह  सेवाओं  की  संवर्ग  पुनरीक्षा  पर
 मार्गदर्शी  सिद्धांत  6  1972  को  जारी  किए  संबर्ग  पुनरीक्षाओं  .

 की  आवतिता  के  विषय  पर  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  1995
 में  मामूली-सा  संशोधित  किया  गया

 से  संबर्ग  का  प्रबंधन  मुख्य  रूप  से  संबंधित
 संवर्ग  नियेत्रक  प्राधिकारी  की  जिम्मेदारी  उन्हें  अपने  अधिकारियों
 की  कैरियर  प्रत्याशा  का  ध्यान  रखना  जिसमें  कि  गतिरोध
 की  समस्या  भी  शामिल  उन्हें  सेवा  की  कार्यात्यक  आवश्यकताओं
 को  भी  ध्यान  में  रखना  विभिन्‍न  समूह  सेवाओं  में
 जिन  अधिकारियों  को  कनिष्ठ  प्रशासनिक  कनिष्ठ॑  प्रशासनिक
 ग्रेड  कार्यात्मक  चयन  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  तथा  उछ्वतर
 प्रशासनिक  ग्रेड  सचिव  के  स्तर  में  पदोन्‍नत  किया
 गया  उनका  बैचवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-तर  पर  दिया  गया

 संबर्ग  पुनरीक्षा  करते  समय  संगठन  की  कार्यात्मक
 आवश्यकताओं  तथा  सेवा  के  सदस्यों  की  उचित  आकाक्षाओं  के
 बीच  तालमेल  रखने  की  कोशिश  की  जाती  तथापि  विभिन्‍न
 सेवाओं  के  सदस्थों  की  पदोन्‍्मति  में  सामंजस्थ  बनाए  रखना  हमेशा
 संभव  नहीं  जैसा  कि  प्रश्न  के  भरा  के  उत्तर  में
 उल्लिखित  है  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाएं  समृह  सेवा  में  शामिल

 नहीं
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 835.  लिखित  उत्तर  16  आगस्त

 विकरण-ा

 केनद्रीय  समूह  सेवाएं
 1.7.1994  की

 सेवा  का  नाम  किए  सबर्ग  पुनतीक्ष
 की  संख्या

 2  3

 भारतीय  विदेश  सेवा  3  29.

 भारतीय  राजस्व  सेवा  3  30.

 भारतीय  राजस्व  सेवा  31.

 तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  2  32.

 भारतीय  लेखा  परीक्षा  तथा  लेखा  सेवा  3  33.

 भारतीय  डाक  सेवा  3  34-

 भारतीय  रक्षा  लेखा  सेवा  2

 भारतीय  डाक  तथा  तार  लेखा  शून्य

 एवं  वित्त  सेवा  36.

 भारतीय  रक्षा  सम्पदा  सेवा  2  37.

 भारतीय  रेल  यातायात  सेवा  3

 भारतीय  रेल  कार्मिक  सेवा  3  38.

 भारतीय  रेल  लेखा  सेवा  3  39.

 भारतीय  व्यापार  सेवा  शून्य
 40.

 भारतीय  सूचना  सेवा  2  41.

 भारतीय  आयुध  फैक्टरी  सेवा  2  42.

 भारतीय  सिविल  लेखा  सेवा  3  43.

 भारतीय  दूरसंचार  सेवा  2  44.

 भारतीय  रेल  सिगनल  3  45.

 सेवा  46.

 भारतीय  रेल  इलैक्ट्रिकल  3  4.

 इंजीनियरिंग  सेवा  48.

 भारतीय  रेल  मैकेनिकल  49.

 इंजीनियरिंग  सेवा  3  30.

 भारतीय  रेल  इंजीनियर्स  51.

 सेवा  4  52.

 भारतीय  रेल  भंडार  सेवा  5  53.

 मिलिट्री  इंजीनियरिंग  सेवा  3  54.

 केन्द्रीय  बिद्युत  इंजीनियरिंग  सेवा  2  55.

 भारतीय  निरीक्षण  सेवा
 ३,  3  56

 भारतीय  आपूर्ति  57.

 1  58. भारतीय  नौ-सेना  शास्त्र  सण्जा  सेवा
 क्र

 28.

 1995  लिखित  उत्तर  84

 ििनिमनिनिमीभिल लाना
 ॥|  2

 इंजीनियरिंग  सेवा

 केद्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा

 पी०

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा

 सीमा  सड़क  इंजीनियरिंग  सेवा

 भारतीय  प्रसारण  सेवा

 केन्द्रीय  जल  इंजीनियरिंग  सेवा

 डाक  तथा  तार  भवन  निर्माण  सेवा

 केन्द्रीय  वास्तुकला  सेवा

 पी

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा

 भारतीय  रेल  चिकित्सा

 भारतीय  आयुध  फैक्टरी  स्वास्थ्य  सेवा

 ओ०

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  स्वास्थ्य  सेवा

 सीमा  सुरक्षा  बल  स्वास्थ्य  सेवा

 भारत-तिब्नत  सीमा  पुलिस  स्वास्थ्य  सेवा

 भारतीय  अर्थ  सेवा

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा

 भारतीय  लागत  लेखा  सेवा

 रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  सेवा

 रक्षा  बैमानिक  गुणवत्ता  आश्वासन  सेवा

 रक्षा  गुणवत्ता  आश्वासन  सेवा

 भारतीय  विधि  सेवा

 केन्द्रीय  कम्पनी  ला  सेवा

 भारतीय  सर्वेक्षण  समूह  सेवा

 भारतीय  भू-बैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  सेवा

 केन्द्रीय  पुलिस  बल

 सीमा  सुरक्षा  बल

 भारत-तिथ्बत  सीमा  पुलिस

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 रैल  सुरक्षा  बल

 केन्द्रीय  श्रम  सेवा

 भारतीय  प्रसारण  '

 —_—

 ऐ

 |

 हा
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 नि
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 85  लिखित  उत्तर

 क्रम  सेवा  का  नाम

 21.

 2

 भारतीय  विदेश  सेवा

 ||

 भारतीय  राजस्व  सेवा

 भारतीय  राजस्व  सेवा

 शुल्क  तथा  उत्पाद

 भारतीय  लेखा  परीक्षा  तथा

 लेखा  सेवा

 भारतीय  डाक  सेवा

 भारतीय  रक्षा  लेखा  सेवा

 भारतीय  डाक  एवं  तार  लेखा

 तथा  वित्त  सेवा

 रक्षा  संपदा  सेवा

 रैल  यातायात  सेवा

 रेल  कार्मिक  सेवा

 रेल  लेखा  सेवा

 व्यापार  सेवा

 भारतीय

 भारतीय

 भारतीय

 भारतीय

 भारतीय

 सूचना  सेवा

 आयुध  फैक्टरी  सेवा

 सिविल  लेखा  सेवा

 भारतीय  दूर  संचार  सेवा

 भारतीय  रेल  सिगनल

 इंजीनियरिंग  सेवा

 भारतीय  रेल  इलैक्ट्रिकल

 इंजीनियरिंग  सेवा

 भारतीय  रेल  मैकेनिकल

 इंजीनियरिंग  सेवा

 भारतीय  रेल  इंजीनियर्स  सेवा

 भारतीय  रेल  भंडार

 भारतीय

 भारतीय

 भारतीय

 25  1917

 बिधरण-]ा

 केन्द्रीय  समूह  सेवाएं
 (1.7.1994  की

 पदोनन्‍नत  कनिष्ठतम  च्ण््

 लिखित  उत्तर  86

 जी०  एफ  एस»  जी०  ए+  जौ  अपर  सचिव

 3700-  4500-  5900-  7300-

 5000)  5700)  6700)  7600)

 3  4  5  6

 1980  उपलब्ध  नहीं  1975  1964

 (4800-  (7300-

 5700)  8000)

 1984  उपलब्ध  नहीं  1972  1963

 1982  1979  1971  1964

 1986  1981  1978  1965

 1983  1979  1970  1962

 1984  1979  1975  1961

 1983  1981  1974  1966

 1984  1973  1969  1960

 1985  उपलब्ध  ॒  नहीं  1974  1961

 1986  उपलब्ध  नहीं  1975  1962

 1986  उपलब्ध  नहीं  1976  1962

 1979  उपलब्ध  नहीं  1979  उपलब्ध

 आर  टी  नहीं

 1985  1976  1967  1964

 1983  1963  1972  1962

 1983  1981  1974  1964

 1981  उपलब्ध  नहीं  1969  1960

 1984  उपलबध  नहीं  1974  1962

 1984  उपलब्ध  नहीं  1975  1962

 1985  उपलब्ध  नहीं  1975  1962

 1985  उपलब्ध  नहीं  1976  ,  1962

 1986  उपलब्ध  नहीं  1975  1962



 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 42.

 43.

 2,  22.  . मिलिट्री इंजीनियरिंग  सेवा

 केन्द्रीय  विद्युत  इंजीनियरिंग  सेवा

 भारतीय  निरीक्षण  सेवा

 भारतीय  आपूर्ति  सेवा

 भारतीय  नौसेना  शस्त्र-सज्जा

 सेवा

 केन्द्रीय  इलैक्ट्रिकल  एंड  मैकेनिकल

 इंजीनियरिंग  सेवा  लोन  निः

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा

 नि*
 :

 केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा

 सीमा  सड़क  इंजीनियरिंग  सेवा

 भारतीय  प्रसारण  सेवा

 केन्द्रीय  जल  इंजीनियरिंग

 डाक  व  तार  भवन  निर्माण  सेवा

 केन्द्रीय  वास्तुकार  सेवा

 लोन  नि०

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा

 अध्यापन

 शारीरिक  स्वास्थ्य

 गैर-अध्यापन

 भारतीय  रेल  चिकित्सा  सेवा

 भारतीय  आयुध  फैक्टरी  स्वास्थ्य

 सेवाएं  st

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  स्वास्थ्य

 सेवा

 सीमा  सुरक्षा  बल  स्वास्थ्य

 सेवा

 भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस
 स्वास्थ्य  सेवा

 भारतीय  अर्थ  सेवा

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा

 भारतीय  लागत  लेखा  सेवा

 16  अगस्त  1995
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 1968  1966  1963  1958

 1975  उपलबध  नहीं  1965  1972

 आर  इन  टी०

 1968  1968  1962  उपलब्ध  नहीं

 1974  1967  196
 '

 उपलब्ध  नहीं

 1980  1972  1966  उपलब्ध  नहीं

 1974  1967  1965  उपलब्ध  नहीं

 1975  1968  1965  1960

 1966  1965  1964  1959

 1967  1966  1965  1963

 1975  उपलब्ध  नहीं  1970  1965

 1972  1972  1969  1963

 1982  1976  1968  1964

 1975  1977  1964  उपलब्ध  नहीं

 े  ।  1964

 1992  1985
 +

 1979  उपलब्ध  नहीं

 1989  1984  1977  उपलब्ध  नहीं

 1990  1986  1965  उपलब्ध  नहीं

 1983  उपलब्ध  नहाीं  1973  1973

 आर  इन  एस०  टी

 1977  1970  1965  उपलब्ध  नहीं

 उपलब्ध  1972  उपलब्ध  उपलब्ध  नहीं

 नहीं  नहीं  नहीं

 1975  1970  1%3  उपलब्ध  नहीं

 उपलब्ध  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध
 *

 उपलब्ध

 नहीं  नहीं  नहीं  नहीं

 1980  उपलब्ध  नहीं  1968  डपलब्ध  नहीं

 1976  1976  1973  1978

 1983  1978  ,  1972

 इन  एस  टी
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 44...  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  1986  1983  98...  194

 सेवा  5100-  (०  5900-

 6300)  7300)

 45...  रक्षा  बैमानिक  गुणवत्ता  1974  1967  उपलब्ध  1984

 आश्वासन  सेवा  नहीं  आर

 4500-5700)

 46.  रक्षा  गुणवत्ता  आश्वासन  सेवा  1987  उपलब्ध  नहीं  1977  उपलब्ध  नहीं

 47.  भारतीय  विधि  सेवा  1988  उपलबध  नहीं  1988  1980

 आर  इन  आर  इन  आर  इन

 एस  टी  छए
 48...  केन्द्रीय  कंपनी  लॉ  सेवा  1976  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  उपलब्ध

 नहीं  नहीं

 49.  भारतीय  सर्वेक्षण  समूह  सेवा  1977  उपलब्ध  नहीं  1968  1962

 ।  (300-

 .  8000)

 50.  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  191  उपलब्ध  नहीं  1963  1966

 51.  भारतीय  मौसम  विज्ञान  सेवा  1986  1964  1963  1963

 52.  केन्द्रीय  रिजर्य  पुलिस  बल  उपलब्ध  1972  191  उपलब्ध  नहीं

 नहीं

 53.  सीमा  सुरक्षा  बल  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध

 नहीं  नहीं  नहीं  नहीं

 54,  भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध

 नहीं  नहीं  नहीं  नहीं

 55.  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1984  1979  ॥॒  1969  उपलब्ध  नहीं

 56.  रैल  सुरक्षा  बल  1981  उपलब्ध  नहीं  1976  उपलब्ध  नहीं

 57.  केन्द्रीय  श्रम  सेवा  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध

 नहीं  नहीं  नहां  नहीं

 58.  भारतीय  प्रसारण  सेवा  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध  उपलब्ध

 नहीं  नहीं  नहीं

 जी०-कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड

 एफ  एस  जी०-गैर  कार्यात्मक  चयन  प्रेड

 एस  जी०-वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड

 एस  टी०  एस«-वरिष्ठ  समयमान

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  का  उपयोग  करना  से  निजी  निवेशकों  की  सहायता  से  स्थापित  की  गई  विद्युत  परियोजनाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या

 *211.  श्रीमती  दिल  क्मुमारी  भण्डारी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की  क॒पा  करों  कि  :  क्‍या  निवेशकों  ने  इस  संबंध  में  अपनी  पसंद  व्यक्त

 हर  की  है  कि  वे  किस  क्षेत्र  में  विद्युत  परियोजनाएं  लगाएंगी  और
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  का  दोहन  करने  के  उद्देश्य  किस  प्रकार  की  जिद्युत  का  उत्पादन  और



 9]  लिखित  उत्तर

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :

 से  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  दोहन  के  लिए  निजी

 निवेशकों  द्वारा  320.24  और  2.95  समग्र  क्षमताओं

 की  क्रमशः  कुल  402  पबन  विद्युत  और  2  लघु  पन  बिजली

 परियोजनाएं  स्थगित  की  गई  ये  परियोजनाएं  तमिलनाडु  (267.

 45  गुजरात  (48.86  आन्ध्र  प्रदेश  (3.92

 और  कर्नाटक  (2.95  राज्यों  में  स्थापित  की  गई  प्रत्येक

 परियोजना  की  क्षमता  200  और  8  मेवा०  के  बीच

 निजी  निवेशकों  ने  उन  क्षेत्रों  में  विद्युत  परियोजनाओं  की

 स्थापना  के  लिए  प्राथमिकता  प्रकट  की  है  जिनमें  लघु  पन

 बायोमास  सौर  और  अन्य  अपारंपरिक  ऊर्जा  संसाधन  उपलब्ध

 है  और  संबंधित  राज्य  सरकारों  ने  निजी  निवेशकों  के  लिए  आकर्षक

 नीतियों  और  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की

 एच०  बी०  परीक्षण

 *212.  श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आई०  वी  ग्रस्त  व्यक्तियों  के  साथ  भेदभाव
 न  बरतने  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  संध  के  निर्देशों  की  उपेक्षा  करते

 हुए  पश्चिमी  एशिया  के  छह  देशों  ने  जिनके  कार्यालय  बम्बई
 में  स्थिति  हैं  ऐसे  व्यक्तियों  की  अपनी  कर्मचारियों  के  रूप  में

 नियुक्ति  को  रोकने  हेतु  उपायों  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  बम्जनई  स्थिति  संगठित
 हक

 असंगठित  क्षेत्रों  में
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 कुछ  उद्योग  श्रमिकों  को  नियुक्त  करने  से  पहले  एच  आईं  बी०

 परीक्षण  कराने  पर  जोर  देते  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  आर«

 :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 लोकसभा  पटल  पर  रख  दी

 और  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  सूचना
 के  आधार  पर  कोई  भी  बम्बई  स्थित  संगठित  और  गैर-संगठित

 क्षेत्रों  में  कामगारों  को  रोजगार  देने  से  पूर्व  उनकी

 जांच  करने  पर  जोर  नहीं  देते

 जलापूर्ति  परियोजनाएं

 *213.  श्री  हरिसिंह  आजड़ा  :  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्र  और

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्ति  हेतु  कितनी  समन्वित

 ग्रामीण  जलापूर्ति  परियोजनाएं  विचाराधीन

 यदि  तो  राज्य-बार  और  परियोजना-वार  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 प्रस्तावित  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  राज्यवार  कितने  गांवों

 को  सम्मिलित  किया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  उपाय  किए  गए

 ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  रोजगार  मंत्री  जैगन्नाथ
 3  परियोजनाएं

 राज्यवार  और  परियोजना-वार  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :-

 क्रम  राज्य  परियोजना  का  नाम
 रा

 शुरू  किए  जाने  अनुमानित
 सं  वाले  जिलों  की  लागत

 सि  संख्या

 1.  पंजाब  समन्वित  ग्रामीण  जलापूर्ति  6  817.44
 एवं  स्वच्छता

 (2  चरणों

 2.  उत्तर  प्रदेश  समन्वित  ग्रामीण  जलापूर्ति  25  550.0
 एवं  स्वच्छता

 (4  चरणों  हि

 3.  तमिलनाडु  समन्वित  ग्रामीण  जलापूर्ति  16  894.0
 एवं  स्वच्छता

 1.  समन्वित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  एवं  स्वच्छता  2.  समन्यवित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  एवं  स्वच्छता

 पंजाब  उत्तर  प्रदेश
 1594  गांव

 प्रायोगिक
 849  गांव

 प्रायेगिक  चरण  27  गांव

 उाम  गाव  “712  गांव कुलः  2443  गांव
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 940  गांव

 821  गांव

 "2500  गांव

 3.  समन्वित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  एवं  स्वच्छता

 तमिलनाडु

 4938  बसाबटें  और  40  ग्रामीण  नगर  क्षेत्र

 सभी  परियोजनाएं  भूल्यांकन-पूर्व  की  अवस्था  में

 केन्द्र  सरकार  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  विश्व  बैंक  से
 परियोजनाओं  की  के  लिए  तेजी  से  कार्रवाई  की  जा  रही

 ब्लड  बैक

 *214.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  मुरलीधरन  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री

 1940  तथा  औषध  और  प्रसाधन  1945  में  संशोधन

 1917  लिखित  उत्तर  94

 करने  हेतु  प्रस्ताव  भेजा  है  ताकि  राज्य  सरकार  द्वारा  ब्लड  बैंकों
 के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना  आसान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 m7)  क्‍या  केन््रीय  सरकार  का  विचार  संबंधित  नियमों  में
 संशोधन  करने  का  है  जिससे  राज्य  के  औषध  नियंत्रण  प्रशासन
 को  लाइसेंस  जारी  करने  का  अधिकार  मिल

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 केरल  में  ब्लड  बैंकों  के  कितने  आवेदन  पत्र  भारतीय
 औषध  नियंत्रक  के  पास  लंबित  हैं  ?

 ह

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  आर»
 :  से  राज्य  में  अब  तक  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  इसके  अतिरिक्त  औषध  और  प्रसाधन
 सामग्री  1940  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों
 में  कोई  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान  पद्धति
 देशभर  में  रक्त  बैंकों  और  रक्त  उत्पादों  की  लाइसेंसिंग  में  एकरूपता

 बनाए  रखने  हेतु  शुरू  की  गई  '

 केरल  राज्य  से  लाइसेंस  के  लिए  प्राप्त  हुए  17  आवेदनों
 में  से  141  को  अनुमोदित  किया  गया  है  और  3  को  कमियों
 को  ठीक  करने  हेतु  वापिस  किया  गया  इनका  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 केरल  राज्य  के  रक्त  बैंकों  के  माम  जिनसे  अनुमोदन  के  लिए  लाइसेंस  के  आवेदन  प्राप्त  हुए

 क्रम  सं+  रक्त  बैंक  का  नाम  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  लाइसेंस  के  अनुभोदन
 पत्र  मिलने  की  तारीख  की  तारीख/टिप्पणी

 प

 1.  जिला  कलर  11.1.95  30.1.95

 2.  श्री  चित्रा  त्रिनूल  त्रिवेन्द्रम  11.1.95  15.2.95

 3.  सरकारी  पेरुनथिमन्ना  11.1.95  5.2.95

 4.  क्षेत्रीय  कैंसर  त्रिवेन्द्रम  11.1.95  21.2.95

 5.  त्रिचूर  हार्ट  त्रिचूर  11.1.95  30.1  95

 6.  जिला  पलक्कड़  11.1.95
 '

 15.2.95

 7.  जिला  त्रिचूर  11.5.95  12.6.95

 8.  सरकारी  जनरल  कोजिकोडि  11.1.95  25.1.95

 9.  डा  राव  ब्लड  त्रिवेन्द्रम  29.5.95  9.8.95

 10.  मैसर्स  लार्ड्स  कोच्चि  28.7.95  9.8.95

 11.  मैसर्स  बोजीगर  कोल्लम  28.7.95  9,8.95

 12.  डा०  नायर  कोल्लम  28.7.95  9.8.95

 मैसर्स  उपासना  कोल्लम  28.7.95  9.8.95 क्न्ड  »
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 14,  मैसर्स  होली  क्रास  अदूर  28.7.95  9,8.95

 15.  मेडिकल  त्रिवेन्द्रम

 16.  बैस्ट  फोर्ट  त्रिचूर

 17.  महिला  और  बच्छा

 प्रिवेन्द्रम

 फोटो  पहचान  पत्र

 *215.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 श्री  अन्द्रेश  पटेल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अब  तक  कितने
 फोटो  पहचान  पत्र  तैयार  किए  गए  हैं  और  वितरित  किए  गए

 ह

 क्‍या  अगले  आम  चुनावों  से  पहले  सभी  मतदाताओं
 को  फोटो  पहचान  पत्र  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  ठोस  कार्यक्रम  बनाया
 गया

 इस  प्रयोजनार्थ  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को
 राज्यवार  कुल  कितनी  घनराशि  आबंटित  की

 क्‍या  मतदाताओं  के  फोटो  पहचान  पत्र  तैयार  करने
 में  कई  गलतियां  पाई  गई  और

 यदि  तो  इन  गलतियों  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  का  खिचार  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 न्थाघथ  और  कंपनी  कार्य  मंगालय  में  राज्य  मंत्री
 आर  :  आठ  राज्यों  और  चजण्डीगढ़

 संघ  राज्यक्षेत्र  के  संबंध  में  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न
 में  दी  गई  है  शेष  राज्यों  और  संघ  राज्यक्षेत्रो  से  जानकारी  एकत्रित
 की  जा  रही  है  और  सदन  क्रे  पटल  पर  रख  दी

 और  निर्वाचन  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि
 उसने  राज्य  सरकारों  को  इस  बात  के  लिए  उपाय  करने  को
 कहा  है  कि  अगले  साधारण  निर्वाचन  से  पहले  पहचान  पत्र  जारी
 कर  दिए  जाएं  किन्तु  उसके  लिए  कोई  ठोस  कार्यक्रम  नहीं  बनाया

 11295  रक्त  बैंक  रेफ्रीजरेटर  उपलब्ध  नहीं  किए
 जैसाकि  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री

 नियम  1945  के  भाग  11  ख  अनुसूची
 में  अपेक्षित

 ह

 28.7.95

 11.1.95  एक  परीक्षण  प्रयोगशाला  के  रेफ्रीजरेटर
 की  मरम्मत  की  जा  रही  है  तथा

 बातानुकूल  यंत्र  उपलब्ध  नहीं  किया
 गया  है  जैसाकि  औषध  एवं  प्रसाधन
 सामग्री  1945  की  अनुसूची
 के  भाग  -  »  11  -  ख  में  अपेक्षित

 आयोग  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्यक्षेत्र  में  कार्य  प्रगति
 का  लगातार  पुनर्विलोकन  कर  रहा

 अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण-गा  में  दी  गई

 (5)  और  अब  तक  तैयार  किए  गए  पहचानपत्रों  में
 से  कुछ  में  कुछ  अशुद्धियों  की  रिपोर्ट  की  गई  है  और  निर्वाचन
 आयोग  ने  इन  अशुद्धियों  और  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  मुख्य
 निर्वाचन  आफिसरों  को  निर्देश  दे  दिया

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राग्यक्षेत्र  द्वारा  अभी  तक  तैयार

 किए  गए  और  परिदत्त  किए  गए  फोटो  पहचान-पत्रों  की
 संख्या  दर्शित  करने  वाला  जिवरण  *

 क्रम  राज्य  का  11-8-1995  तक  तैयार  किए  गए

 नाम  और  परिदतत  किए  गए  फोटो
 पहचान-पत्रों  की  संख्या

 _
 1,  असम  कोई  नहीं

 2.  बिहार  1,.52,704

 3.  हरियाणा  72,13,742

 4  कर्नाटक  कोई  नहीं

 5  पंजाब  *7015,988

 6  तमिलनाडु  कोई  नहीं

 7  प्रदेश  2.79,000

 8  पश्चिम  बंगाल  11,36,125

 संघ  राज्यक्षेत्र

 1.____  चंडीगढ़  2.35,000
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 भारत  सरकार  द्वारा  जित्तीय  जर्ष  1994-95  के
 »

 मतदाताओं  के  फोटो  पहचान-पत्र  जारी  किए  जाने  के  संजंध
 में  विभिन्‍न  को  आजंटित  रक्तण  को  दशनि  जाला

 विवरण
 ह

 क्रम  राज्य  सरकार  का  रकम

 नाम

 1.  आंध्र  प्रदेश  17,71,37,000

 2.
 ह

 अरूणायल  प्रदेश  93,46,120

 3,  असम  5,49,20,000

 4.  बिहार  22,76,00,000

 5.  दिल्ली  2,94,21,000

 6.  गोवा  31,93,000,

 प  गुजरात  12,25,84,508

 8.  हरियाणा  5,13,34,000

 9.  हिमाचल  प्रदेश  2,15,61,000

 10.  जम्मू-कश्मीर  1,69,07,000

 11  कर्नाटक  13,52,92,000

 12  केरल  7,5000.000

 13  मध्य  प्रदेश  16,08,14,000

 14  मेघालय  1,01,67,000

 15  मिजोरंम  15,70000

 16,  मणिपुर  1,4072,244

 17  महाराष्ट्र  20,49,59,844

 18  नागालैंड  32,52,000

 19  उड़ीसा  8,44.78,244

 20.  पांडियेरी  35,93,000

 21  पंजाब  5,53,07,000

 22.  राजस्थान  11,36,00,000

 23  सिक्किम  21,93,000

 24  तमिलनाडु  16,17,05,000

 25  तिपुरो  6693,000

 26  उत्तर  प्रदेश  36,84,00,000

 27  पश्चिम  बंगाल  "

 सोगः  225,01,00,000

 25  1917

 आवश्यक  औषधियां

 "216.  श्री  शंकर  सिंह  जाधेला  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और
 परिधार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आवश्यक  औषधियों  की  एक  सूची
 प्रकाशित  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 भारतीय  बाजार  में  इस  समय  कुल  कितने  ब्लक  औषधियां
 और  फार्मयूलेशन्स  उपलब्ध  हैं  ?

 '
 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  आर-«

 :  और  विभिन्न  स्तरों  कौ  स्वास्थ्य  परिचर्या
 सेकाओं  में  इस्तेमाल  की  जाने  जाली  अनिवार्य  औषधियों  की  सूचियां
 तैयार  की  गई

 औषधि  मूल्य  नियंत्रण  1995  के  अनुसार  16  औषधियां

 ऐसी  हैं  जो  व्यापक  उद्योग  के  लिए  अनिवार्य  समझी  जाती

 राज्य  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  बल्क  औषधियां  और

 फार्मयूलेशन्स  का  लाइसेंसिंग  किया  जाता  भारतीय  भेषज  संहिता
 जो  अभी  मुद्रणाधीन  के  नवीनतम  संस्करण  में  1152  बल्क
 औषधियों  एवं  फार्मयूलेशन्स  के  मोनोप्राफ  दिए  गए

 राजस्थान  में  सौर-ऊर्जा  परियोजनाएं

 १217,  श्री  आनन्द  रत्न  मौर्य  :

 श्री  जार्ज  फर्षाप्डीज  :

 क्या  जरधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कसा  सरकार  को  राजस्थान  में  सौर-ऊर्जा  परियोजनाओं
 की  स्थापना  हेतु  देश  की  और  विदेशों  की  कम्पनियों  से  अनेक
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जाने
 वाली  परियोजनाओं  को  कुछ  प्रोत्साहन/रियायतें  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (८)  कया  इस  क्षेत्र  में  भारतीय  और  बिदेशी  निवेशकों  को

 एक  समान  सुंविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  और

 बदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अंपारंधौरिक  ऊर्जा  श्थोत  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  सथा

 ऋषि  जे  मंत्री  कृष्ण  :
 और  राजस्थान  के  मरुस्थली  क्षेत्र  में  मनाओ-पाऔ-चलाओ

 के  आधार  पर  अरणबद्ध  रूप  में  150  की  समग्र  क्षमता
 के  सौर  प्रकाश  बोल्टौय  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  एक
 अमेरिकी  मैसर्स

 अत  हुं
 हँ

 सोलन  पावर

 कार्परेशन  ।  एक  विद्धाफा  के  प्रत्युतर
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 में  राजस्थान  सरकार  को  जोधपुर  जिले  में  मथानिया  में  35  मेवा०

 और  तापीय  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना  में  रुचि  लेने  बाली

 16  भारतीय  एवं  विदेशी  कंपनियों  से  भी  पत्र  प्राप्त  हुए

 और  केन्द्रीय  सरकार  से  अक्षय  ऊर्जा  परियोजनाओं

 के  लिए  उपलब्ध  प्रोत्साहन  एवं  रियायतें  इन  परियोजनाओं  को  भी

 उपलब्ध  होंगी  इनमें  100%  त्वरित  मूल्य  हास  की  कर

 उदार  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  रियायतें

 शामिल

 (2)  और  अक्षय  ऊर्जा  परियोजनाओं  के  लिए  सुविधाएं
 सभी  पात्र  भारतीय  एवं  विदेशी  निवेशकों  को  उपलब्ध

 बाल  उत्तरजीबिता  और  सुरक्षित  प्रसृति  योजना

 *218.  डा  अपुत  लाल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  स्वास्थ्य

 1995  लिखित  उत्तर  100 1995

 और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  आरम्भ  की  गई

 उत्तरजीविता  और  सुरक्षित  प्रसूति  योजनाਂ  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  टीके  और  कितनी  मात्रा  में

 दवाइयां  खरीदी  और

 ये  टीके  और  दवाइयां  किन-किन  राज्यों  में  वितरित

 की  गई  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  आर»

 :  शिशु  जीवन  रक्षा  और  सुरक्षित  मातृत्य  कार्यक्रम

 के  अधीन  छह  औषध  किटें  और  लौह  और

 फॉलिक  एसिड  की  गोलियां  और  तथा  ओरल  रिहाइड्रेशन
 साल्ट  के  पैकेज  खरीदे  गए  औषधों  की  मात्रा  संलग्न

 में  दी  गई

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण-ा  में  दिया  गया

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्यॉ/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सप्लाई  की  गई  औषधों  की
 __

 ओषधे  1993-94  1994-95 _  _

 औषध  किट  1,23,200  किटें  1,73,850  किटें

 औषध  किट  41,600  किटें  खरीदी  नहीं  गईं

 विटामिन  662.31  लाख  खुराकें  509.72  लाख  खुराकें

 लौह  और  फॉलिक  एसिड  गोलियां  19954.20  लाख  गोलियां  16569.78  लाख  गोलियां

 लौह  और  फॉलिक  एसिड  गोलियां  28983.72  लाख  30631.28  लाख

 गोलियां  खुराकें

 __  ओरल  साल्ट  के  पैकेट  193,88,000  __  22054.500

 विवरण-ाा

 ह

 राज्यों  के  नाम  जिन्हें  जबैक्सीन  और  औषश  जितरित  की  गई

 (1)  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  लौह  और  फॉलिक  एसिड  गोलियां  और  तथा  ओरल  रिहाइड्रोशन
 साल्ट  के  पैकेट  सप्लाई  किए  गए

 (8)  वर्ष  उन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  जिन्होने  औषध  किटों  की  सप्लाई

 औषध  किट  ओऔषध  किट  ,

 औषध
 किट “a” ओऔषध  2  ता

 आंध्र  हरियाणा  आंध्र  बिहार
 ः

 हिमायल  जम्मू  ज॑  कर्नाटक
 मध्य  उड़ीसा

 उत्तर  पश्चिम  गोवा

 मध्य
 राजस्थान

 पश्चिम  बंगाल
 ह
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 1994-95  आंध्र  नहीं  खरीदी  गईं  ,
 हिमाचल  जम्मू  व  केरल
 मध्य  मणिपुश  पंजाब

 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम
 मेघालय

 क्‍या  वायु  सेना  द्वारा  15  वर्ष  पूर्व  अधिगृहीत  की

 अभी  जा  नहीं
 सीमेंट  संयंत्र  हे

 भूमि  के  मालिकों  को  अभी  तक  मुआवजा  नहीं  दिया  गया

 “219.  रमेश  अंद  तोमर  :  ह

 श्री  अभर  पाल  सिंह  :  |

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  से  देश  में  सीमेंट  संयंत्रों  की  अधिष्ठापिग

 क्षमता  की  वार्षिक  विस्तार  दर  क्‍या  रही

 क्‍या  यह  विस्तार  दर  लक्ष्यों  के  अनुरूप  रही

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  से

 1990-91  से  1994-95  तक  की  अवधि  में  रीमेंट  उद्योग  की

 बर्षबार  अधिष्ठापित  क्षमता  और  विकास  दर  के  विवरण  इस  प्रकार

 :-

 वर्ष

 ।
 अधिष्ठापित  क्षमता  विकास  दर

 _
 टन

 1990-91  64
 -

 1991-92  66  3.13

 1992-93  68  3.03

 1993-94  73  7.58

 1994-95
 82  12.33

 सरकार  ने  सीमेंट  के  लिए  अधिष्ठापित  क्षमता  का  कोई

 विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  क्षमता  विस्तार  घरेलू  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  और  कुछ  सीमेंट  का  निर्यात

 भी  हो  रहा

 भूमि  से  बेदखल  किए  गए  लोगों  को  मुआवजा

 :  *220.  श्री  प्रेष  अन्द  राम  :

 श्री  सूर्थ  भारायण  यादव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम
 ह

 क्‍या  हैं  जहां  यह

 भूमि  अधिगृहीत  की  गई

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  जिले  में  भी  एक  स्टेडियम
 के  निर्माण  हेतु  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया

 यदि  तो  दावेदारों  को  मुआवजा  कब  तक  दे  दिए
 जाने  की  संभावना  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रात्नथ
 में  राज्य  मंत्री  :  ऐसा  कोई  मामला
 नहीं  है  जिसमें  मुआबजे  को  रोक  दिया

 '

 प्रश्न  नहीं

 से  बायुसेना  स्टेशन  कानपुर  के  लिए  चार  दीवारी
 का  निर्माण  करते  समय  पता  चला  था  कि  भारतीय  वायुसेना  ने

 कुछ  निजी  भूमि  को  गलती  से  अपने  कब्जे  में  ले  लिया

 इस  भूमि  के  मालिकों  के  साथ  किए  गए  समझौते  और  बजायुसेना
 मुख्यालय  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  गलती  से  अधिकृत  निजी

 भूमि  के  बदले  में  वायुसेना  की  उतनी  ही  भूमि  दिए  जाने  से
 संबंधित  सरकारी  म॑ंजुरी  23  1984  को  जारी  की  गई
 इस  प्रकार  इस  मामले  में  कोई  मुआवजा  दिया  जाना  अपेक्षित  नहीं

 खाड़ी  पर्यटन

 1584.  श्री  गोपी  चाथ  गजपति  :  क्या  मागर  जिमानन
 और  पर्यटथ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  खाड़ी  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  की  व्यापक
 सम्भावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्यों  और

 देश  में  खाड़ी  से  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इसके  क्‍या

 परिणाम  निकले  7?

 भागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली

 :  और  निम्नलिखित  कारणों  से
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 भारत  के  लिए  खाड़ी  पर्यटन  को  प्रोत्साहित  ' करने  के  लिए  काफी

 है  :-

 1.  खाड़ी  पर्यटक  पारंपरिक  रूप  से  भारत  को  चाहते

 दोनों  देशों  के  सदियों  पुराने  व्यापारिक  और  ऐतिहासिक
 संबंध

 2.  खाड़ी  पर्यटक  अधिकतर  गर्मी  के  महीनों
 में  यात्रा  करते  हैं  जोकि  भारत  का  ऑफ  सीजन  उससे  हमें

 ऑफ  सीजन  में  अपने  होटल  अधिभोग  को  और  विभमिन  क्षेत्रों

 की  ओर  पग्रीष्म  के  आवागमन  को  बढ़ाने  में  सहायता
 भी  मिलती

 3.  खाड़ी  पर्यटक  समझते  हैं  कि  भारत  उनके  पैसे  की

 सही  कीमत  मुहैया  कराता

 4.  खाड़ी  राज्य  बायुयान  सेवा  द्वारा  भारत  से  बहुत  अच्छी

 तरह  जुड़े  हुए  हैं  और  खाड़ी  क्षेत्र  में  अधिकांश  गन्तष्य  स्थलों
 तक  पहुंचने  में  मात्र  लगभग  चार  घंटे  की  आवश्यकता  होती

 5.  खाड़ी  पर्यटकों  को  शार्पिग  का  बहुत  चाव  है  और

 भारत  इसके  लिए  बढ़िया  अवसर  पेश  करता

 पर्यटन  विभाग  ने  खाड़ी  पर्यटकों  का  भारत  की  ओर
 प्रवाह  बढ़ाने  के  लिए  कई  योजनाएं  तैयार  की  इनमें

 प्रिंट  और  इलेक्ट्रानिक  मीडिया  में  प्रगतिशील  स्थानीय  भाषाओं
 में  प्रचार  सामग्री  का  मुद्रण  और  यात्रा  प्रचालकों  और
 यात्रा  अधिकर्ताओं  को  सहायता  प्रदान  सेमिनारों  और  सम्मेलनों  .  -

 का  आयोजन  यात्रा  और  पर्यटन  मेलों  और  खाद्य  उत्सवों

 आदि  में  भाग  लेना  शामिल  पर्यटन  बिभाग  के  दुबई  और

 बहरीन  में  अपने  पर्यटक  कार्यालय  भी  मार्केट  के  बढ़ते  हुए
 महत्व  को  देखते  हाल  ही  दुबई  स्थित  कार्यालय  का
 उन्नयन  करके  उसे  क्षेत्रीय  निदेशंक  का  कार्यालय  थना  दिया  गया

 एयर  बस  के  कार्य  निष्पादन  में  कमी

 1585.  श्री  जार्ज  फर्मान्डीज  :  कया  गागर  जिमानन  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  ने  एयर  इंडिया
 के  विरुद्ध  इसकी  एयरबस  तथा  इसके  विमानों  के
 घटिया  कार्य  निष्पादन  और  मरम्मत  तथा  जमीन  पर  अधिक  समय

 खड़े  रहने  के  कारण  में  से  चार  विमानों  के  प्रेशर  पैनलों
 घर  जंग  लगने  के  कारण  4  करोड़  रुपए  का  घाटा  होने  के

 संबंध  में  विपरीत  टिप्पणियां  की  है

 यदि  तो  क्‍या  नियंत्रक  एंव  महालेखा  परीक्षक  ने
 में  जिमानों  के  उपयोग  की  तुलना  में  विमानों  का  बहुत

 कम  उपयोग  के  संबंध  में  भी  एयरलाइन्स  के  विरुद्ध  टिप्पणियां
 की

 यदि  तो  क्‍या  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की

 इन  टिप्पणियों  संबंध  में  कोई  अनुबर्ती  कार्यवाही  की  गई  है

 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली

 :  और  (@).  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा

 परीक्षक  के  वर्ष  1995  के  प्रतिवेदन  12  में

 चार  विमानों  के  प्रेशर  पैनलों  में  जंग  लगने  तथा

 विमान  बेड़े  के  बजटित  उपयोग  की  तुलना  में  कम  उपयोग  होने
 के  कारण  एयर  इंडिया  को  हुई  3.98  करोड़  रुपए  लगभग  की

 हानि  के  संबंध  में  टिप्पणी

 और  एयर  इंडिया  द्वारा  ली  गई  कानूनी  सलाह
 के  आधार  पर  यह  मामला  एयरबस  इंडस्ट्री  के  साथ  उठाया  गया

 था  और  240,000  अमरीकी  डालर  का  क्रेडिट  प्राप्त  किया  गया

 था  तथा  अतिरिक्त  विमान  खरीदते  समय  120,000  अमरीकी  डॉलर

 का  अतिरिक्त  क्रेडिट  और  दिया  इन  क्रेडिटों  से  प्रेशर

 पैनलों  की  तात्यिक  लागत  पूरी  तरह  से  बसूल  हो

 विभिन्‍न  कारणों  से  उड़ानें  रद्द  होने  से  विमानबेड़े  का  कम

 उपयोग  हो  पाया  एयर  इंडिया  नए  विमान  शामिल  करके

 तथा  पुराने  विमानों  को  योजनाबद्ध  तरीके  से  हटा  कर  स्थिति  को

 सुधारने  का  प्रयास  कर  रहा

 लघु  उद्योगों  को ऋण  दिया  जाना

 1586.  श्री  फरसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  लघु  उद्योगों  को  ऋण

 दिए  जाने  के  संबंध  में  बजट  में  सरकार  द्वाण  घोषित  कार्य  योजना
 में  प्रगति  की  समीक्षा  करने  को  कहा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर
 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जिस  मंत्री  मनमोहन  :  और  वित्त
 मंत्री  के  1995-96  के  बजट  भाषण  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 यह  कहा  गया  था  कि  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  को  ऋण  के
 प्रवाह  में  सुधार  करने  के  लिए  बैंकों  के  परामर्श  से  एक

 सूत्री  कार्य  योजनाਂ  तैयार  की  इस  कार्य  योजना  में  निम्नलिखित

 बिन्दु  शामिल  हैं  :-  ।

 1.  पहचान  किए  गए  85  जिलों  जहां  प्रत्येक  जिले
 में  2000  से  अधिक  पंजीकृत  लघुठद्योग  एकक  विशेषज्ञ  लघु
 उद्योग  शाखाओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  बैंकों  द्वारा  समयबद्ध
 कार्रवाई  किए  जाने  की  जरूरत  इन  शाखाओं  में  पर्याप्त  आधार-भूत
 सुविधा  होनी  चाहिए  और  इनमें  आवश्यक  प॒थ्ठभूमि  और  कौशलों
 बाले  तथा  उचित  दृष्टिकोण  रखने  वाले  अधिकारियों  की  नियुक्ति
 की  जानी

 .  2.  लघु  उद्योग  एककों  को  पर्याप्त  ऋण  सुविधाओं  की  समय
 पर  मंजूरी  को  सरल  एवं  कारगर  बनाने  के  लिए  बैंकों  को  शाखा
 और  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  शक्तियों  के  वर्तमान  प्रत्यायेजन  की  समीक्षा
 करनी
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 3.  बैंकों  को  अपने  लघु  उद्योग  खातों  का  नमूना
 सर्वेक्षण  करना  ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  क्या
 उन्हें  फर्याप्त्ऋण  मिल  रहा  है  या

 4.  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  करने  चाहिए  कि
 जहां  तक  संभव  लघु  उद्योग  उद्यमियों  को  संमिश्र  ऋण  मंजूर
 किए  जते  राज्य  वित्तीय  निगमों  द्वारा  मंजूर  किए  गए  ०ऋणों
 के  मामले  बैंकों  को  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  राज्य  घित्तीय
 निगमों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  या  एक  साथ  करना

 5.  बैंकों  को  आंचालिक  और  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  लघु  उद्योग
 उधारकर्ताओं  के  साथ  नियमित  बैठकें  करनी  चाहिए  ताकि  उनकी
 समस्याओं  का  पता  लगाया  जा

 6.  बैंकों  को  अपने  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  पुनः  अभिमुखीकरण
 करना  चाहिए  ताकि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  कार्यक्रण  के  संबंध  में

 बैंक
 प्रबंधकों  को  जानकारी  दी  जा  सके  और  उन्हें  अधिक  जागरूक

 बनाया  जा

 ँ  7.  बैंकों  को  प्रक्रियात्मक  औपचारिकताओं  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  उपाय  करने  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 कि  प्रक्रियाओं  को  सरल  कर  दिया  गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  कार्य  योजना  में  निहित  बिन्दुओं  के
 कालर  कार्यान्वयन  के  लिए  उचित  कार्रवाई  करने  के  बास्ते  भारतीय
 स्टेट  बैंक  सहित  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  पहले  ही  अनुदेश
 दे  दिए

 प्राइबेट  एयरलाइनों  के  प्रति  आकर्षण

 1587.  डा  जसंत  पथार  :  क्‍या  नागर  विशभानन  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान

 सरकारी  एयर  लाइनों
 से  यात्रा  करने  बाले  यात्रियों  की  संख्या  में  कमी  आई

 क्‍या  एयर  इंडिया/इंडियन  एयरलाइन्स  के  कर्मचारियों

 ट्वारा  बार-बार  हड़ताल  किए  जाने  के  कारण  विमान  यात्री  प्राइवेट

 एयरलाइनों  को  प्राथमिकता  दे  रहे  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  एयरलाइनों  के  प्रति  यात्रियों  को

 आकृष्ट  करने  हेतु  सरकार  क्‍या  कदम  उठाएगी  ?

 चागर  जिमानन  और  पर्यट्ण  मंत्री  गुलाम  नली

 :  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  कहित

 अंतराष्ट्रीय  यातायात  में  तो  कोई  गिरावट  नहीं  आई  परन्तु  इंडियन

 एयरलाइंस  द्वारा  वाहित  यात्रियों  की  कुल  संख्या  में  कुछ  सीमा

 तक  गिरावट  आई  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 वर्ष  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  वाहित
 यात्रियों  की  कुल  संख्या

 ह

 1992-93  7.821  मिलियम

 1993-94  73391  मिलियन

 7.635  मिलियम 1994-95

 लिखित  उत्तर  106.

 और  (7)  निजी  विभिन्‍न  प्रोत्साहनों/स्कीमीं
 और  सेवा  के  बेहतर  स्तर  आदि  के  कारण  यात्रियों  को  आकृष्ट
 करने  में  सफल  हुई  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइंस
 अपनी  उत्पाद  और  समय-पाबन्दी  कार्य-निष्पादन  में  सुधार
 लाने  के  उपाय  कर  रहे

 आरक्षित  बैंक  निधि

 1588.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 बैंककारी  विनियमन  1949  की  भारा
 17  (1)  के  अंतर्गत  बनाई  गई  आरक्षित  निधि  में  31  1994
 और  31  1995  को  बैंकवार  कुल  कितनी-फितनी  धनराशि

 1992-93  के  बाद  से  संदिग्ध  और  अशोध्य  ऋणों
 के  कारण  हुए  घाटे  कोਂ  पूरा  करमे  के  लिए  इस  आरक्षित  मिधि
 का  उपयोग  न  किए  जामे  के  क्‍या  कारण  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  |  1992  से  31
 1995  तक  संदिग्ध  और  अशोध्य  ऋणों  के  रूप  में  बैंकवार

 कितनी  ऋण  राशि  बट्टे  खाते  में  डाली  गई  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  भारतीय  रिजर्य
 बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  वर्ष  1993-94  के
 बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  17  (1)  के  अंतर्गत

 सूचित  प्रारक्षित  निधि  में  उपलब्ध  बैंक-वार  राशियों  से  संबंधित

 सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  बट्टे  खाते  डाले  गए  अशोध्य  ऋणों
 की  राशियां  संलग्न  में  दी

 भाग  और  के  संबंध  में  वर्ष  1994-95  के  लिए

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 '

 दिनांक  31.3.94  के  अनुसार
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  आरक्षित  भिधियां

 करोड़

 क्रम  बैंक  का  नाम  आरक्षित  निधिया

 गए

 ||  भारतीय  स्टेट  बैंक  3637.79

 2...  स्टेट  बैंक  ऑफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  47.66

 3.  स्टेट  बैंक  ऑफ  हैदराबाद  116.78

 4...  स्टेट  बैंक  ऑफ  इंदौर  29.32

 5.  स्टेट  बैंक  ऑफ  मैसूर  23.14
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 2  3  1]  _  2

 स्टेट  बैंक  आफ  236.02  6.  केनरा  बैंक  3490.70  1492.37  3478.56

 7...  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट  46.76  7.  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  36276  19770.  7950,45

 8...  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  59.59  8.  कारपोरेशन  बैंक  46.91  56.36...  25453

 9...  इलाहाबाद  बैंक  ह॒  200.96  9.  देना  बैंक  62278.  1951.01  3707.01

 10.  आन्धा  बैंक  55.20  10.  इंडियन  बैंक  447.30  76.16...  600.70

 11.  बैंक  आफ  बड़ौदा  601.65  11.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  89.88  41925  461.09

 12.  बैंक  आफ  इंडिया  488.65  12.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  176.00  165.00  176.00

 13.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  64.40  13.  पंजाब  नेशनल  बैंक  111.61  25824  367.00

 14.  केनरा  बैंक  976.93  14,  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  1.10  0.09  Nil

 15.  सेन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिय  421.79  15.  बैंक  14106  11855  857.70

 16  कारपेरेशन  बैंक  52.74  16.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  353130  4412.62  8236.90

 17  देनाबैंक  85.70  17.  युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  205.00  156.00  1182.00

 18.  इंडियन  बैंक  259.26  18.  यूकों  बैंक  365.10  23.65...  221.79

 19.  इंडियन  ओबवरसीज  बैंक  231.09  19.  विजया  बैंक  213.70  30423  451.26

 2  ओरियंटल  बैंक  ऑफ  कामर्स  116.60  20.  भारतीय  स्टेट  बैंक  16570.00  69354.00  41559.00

 21  पंजाब  नेशनल  बैंक  425.46  21.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर

 22.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  68.66
 एंड  जयपुर  696.72  858.92.  3241.67

 23...  सिंडिकेट  बैंक  175.69
 22.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदगबाद  19.00.  356.00 =  503.00

 24...  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  151.84
 23.  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  65.4...  221.59  .  5063.10

 25...  युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  114.96
 24.  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  388.88  86.15

 26...  यूको  बैंक  1591
 25,  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  12.00  60.00.  1218.00

 27...  बिजया  बैंक  1656
 26.  स्टेट  बैंक  आफ  110.53  24.81  54.08

 ््््
 27.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  61.53.  838.67

 564.47 विवरण-लत

 जास्तलिक  रूप  से  जड़े  खाति  डाली

 शई  अशोध्य  ऋणों  की  राशि

 २

 क्रम  बैंक का  नाम

 शा  2  3  4  5

 इलाहाबाद  बैंक  93.67...  3584.00

 2.  आश्चा  बैंक

 3.  बैंक  आफ  बड़ौदा  20638.67

 4.  बैंक आफ  इंडिया  32846.78

 5.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 बहुराष्ट्रीय  कम्पमियों  द्वारा  धम  का  निर्गम  रोकने  हेतु  नीति

 1589.  श्री  सुरेन्द्रयाल  पाठक  :  क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  धन  को  बाहर
 भेजने  पर  रोक  लगाने  के  विचार  से  इनके  कार्यकरण  पर  निगरानी
 रखने  हेतु  कोई  नीति  तैयार  कर  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णय  कब  तक  लिए
 जाने  की  संभावना  और

 यदि  नहीं  तो  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिस  अंगी  मनशोहन  :  से  भारत



 है
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 ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  के  दायित्यों  को  स्वीकार
 किया  कुछ  अपवादों  को  रुपया  चालू  खाते  पर  परिवर्तनीय

 चालू  खाता  संचालनों  पर  प्रतिबन्ध  अधिरोपित  नहीं
 जा  पूंजीगत  खाता  संचालनों  पर  प्रतिबन्ध  लगातार

 विद्यमान

 विदेशी  मुद्रा  प्रबन्धन  सुधार

 1590.  श्री  मणिकराव  होडल्या  गालीत  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारਂ  ने  हाल  ही  में  निर्णय  लिया  है  कि
 भारतीय  रिजर्ण  बैंक  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  वित्तीय  संस्थाओं
 को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  बिदेशी  मुद्रा  प्रबन्धन  सुधारों  के  अगले
 चरण  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  का  मुकत  व्यापार  करने  की  अनुमति
 दी  और

 यदि  तो  इन  वित्तीय  संस्थाओं  और  इस  संबंध
 में  विशेषज्ञों  द्वार  की  गई  सिफारिशों  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 जित्त  मंत्री  मममोहन  :  और  श्री
 ओ०  पी०  कार्यकारी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  अध्यक्षता
 में  भारत  के  विदेशी  मुद्रा  बाजारों  से  संबंधित  एक  विशेष  दल
 ने  1995  में  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  क़ो  प्रस्तुत  की  गई  अपनी

 रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 भारतीय  औद्योगिक  बित्त  निगम  जैसी  वित्तीय  संस्थाओं  को

 बिदेशी  मुद्रा  बाजार  में  व्यापार  करने  की  अनुमति  देकर  विदेशी

 मुद्रा  बाजार  में  बाजार  भागीदारों  की  संख्या  बढ़ानी  दल

 द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  की  भारतीय  रिजर्य  बैंक  द्वारा  जांच  की

 जा  रही

 केरल  में  बैंकों  की  शाखाएं

 1591.  श्री  मुल्लापल्ली  रामलन्द्रण  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  केरल  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 की  और  अधिक  शाखाएं  खोलने  हेतु  आवेदन  पत्र  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर

 क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  केरल  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कुछ  शाखाओं  को

 बन्द  करने  के  कुछ  प्रस्ताव  भी  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जिफ्त  अंभ्ी  मनमोहन  :  और  भारतीय

 रिजर्व  गब्रैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  केरल  में  राष्ट्रीय  बैंकों  की

 और  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कोई  आवेदन  फिलहाल  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  पास  लम्बित  नहीं

 क्या  वित्त

 क्या  फ्रीस  अंभग्री
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 और  केरल  में  अपनी  शाख्राओं  को  बन्द  करने
 के  लिए  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  का  कोई  प्रस्ताव  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  के  पास  नहीं

 बिहार  में  लघु  उद्योगों  को  बैंक  ऋण

 1592.  श्री  लाल  जाबलू  राय  :  क्‍या  जिश  मंत्री  यह
 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  लघु  उद्योग  एककों  से  ऋण  हेतु  कुल  कितने  पत्र  प्राप्त

 इनमें  से  कितने  आबेदनों  को  अस्थीकृत  कियां  गया  तथा

 इस  संबंध  में  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्‍या  बैंकों  द्वारा  उन  आवेदकों/लघु  उद्योग  एककों  को
 रुप्ण  एककों  में  परिणित  होने  से  बचाने  के  लिए  समय  पर  ऋण
 उपलब्ध  गया  ।

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 जिफ्त  मंत्री  मममोहन  :  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त
 नहीं  होती  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दिए  गए  अद्यतन
 उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  1991,  1992  और
 1993  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  राज्य  में  लघु  उद्योग

 एककों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  संवितरित  ऋण  निम्नानुसार

 (२.  करोड़

 समाप्त॑  वर्ष  खातों  की  संवितरित  राशि

 1991  19052  33.98

 1992  22287  23.79

 1993  13983  29.84

 से  भारतीय  रिजर्व  मैंक  ने  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  को  यह  अनुदेश  जारी  क़िया  है  कि  25,000
 रु  की  ऋण  सीमा  वाले  आवेदनों  को  आवेदन  की  प्राप्ति  से

 एक  पखवाड़े  के  भीतर  और  25,000/-  रु  से  अधिक  के  आवेदनों
 को  8  से  9  सप्ताह  के  भौतर  निपटा  दिया  जाना  बैंकों
 से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  ऋण  की  सीमाओं  में  वृद्धि  के

 अनुरोधों  पर  शीक्रता  पूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  तत्परता
 से  किसी  भी  हालत  में  6  सप्ताह  के  भीतर  उन  पर  निर्णय
 लिया  जाना

 पिछड़े  क्षेत्रों  के लिए  होली  डेਂ

 1593.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्‍या  वित्त
 जअंब्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  19  1995  के

 एक्सप्रेसਂ  में  होली  डेਂ  बैकजर्ड  एरियाज  अनसर्टेनली  फोरसेज

 फर्म  टू  डिफर  इनवेस्टमेंटसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  गया  ९

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार

 की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 .  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  विकास  हेतु  निवेश  सुनिश्चित
 करने  के  उद्देश्य  से  इन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कार्यकही
 की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लिस  मंत्री  Gh  सगनभोहन  :

 और  1994  में  प्रस्तुत  अध्ययन  दल
 की  रिपोर्ट  में  निद्ठित  सिफारिशें  अभी  भी  सरकार  के  विच्चतराधीन

 रिपोर्ट  पर  शीघ्र  निर्णय  लिया

 सहार  विमानपत्तन  पर  बुनियादी  सुविधाएं

 1594.  श्री  शरण  नाईक  :  कया  गागर  जिभागन  और
 चर्जटन  मंत्री  यह  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सहार  मुघ्बई  पर  पेयजल
 और  स्थच्छ  शौचालय  जैसी  बुनियादी  सुकिथाओं  के  अभाव  की
 जारकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्‍या
 कारण  और

 सरकार  ने  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 भागर  जिभानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  भी
 :  से  बंबई  स्थित  सहार  हवाई  अड्डे  पर

 पीने  के  पानी  और  स्वच्छ  शौचालयों  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराई  गई  सहार  हवाई  अड्डे  पर  सुविधाओं  में  सुधार  लाने
 की  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  लगातार  कोशिश  रहती

 संयुक्त  संसदीय  समिति  कौ  रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही

 1995.  श्री  सभत  ओुमार  मंडल  :  क्या  भागर  विशानन
 और  पर्थडन  मंत्री  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  पर  की

 गई  कार्यवाही  के  बारें  मैं  19  1995  के  अतारांकित  प्रश्म
 संख्या  6427  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  कौ  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 हो  गई

 यादें  हां  ती  इस  रिपोर्ट  में  निहित  बातें  क्‍या

 विभिन्‍न  अभियमितताओं  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जां  रही  है  ?

 भागर  जिमानन  और  पर्थटन  मंत्री  शुलाम  गणी
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 :  से  (7).  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  से  जांच  रिपोर्ट
 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  आवश्यक

 अनुवर्ती  कार्रवाई  की  *

 राजस्थान  में  विभेटक  ब्याज  दरों  पर  बैंक  ऋण

 8596.  श्री  कुन्जी  लाख  :.  क्‍या  जिस  मंत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  का

 1993-94  के  दौरान  राजस्थान  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 द्वारा  योजज-कर  कुल  कितना  ऋण  प्रदानਂ  किया  और

 1993-94  के  दौरान  राजस्थान  में  प्रत्येक  बैंक  द्वारा
 विभेदक  व्याज  दरों  पर  प्राथमिकता  काले  क्षेत्र  के  लिए  संक्तिरण

 हेतु  कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई  और  हथकरधघा  बुनकरों
 को  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 जिस  मंत्री  मनमोहन  :  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  द्वारा  वर्ष  1993-94  के  दौरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  तहत
 राजस्थान  राज्य  में  स्वीकृत  एवं  संक्तिरित  राशि  निम्नलिखित

 स्वीकृत  संवितरित
 रु  २

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  37570.  _179.3
 आर

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के

 च्च्बे

 लिए  स्वरोजगार  प्रदान  करते  649.23  372.00
 की  योजना  «६

 यू

 स्वीकृत  ग्रामीण  विकास  --  571059
 कार्यक्रम  आर  डी०

 शहरी  व्यष्टि  उक्ष्म  योजमा  448.38  285.05

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना  --  159.00*
 आर  1992-93  से

 संबंधित

 मैला  ढोने  बालों  की  मुनित  44.34  28.08
 एवं  पुनर्गबलस  कौ  योजना

 आर

 राज्य  स्तरीय  बैंक्स  समिति  एल  बी
 के  संयोजक  बैंक  आफ  बड़ोदा  द्वारा  राजस्थान  राज्य  के
 लिए  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  मार्च  1995  की  स्थिति
 के  अनुसार  प्राथमिकता  क्षेत्र  अग्रिम  तथा  विभेदी  ब्याज  दर  योजना

 आर  कौ  बैंक-आर  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई  मौजूदा  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  सै  योजना
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 के  तहत  हथकरघा  बुनकरों  को  दी  गई  ऋण-राशि  के  संबंध  में
 अलग  से  सूचना  नहीं  प्राप्त  होती

 विवरण

 राजस्थान  राज्य  में  1995  की  स्थिति  के

 अनुसार  प्राथमिकता  क्षेत्र  *  अग्रिमोँ  और  विभेदक  ब्याज

 दर  योजना  के  अन्तर्गत  अग्रिमों  की  बैंक-बआर  स्थिति

 र

 बैक  का  नाम  प्राथमिकता  आ०

 सं  के  कुल  अग्रिम  योजना  के  अन्तर्गत
 अग्रिम

 व  2  ३3  4

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  259.61  094

 2.  स्टेट  बैंक  आफ
 बीकानेर  एंड  जयपुर  563.88  6.09

 3.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  0.8  6.09

 4.  बैंक  आफ  इंदौर  1.68  00

 5.  स्टेट  बैंक  आफ  3.63  002

 6.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र**  0.96  -

 7.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोरश  1.82  -

 8.  इलाहाबाद  बैंक  18.98  010

 9.  -  आन्ध्रा  बैंक  0.50  -

 10.  बैंक  आफ  बड़ौदा  512.50  2.80

 11.  बैंक  आफ  इंडिया  50.40  0.18

 12.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  2.74  0.05

 13.  केनरा  बैंक  23.92  0.23

 14.  कारपोरेशन  बैंक*  0.36
 -

 15,  सेन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  98.73  1.17

 16.  देना  बैंक  12.40  001

 17.  इंडियन  बैंक  6.90  002

 18.  इंडियन  ओबरसीज  मैंक*  9.53  0.02

 19.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  59.64  0.42

 20.  पंजाब  नेशनल  बैंक  301.66  4.19

 21.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  26.71  0.07

 22,  सिंडिकेट  बैंक  7.32  002

 23.  यूनियन  बैंक  आफ  49.57  1.85

 24.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  3.60  -
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 25.  यूको  बैंक  90.05  125

 26.  विजया  बैंक  *
 0.36  -

 27.  बैंक  आफ  राजस्थान  168.33  0.11

 28.  वैश्य  बैंक  लि०  -  -

 29.  जम्मू  एवं  कश्मीर  बैंक  fH.  1.54  -

 30.  केरल  बैंक  लि०  0.10  -

 योग 2279
 _

 1955

 नोट  :  1994  के  अनुसार  आंकड़े

 1994  के  लिए  सूचित  किए  गए  अनुसार

 हथकरघा  क्षेत्र

 1597.  श्री  संदीपन  भगवान  शोरात  :
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ
 ऐसे  हथकरघा  एकक  हैं  जो  काफी  समय  से  कार्य  नहीं  कर

 रहे  हैं  परन्तु  उन्हें  हैंक  यार्न  देनदारियों  के  नियम  के  अंतर्गत

 कताई  मिलों  से  धागा  मिल  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  ऐसे  हथकरघा  एककों  के  बिरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की

 वस्म  मंत्री  जेंकट  :  कताई  पिलों

 को  हैंक  यार्न  बाध्यता  योजना  शर्तें  पूरी  करनी  होती  हैं  और  सिविल
 डिलिवरी  के  माध्यम  से  बाजार  में  हैंक  के  रूप  में  सूृत  उपलब्ध
 करवाना  होता  कताई  भिलों  से  हैंक  यार्न  प्राप्त  करने  के

 लिए  हथकरघा  एकक  का  कार्यशील  होना  कोई  आधार  नहीं

 ca)  और  (7).  प्रश्न  नहीं

 जबलपुर  हवाई  अड्डे  का  विकास

 1598.  श्री  सुशील  अन्‍न्द्र  जर्मा  :  क्‍या  नागर  विमाभन

 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जबलपुर  हवाई  अड्डे  को  विकसित

 करने  का
 !

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्ज  होगी  और  यह  -

 कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाण  नगणी
 :  से  भारतीय  जिसानपत्तन  प्राधिकरण  ने

 बोइंग-737/ए०  प्रचालनों  के  लिए  जबलपुर  हवाई  आह  .

 क्या जस्प मंत्री
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 का  उन्नयन  करने  को  योजना  बनाई  संसाधनों  के  अभाव  के

 कारण  परियोजना  में  रूकावट  आई  हुई  तथापि  वर्ष  1995-96
 के  लिए  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  भी  आवंटन  योजना  की

 मध्यावधि  समीक्षा  के  दौरान  परियोजना  के  लिए  आवश्यक  ऑबटन

 किया  हवाई  अड्डे  के  उन्नयन  के  लिए  लगभग  18  करोड़
 रुपए  का  खर्चा

 मेन्थॉल  तथा  मेन्थॉल  तेल  का  निर्यात

 1599.  मेजर  खागोरिया  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतितर्ष  मेन्थॉल  तथा  मेन्थॉल

 तेल  की  कितनी  मात्रा  का  देशवार  निर्यात  किया  गया  तथा  उससे

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  और

 सरकार  द्वारा  मेन्थॉल  तथा  मेन्थॉल  तेल  के  निर्यात

 को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 उपलब्ध  संगत  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 मूल्य  :  करोड़  २  में

 मात्रा  :  मी०  टन  में

 1992-93  1994-95 1993-94

 94,  फरवरी  95)

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 मेन्थॉल  तेल  1126  29.08  1187  32.00  638  22.02

 मेन्थॉल  तेल  1232  20.48  1132  19.81  1226  34.25

 देशवार  ब्यौरे  डीजीसीआईऐंडएस  के  ट्रेड  स्टेटिस्टिक्स
 आफ  इंडियाਂ  नामक  प्रकाशन  में  दिए  गए  हैं  जो  संसद  पुस्तकालय
 में  उपलब्ध

 सरकार  मेन्थॉल  और  मेन्थॉल  तेल  का  संवर्धन  बाजार
 विकास  शिष्टमंडलों  का  क्रेता-विक्रेता
 व्यापार  मेलों  में  भागीदारी  और  नीति  और  क्रियाविधियों  में  उदारीकरण
 के  जरिए  करती

 राजमुंद्री  विमानपत्तन  का  विस्तार

 1600.  के  औधरी  :  क्‍या  गागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजमुंद्री  विमानपत्तन  का  विस्तार  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यह  विस्तार  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 चागर  विमानन  और  पर्थटन  मंत्री  गुलाम  चली
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 और  ().  ये  प्रश्न  नहीं

 कॉफी  का  मूल्य

 1601.  श्री  येल्लेपा  नंदी  :  क्या  जाणिम्यथ  मंत्री  यह
 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1995  के

 एक्सप्रेसਂ  में  प्राइसेज  अनलाइबली  टू  कम  डाउनਂ  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  और  गया

 यदि  तो  त्त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कॉफी  बोर्ड  तथा  कॉफी  उत्पादकों  के  बीच  उनके

 उत्पादों  का  खुले  बाजार  की  तुलना  में  लाभकारी  मूल्य  देने  के
 संबंध  में  कोई  विवाद

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (S)  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या
 कार्यवाही

 की

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 और  कॉफी  बोर्ड  ने  अपनी  खुदरा  दुकानों  के

 जरिए  बिकने  वाले  कॉफी  पाउडर  की  कीमत  घटा  दी
 कॉफी  बोर्ड  गैर-सरकारी  खुदरा  दुकानों  के  जरिए  बिकने  वाली

 कॉफी  की  कीमत  पर  नियंत्रण  नहीं  रखता  कुछ  जिन  कॉफी

 उपजकर्ताओं  ने  अपनी-अपनी  कॉफी  पूल  कर  दी  ऐसे  कुछ
 कॉफी  उपजकर्ताओं  को  किए  प्रारंभिक  भुगतान  के  संबंध  में

 प्रतीत  होता  है  कि  उन्होंने  निराशा  व्यक्त  की  यह  तो  केवल

 एक  प्रारम्भिक  भुगतान  है  और  पूल  की  गई  कॉफी  की  अन्तिम
 कीमत  एक  सुविचारित  फार्मूले  पर  आधारित  होती

 और  प्रश्न  नहीं

 बैंक  आफ  बड़ौदा  के  गोदाम

 1602.  श्री  अशोक  आननन्‍्दराव  देशमुख  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  बैंक  आफ  बड़ौदा  के  पास  कितने  गोदाम
 हैं  और  उनमें  प्रत्येक  गोदाम  के  किराए  पर  कितनी  धनग्शि
 खर्च  की  जा  रही

 कया  इस  समय  बैंक  द्वार  अधिकतर  .  गोदामों  का  उपयोग

 नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  बैंक  और  मंत्रालय  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान
 संसद  सदस्यों/व्यक्तियों  से  इन  गोदामों  को  खाली  कराने  के  संबंध
 में

 कई  अभ्यावेदन/अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तत्संजंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  पर
 बैंक  प्राधिकारी  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  वित्त
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 दिल्ली  में  प्रत्येक  परिसर  को  खाली  कराने  के  संबंध
 में  यह  मामला  इस  समय  किस  चरण  में  है  और  इस  पर  अन्तिम

 कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  बैंक  आफ  बड़ौदा
 ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  में  उनके  पास  ऐसे  चार  परिसर
 हैं  जिनका  उपयोग  गोदामों  के  रूप  में  किया  जा  रहा  इसके
 लिए  देय  मासिक  किराया  600  1040.60  2750  रुपए
 और  220  रुपए

 ह

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  परिसरों  का  उपयोग
 बैंक  के  अभिलेखों  को  रखने  के  लिए  किया  जा  रहा

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 से  बैंक  आफ  बड़ौदा  को  1501,  भगीरथ
 चांदनी  चौक  दिल्ली  स्थिति  परिसर  को  खाली  करने  लिए

 अभ्यावेदन/अनुरोध  प्राप्त  हुए  इस  समय  उपर्युक्त  परिसर  को
 खाली  करने  का  बैंक  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  बैंक

 प_्रकान  मालकिन  के  किराए  में  वृद्धि  करने  के  अनुरोध  की  जांच
 कर  रहा

 पश्चिमी  बंगाल  में  चाय  के  अनधिकृत  बागान

 1603.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  जाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिमी  बंगाल  के  उत्तरी  दीनाजपुर  कूच
 जलपाईगुड़ी  और  दार्जिलिंग  जिलों  में  चाय  के  कई  अनधिकृत  बागान

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  द्वारा  इन  चाय  बागानों  को  अनधिकृत  बागान  मानने

 के  क्‍या  कारण

 क्‍या  चाय  के  इन  बागानों  द्वारा  चाय  बोर्ड  की  सिफारिश

 पर  खुलेਂ  बाजार  में  शेयर  जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  ऐसे  चाय  बागानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 जिन्होंने  खुले  बाजार  में  अपने  शेयर  जारी  किए  हैं  और  इन  चाय
 बागानों  को  अपने  शेयर  जारी  करने  की  अनुमति  किसने  प्रदान
 की

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 से  पश्चिम  बंगाल  कौ  सरकार  आदि  से  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 महाराष्ट्र  में  बैंक  शाखाएं

 1604.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीकृत  बैंकों  की  शाखाओं  की  बैंक-वार

 संख्या  कितनी

 इन  बैंक  शाखाओं  में  गत  तीन  वर्षों  के  बैंक-वार
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 कितनी  धनराशि  जमा  की  गई  तथा  किसानों  को  कितनी  धनराशि

 स्वीकृत  और  संवितरित  की

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  न ेऋण-मंजूरी  के  संबंध  में  निर्धारित

 किए  गए  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध
 में  कया  कदम  उठाए  गए  और

 इस  अवधि  के  दौरान  किसानों  से  कितनी  धनराशि
 वसूल  की  गई  ?

 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  बैंक  आफ  महाराष्ट्र
 राज्य  का  संयोजक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीकृत  बैंकों  की  बैंक-वार  शाखाओं  की  संख्या
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा
 उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विवरण

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  बैंक  वार  संख्या

 (31  1994  की  स्थिति  के

 क्रम  बैंक  का  नाम  शाखाओं

 1.  बैंक  *  आफ  महाराष्ट्र  855

 2.  बैंक  आफ  बड़ौदा  266

 3,  बैंक  आफ  इंडिया  529

 4,  पंजाब  नेशनल  बैंक  140

 5,  केनरा  बैंक  155

 6.  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  472

 7.  इंडियन  बैंक  65

 8.  यूको  बैंक  114

 9,  इंडियन  ओवरसीज  60

 10.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  304

 AL  सिंडिकेट  बैंक  133

 12.  इलाहाबाद  बैंक  76

 13.  युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  28

 14.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  30

 15.  आन्ध्रा  बैंक  25

 16.  देना  बैंक  -254

 17.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  हे  22

 18.  विजया  बैंक
 '

 54

 19.  कारपोरेशन  बैंक  39
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 विद्युत  करघा  क्षेत्र

 1605.  श्रीमती  वसुंधरा  राज़े  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विद्युत  करघा  क्षेत्र  की  समस्याओं

 की  जानकारी

 कया  उनकी  समस्याओं  को  हल  करने  हेतु  समुचित
 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 हि  विद्युत  करप्ा  क्षेत्र  के  विकास  तथा  विद्युत  करघा  उत्पादों
 के  निर्यात  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  एणएं  हैं  ?

 बस्त  मंत्री  वेंकट  :  जी

 से  भारत  सरकार  ने  विद्युत  करघा  कामगारों  का

 उत्थान  तथा  कल्याण  करने  की  कुछ  योजनाएं  शुरू  की  बुनकरों
 को  प्रशिक्षण  प्रदान  तकनीकी  परामर्श  डिजाइन  का  विकास

 परीक्षण  सुविधाएं  देने  आदि  के  लिए  विद्युत  करघा  बाहुलय
 क्षेत्रों  में  विद्युत  करघा  सेवा  केन्द्र  खोले  सरकार  ने  भारतीय
 जीवन  बीमा  निगम  के  सहयोग  से  विद्युत  करघा  बुनकरों  के  लिए

 समूह  जीवन  बीमा  योजना  भी  शुरू  की  सरकार  ने  सात

 कम्प्कूटट  सहायिक  डिजाइन  केन्द्रों  की  स्वीकृति  प्रदान  की  है  जो

 विकेन्द्रीकृत  विद्युत  करघा  क्षेत्र  द्वारा  निर्मित  कपड़े  की  मौजूदा  गुणवत्ता
 और  डिजाइन  को  उन्‍नत  बनाने  में  सहायक

 सरकार  ने  अब  बिद्युत  करघा  क्षेत्र  के  लिए  बिद्युत  करघा
 |

 जिकास  तथा  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  की  स्थापना  करने  का  भी
 .  अनुमोदन  कर  दिया

 खीड़ी  श्रमिकों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के लिए  योजना

 ,  श्री  आर«  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  बीड़ी  श्रमिकों  की  बालिकाओं
 को  देने  संबंधी  एक  नई  योजना  बनाई

 यदि  तो  ब्यौया  क्या  है  और  यह  योजना
 कब  से  शुरू  की  जाएगी  और  इस  योजना  पर  कितना  खर्ज

 बीड़ी  निर्माण  करने  वाले  विभिन्‍न  राज्यों  में  बीड़ी  श्रमिकों
 के  बच्छों  की  शिक्षा  के  लिए  इस  समय  अन्य  कौन-कौन  सी

 कल्याणकारी  योजना  चलाई  जां  रही  है  और  इन  पर  कितना  खर्च

 हुआ  और

 इन  योजनाओं  के  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 .  अ्रम्म  मंत्री  पी  ए  :  श्रम  कल्याण

 बीड़ी  कर्मकारों  की  बालिकाओं  के  प्राथमिक  स्तर  से  ऊपर

 स्कूल  में  प्रत्येक  दिन  की  उपस्थिति  के  लिए  रुपया  देने

 हेतु  एक  योजना  बना  रहा

 योजना  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  शुरू  किए
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 जाने  की  संभावना  यह  अनुमान  है  कि  शुरू  में  योजना  पर

 लगभग  70  लाख  २  प्रति  वर्ष  लागत

 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 बीड़ी  कर्मकारों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  सहायता

 प्रदान  करने  जाली  योजना  के  बव्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 (i)  बीड़ी/लौह  मैगनीज  क्रोम  अयस्क  खान/चूना
 पत्थर  और  डोलोमाइट  खान/सिने  कुर्मकार  कल्याण  निधि

 के  अंतर्गत  छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  कौ

 छात्रवृत्तियां  प्रतिवर्ष  प्रति  छात्र  के  हिसाब  से

 निम्नलिखित  दरों  पर  प्रदान  की  जाती

 ग्रुप  ।  कक्षा  ए  और  शव  250/-  रू  फ्र  जब

 ग्रुप  ता  कक्षा  ऐ  और  X  450/-  रू  फ्र  के

 ग्रुप  गा  कक्षा  700/-  रू  फ्र  के

 आई  आई  सी०
 के

 सभी  पादयक्रम
 जहां  उन  छात्रों  के

 लिए  प्रवेश  खुले  हैं
 जो  स्तर  में  अर्हता  प्राप्त  करते

 गुप  ॥ए  विज्ञान  और  1000/-  #७
 वाणिज्य  तथा  निम्न  तकनीकी

 पादयक्रम  में  स्नातक  में

 और  स्नातकोत्तर
 बी०  एम  एड०

 एल»  एल»  एल०  बी०  जैसे
 '

 व्यावसायिक  पादयक्रम

 ग्रुप  ५  एम  बी०  बी  ई०  3,000  प्र  के

 सी  और
 डिग्री  स्तर  के  अन्य
 तकनीकी

 अनुसंधान  और  डाक्टरेट

 अध्ययन

 (४)  पात्रता  :  छात्र  के  माक्-पिता  में  कोई  कम
 कम  माह  तक  एक  बीड़ी  कर्मकार
 अथवा  लौह  अयस्क/मैगनीज  अयस्क/क्रोम
 अपस्क  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट
 अथबा  अप्रक  खानों  में  कर्मकार  या  सिने
 कर्मकार  रहा  इसमें  ठेका  श्रमिक  भी
 शामिल

 छात्रों  के  माता-पिता  दोनों  की  सभी  र्रोतों
 से  कुल  सभी  भत्तों  सहित  3500/-
 रु  प्रति  माह  से  अधिक  नहीं  होनी
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 आबवेदनकर्ता  ने  कम  से  कम  कुल  45%
 अंक  प्राप्त  करके  अन्तिम  अर्हकारी  परीक्षा
 उत्तीर्ण  की  आ  जा०  या
 ज  जा०  से  सम्बन्धित  छात्रों  के  मामले  में
 प्राप्त  न्यूनतम  निर्धारित  अंक  35%
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 2.  बोड़ी  कर्मकारों  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट  लौह
 अयस्क/मैगनीज  अबस्क  और  क्रोम  अयस्क  खानों  और  अभ्रक  खानों
 के  कर्मकारों  के  बच्चों  के  लिए  बर्दी  पादय  पुस्तकों  की
 खरीद

 खान/बीड़ी  कर्मकारों  के  कक्षा  1  से  4  तक  स्कूल  जाने
 वाले  प्रत्येक  बच्चों  को  125  रुपये  दिए  जाते  सम्बद्ध  जिले (iii)  आरक्षण  :

 और  से  संबंधित
 में  अः  ज  की  प्रतिशतता  के  आधार  पर  अ»  जा“/अ

 छात्रों  के  लिए  संबंधित  जिलों  में  जा  के  छात्रों  के  लिए  बशर्ते  कि  ऊ  जा  के

 और  की  जनसंख्या  की  प्रतिशतता  लिए  यह  15%  से  कम  और  >.  ज  जा  के  लिए  7.5%

 के  आधार  पर  आरक्षण  होगा  शर्त  यह  है
 से  कम  नहीं  छात्राओं

 के
 लिए  कूल  का  50%  आरक्षण

 कि  यह  आ  जा  के  लिए  15%  और
 स्वीकार  किया

 ज०  जा०  के  लिए  7.5%  से  कम  नहीं  3,  बीड़ी/खान/सिने  कर्मकारों  के  बच्चों  के  लिए  प्रोत्साहन
 छात्राओं  के  दायरे  को  बढ़ाया  जाना  देने  की  योजना  जो  कक्षा  10  और  उससे  ऊपर  के  लिए

 चाहिए  और  छात्राओं  के  संबंध  में  समप्र  बोर्ड/विश्वविद्यालय  द्वार  आयोजित  अन्तिम  परीक्षा  उत्तीण  करने  पर
 दायरा  50%  तक  सुमिश्चित  किया  जाना  उनके  द्वारा  प्राप्त  अंकों  की  प्रतिशतता  के  आधार  पर  होगा  यह
 चाहिए  तथा  जा-/अ-  A  जा  से  संबंधित  योजना  1.4.95  से  लागू
 उन  सभी  बच्चों  जो  अन्तिम  अर्हकारी  परीक्षा
 उत्तीर्ण  कर  चुके  हैं  शामिल  करने  का  प्रयास
 किया

 कक्षा  10  और  उससे  ऊपर  के  लिए  स्वीकृत  प्रोत्साहन  दरें

 प्रथम  श्रेणी  द्वितीय  श्रेणी  उत्तीर्ण

 60%
 से  FW,

 (50%  से  (50%  से

 हाई  स्कूल  500/-  350/-  280/-

 जमा  व्यवसाय
 प्रमाणपत्र  50/-  500/-  350/-

 वर्षीय

 ,  व्यावसायिक  डिप्लोमा  1000/-  750/  500/-

 डिग्री

 ई-/एम-  बी०  एस«/बी०

 2000/-  1500/-  1000/-

 शैक्षणिक  योजनाओं  के  में  गत  तीन  क्यों  के  दौसन

 और  लाभाग्वित  व्यक्षित  और  स्‍लेटों  और

 वर्दी  के  लिए  वितीय

 वर्ष  लाभान्बित  व्यक्ति  व्यय
 रुपये

 1992-93  76560  17931

 1993-94  119904  389.00

 _1994-95  198468  663.84

 केरल  कें  औद्योगिक  एकक्तें  को  वित्तीय  सहायता

 1607.  श्री  भाइल  अंजलोज  :  क्या  विश  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  इस  जविश्तीय  सहायता  के  अभाव  में
 कितने  औद्योभिक  एकक  बंद  पड़े

 क्या  राण्य  सरकार  ने  इन  एककों  को  पुनः  चालू
 करने  के  लिए  केंनद्रीय  सरकार  से  सहायता  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी
 सहायता  राशि  स्वीकृत  की  गई  अथवा  स्वीकृत  किए  जाने  का

 प्रस्तान

 कया  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  कछ  अन्य
 बैंकों  ने  भी  इन  एककों  को  वित्तीयः  सहायता  प्रदान  करने  का
 प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौश्  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  भारतीय
 रिजर्य  बैंक  भी  ने  सूचित  किया  है  कि

 1994  की  अंत  की  स्थिति  के  केरल  राज्य  में  26  गैर-लघु
 उद्योग  रुण/कमजोर  औद्योगिक  एकक  बन्द  पड़े  जिन  पर  बैंकों

 द्वार  90.12  करोड़  रुपए  का  ऋण  बकाया

 आर  आई०  ने  संभावित  रूप  से  अर्थक्षम  पाए  गए
 रुग्ण/कमजोर  एककों  को  पुनः  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  उनके  संबंध
 में  पुनर्वास  पैकेज  बनाने  और  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  बिस्तृत
 मार्गनिर्देश  जारी  किए  पुनर्वास  पैकेजों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 वापसी  अदायगी  के  लिए  बढ़ाई  गई  अवधि  (7  से  10
 में  चरणबद्ध  रूप  से  जापसी  अदायगी  ब्याज  रियायतें

 नए  आवधिक  ऋण  देने  और  साथ  ही  नई  कार्यशील  पूंजी  सुविधाओं
 सहित  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  मौजूदा  देय  राशियों  के

 पुनर्वित्तपोषण  का  प्रावधान  जहां  गैर-लघु  उद्योग  रुग्ण
 औद्योगिक  कंपनियों  का  संबंध  रुणण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  के  तहत  अर्द्ध-ग्यायिक  निकाय  के  रूप
 में  स्थापित  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड

 रुग्ण  एककों  के  पुनर्वास  के  लिए  निवारक  सुधारक  उपचारात्मक

 एवं  अन्य  उपायों  के  निर्धरण  तथा  ऐसे  उपायों  को  तत्काल  लागू
 करने  के  लिए  पर्याप्त  अधिकार  दिए  गए  जहां  बाइफर  द्वारा
 कम्पनी  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  योजना  स्वीकृत  की  जाती

 वहां  बैंक/वित्तीय  संस्थाएं  स्वीकृत  योजना  की  शर्तों  के  अनुसार
 सहायता/रियायतों  सहित  सुविधाएं  प्रदान  करते

 विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 1608.  श्री  विलासराव  नागनमाथराव  गुंडेवार  :

 श्री  फूल  अन्द  वर्मा  :

 क्या  विज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्य  देशों  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही/निर्माणाधीन
 वर्तमान  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  सहायता  प्रदान  करने
 वाले  देशों  के  नाम  क्‍या

 क्या  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  हाल  ही
 में  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  निर्धारित  समय  पर  पूरी  न  होने  वाली
 परियोजनाओं  का  परियोजना-वार  ब्यौरा  क्‍या

 ह

 उन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्‍या
 कारण  और

 और  अधिक  विलम्ब  को  रोकने  के  लिए  उन  परियोजनाओं
 पर  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  रूदन  के  पटल  पर  रख  दी

 पु
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 कालीनों  का  निर्यात

 1609.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :;  क्‍या  जस्म्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  विदेशी  संगठनों  की  उन
 गतिविधियों  की  जानकारी  है  जो  बाल  मजदूरी  प्रथा  नाम  पर  भारतीय

 कालीनों  के  निर्यात  में  बाधक  सिद्ध  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ऐसे  संगठनों  के  विरुद्ध  तथ्यों  पर  आधारित  आंकलन
 करने  हेतु  गहन  जांच  कराने  के  लिए  क्‍या  उठाए  गए

 वस्त्र  मंत्री  बेंकट  :  और

 विदेशों  में  कुछ  सरकारी  संस्थाएं  भारत  के  कालीन  उद्योग
 में  विनियोजन  की  अतिशयोक्तिपूर्ण  स्थिति  पेश  कर  रही  हैं  लेकिन
 अभी  तक  इसका  देश  से  हुए  कालीनों  के  निर्यात  के  मूल्यों  पर

 कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 प्रश्न  नहीं

 बैकल्पिक  आर्थिक  सर्वेक्षण

 1610.  श्री  सुल्तान  सलाऊद्दीन  ओवेसी  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कतिपय  अग्रणी  अर्थशास्त्रियों  और  अन्य  विशेषज्ञों
 ने  मेक्सिको  चीन  और  भारत  के  अपने  पूर्व  अनुभवों  को  दृष्टिगत
 रखते  हुए  भारतीय  हितों  के  अनुकूल  सार्वभौमीकरण  अपनाने  के
 संबंध  में  आम  सहमति  तैयार  करने  को  आह्वान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क््या  और  उनके

 द्वारा  किए  गए  वैकल्पिक  आर्थिक  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 क्या  वित्त

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ष  मंत्री  मनमोहन  :  और  @).
 लोक  हित  अनुसंधान  दल  ने  की  आर्थिक  व्यव्स्था  की

 1994-95  शीर्षक  के  अन्तर्गत  एक  जैकल्पिक  आर्थिक
 सर्वेक्षण  का  प्रकाशन  किया  रिपोर्ट  के  अनुसार  स्थिरीकरण  और
 समायोजन  कार्यक्रम  ने  बेरोजगारी  में  चुद्धि  तथा  गरीबी  की  बदतर
 स्थिति  और  निरन्तर  मुद्रास्फीति  सहित  आर्थिक  विकास  दर  में  गिरायट
 की  ओर  उत्प्रेरित  किया  इसमें  भुगतान  शेष  का  भ्रामंक  दावा
 किया  गया  इसमें  पेट्रोलियम  सार्वजनिक
 क्षेत्र  में  विनिविशन  का  खरीद  की  कीमतों  में  पर्यावरण
 पर  प्रतिकूल  इत्यादि  की  आल,चना  भी  की  गई

 सरकार  रिपोर्ट  में  लेखकों  द्वारा  की  गई  शयों  से
 सहमत  नहीं  इसके  पिछली  सुधार  अवधि  में  अर्थव्यवस्था
 के  सभी  क्षेत्रों  में  महत्वपूर्ण  सुधार  हुए  वास्तविक  घरेलू  उत्पाद
 के  संदर्भ  में  समग्र  आर्थिक  विकास  में  वर्ष  1991-92  में
 0.9  प्रतिशत  से  वर्ष  1992-93,  1993-94  के  प्रत्येक  वर्ष  में
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 4.3  प्रतिशत  का  सुधार  हुआ  है  और  वर्ष  में  लगभग
 5.5  प्रतिशत  तक  हो  जाने  का  अनुमान  लगाया  गया  औद्योगिक
 उत्पादन  जो  जास्तव  में  वर्ष  में  मंद  पड़  गया
 इसमें  वर्ष  में  8.0  प्रतिशत  की  वृद्धि  खाद्यान्न
 उत्पादन  जिसमें  वर्ष  में  मिलियन  टनों  की  गिरावट
 आ  गई  वर्ष  में  लगभग  मिलियन  टनों  तक  .

 हो  जाने  का  अनुमान  लगाया  गया  अतिरिक्त  रोजगार  के  अकसरों
 के  सृजन  में  वर्ष  में  3  मिलियन  से  वर्ष
 और  वर्ष  के  औसत  प्रत्येक  वर्ष  में  6  मिलियन  और
 वर्ष  में  7  मिलियन  से  अधिक  का  सुधार  हुआ

 ,  विदेशी  ऋण  भण्डार  कौ  वार्षिक  वृद्धि  में  वर्ष  में  8.
 बिलियन  डॉलर  से  वर्ष  में  0.7  बिलियन  डालर

 कौ  गिरावट  मुद्रास्फीति  की  दर  में  अगस्त-सितम्बर
 के  दौरान  22  तक  7.7  प्रतिशत  की  गिराबट
 सरकार  ने  आधारिक  संरचनात्मक  क्षेत्रों  में  विदेशी  निवेशन  सहित
 निजी  निवेशन  को  आकृष्ट  करने  के  लिए  संरचनात्मक  सुधारों  को

 लागू  किया  फिर  यह  स्वीकार  करते  हुए  कि  विकास
 के  परिणामों  को  हमारे  समाज  के  अत्यधिक  गरीब  ओर  कमजोर
 वर्ग  के  कुछ  लोगों  तक  पहुंचने  में  कुछ  समय  लगेगा  और  यह

 सुनिश्चित  करते  हुए  कि  अल्प  समयावधि  में  वे  भी  लाभाँबित

 सरकार  ने  ग्रामीण  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न

 प्राथमिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  और  अन्य  मुख्य  सामाजिक  क्षेत्रों

 में  संबंधित  कार्यक्रमों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी

 साधारण  बीमा  निगम  के  व्यावसायिक  पाद्यक्रम

 श्री  राम  दिलास  पासवान  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  9

 के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट

 के  अनुसार  साधारण  बीमा  निगम  ने  व्यावसायिक  पादयक्रमों  में

 लगे  चार  सौ  छात्रों  की  जीवनवृतिका  सम्भावनाएं  नष्ट  कर  दी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  विचार  और

 व्यावसायिक  पाद्यक्रमों  को  जास्तव  में  रोजगारोन्मुख  बनाने

 का  कार्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे

 विश  मंत्री  मसमोहन  :  और

 सरकार  को  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  में  दिए  गए  आरोपों  के  बारे

 में  जानकारी  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया

 है  कि  पांचवें  नैच  के  पात्र  विद्यार्थियों  से  संबंधित  दस्तावेजों  की

 जांच  का  कार्य  पहले  ही  आरम्भ  किया  जा  चुका  है  और  संतोषजनक

 रूप  से  साक्षात्कार  सम्पन्न  होने  के  अभ्यर्थियों  को  साधारण

 बीमा  निगम  में  सहायकोंਂ  के  रूप  में  रखा

 साधारण  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रत्येक

 वर्ष  बड़ी  संख्या  में  होने  वाले  शिक्षार्थियों  को  निरन्तरता

 के  आधार  पर  अनिश्चित  काल  के  लिए  समाहित  करना  उनके
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 लिए  कठिन  अतः  शैक्षिक  वर्ष  1993-94  से  रोजगार  गारंटी
 को  समाप्त  कर  दिया  गया  अब  के  बाद  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों
 में  उत्तीर्ण  होने  वाले  शिक्षार्थी  साधारण  बीमा  निगम  में  सहायक
 पद  के  लिए  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  भर्ती  के  लिए  निर्धारित
 प्रक्रिया  क्े  अन्तर्गत  अन्य  पात्र  अभ्यर्थियों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 1612.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान

 कृषि  उत्पादों  की  निर्यात  क्षमता  कितनी

 उक्त  निर्यात  क्षमता  के  दोहन  में  कौन-कौन-सी  कठिनाइयां

 आड़े  जा  रही  और

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  (1992-97)  की  शेष  अबधि

 के  दौरान  च  कपास  और  समुद्री  उत्पादों  सहित  कृषिजन्य
 बस्तुओं  के  निर्यात  के  वर्ष  1991-92  की  कीमतों  के

 निम्नानुसार  हैं  :-

 वर्ष  निर्यात  अनुमान

 1995-96  11030

 1996-97  12064

 मूल  कृषिजन्य  खाद्यान्नों  अर्थात्‌  दुग्ध
 मांस  और  चीनी  का  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  न  केबल  टैरिफ  एबं  गैर-टैरिफ
 अवरोधों  के  कारण  बल्कि  रा०  ई०  ई०  आदि

 द्वारा  दी  गई  अत्यधिक  निर्यात  इमदादों  की  ज़जह  से  अवरुद्ध  होता

 बुनियादी  सुविधाओं  के  अभाव  हवाई  कार्गो  सुविधाओं
 का  गतिशील  नहीं  अपर्याप्त  नौवहन/कोल्ड  स्टोरेज  की
 अधिक  हवाई  भाड़ा  दरें  और  वाष्प  शोधन  सुविधाओं  के  अभाव
 की  प्रमुख  बाधाओं  कौ  बजह  से  कृषिजन्य  वस्तुओं  के  निर्यात
 में  बाधा  आ  रही

 उरुवे  दौरे  के  अन्तिम  अधिनियम  के  तहत  उल्लिखित
 गैर-टैरिफ  अवरोध  समाप्त  करने  और  उद्योगीकृत  देशों  में  इमदादों
 में  कमी  कर  देने  से  भारत  जैसे  देशों  के  लिए  नए  बाजार  अवसर
 बनने  की  आशा

 सरकार  अवस्थापना  बिकास  योजना  के  अंतर्गत  इन  कार्यों
 के  लिए  पात्र  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही

 (1)  बिशेषीकृत  परिवहन  एककों  की  (2)  प्रि-कूलिंग  सुविधाओं
 की  (3)  मशीनरीकृत  हैण्डलिंग  सुविधाओं
 और  क्वालिटी  नियंत्रण  तथा  पैकेजिंग  के  लिए  शेडों
 की  स्थापना  (4)  निर्यात  के  लिए  बाध्य  ऊष्मा  शोधन/धुआ/स्क्रीनिंग
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 मशीनों  की  और  (5)  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  विमान

 पत्तनों/बन्दरगाहों  पर  कोल्ड  स्टोरों  की

 निर्यात  संवर्धन  के  लिए  किए  गए  अन्य  उपायों  में  विदेशों
 में  बाजार  विकास  अभियान  और  देश  में  उत्पाद  बिकास  प्रयासों

 को  गहन  बनाना  शामिल

 मानथ  संसाधन  विकास  में  निवेश

 1613.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 श्री  दत्तात्रेय  अंडारू  :

 कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  जनसंख्या  कोष  के  अनुसार  मानव
 संसाधन  विकास  में  निवेश  स्थाई  आर्थिक  विकास  एवं  स्थाई  विकास
 के  साथ-साथ  संतुलित  एवं  स्थिर  जनसंख्या  वृद्धि  की  कुंजी

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वाता  कया  कदम  उठाए
 गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 सी०  बी०  द्वारा  बैंक  धोखाधड़ी  का  पता  लगाना

 1614.  डा  आर  भल्लू  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  मार्च  1995  के  पायनियर
 में  आई०  अनअर्थस  रूपीज  90  लाख  बैंक  फ्राडਂ  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्‍या  और

 इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने
 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :

 और  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  कराई  गई
 जांच  से  यह  पता  चला  था  कि  मैसर्स  छाबड़ा  टेस्सटाइल  मिल्स
 और  मैसर्स  अंचल  सिल्क  एण्ड  साडीज  के  उधार  खातों  की  मंजूरी
 और  संचालन  में  तत्कालीन  शाखा  निजामुद्दीन  नई
 दिल्ली  और  क्षेत्रीय  नई  दिल्ली  क्षेत्र  द्वारा  कुल
 गल्तियां/अनियमितताएं  की  गई  बताया  जाता  है  कि  इन  खातों
 के  संचालन  में  पाई  गई  विभिन्न  प्रतिकूल  लक्ष्णों  के  बावजूद
 तदर्थ/ठच्चतर  सीमाओं  की  सिफारिश  करके  और  कुछ  अन्य  सुविधाओं
 की  अनुमति  देकर  हन  अधिकारियों  ने  इन  फर्मों  का  अनुचित  पक्ष

 बैंक  ने  अपनी  देय  राशियों  की  बसूली  के  लिए  पहले
 ही  मुकदमा  दायर  कर  दिया  केद्धीय  जांच  ज्यूगो  भे  इस
 मामले  में  बैंक  के  5  अधिकारियों  और  कुछ  गैर-सरकारी  व्यक्तियों
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 के  विरूद्ध  दो  मामले  दर्ज  किए

 कॉफी  उत्पादकों  को  रियायतें

 1615.  श्री  गुरूदास  काम्रत  :  क्‍या  लाणिज्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कॉफी  उत्पादकों  को  दी  गई  रियायतें  जापस  ले
 ली  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  कॉफी  उत्पादकों  कौ  ओर  से  इन
 रियायतों  को  बापस  लिए  जाने  के  विरूद्ध  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए
 ह  '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी
 हाल  ही  में  कोई  रियायत  वापस  नहीं  ली  गई

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 इंडियन  आयरम  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 लिमिटेड  को  अर्थक्षम  बनाना

 1616.  श्री  जेंकटेश्बर  राज  :

 श्री  जोल्ला  जुल्ली  रामय्या  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  ने  रूग्ण
 कम्पनी  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  को  अर्थक्षम
 बनाने  1100  करोड़  रुपए  की  बजट  सहायता  प्रदान
 हेतु  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 और  अर्थक्षम  बनाने  की  योजना  की  जर्तमान  स्थ्लिति  क्‍या  है  ?

 जित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया
 है  कि  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  को  दिभांक
 30.6.1994  को  उसके  पास  पंजीकृत  किया  गया  था  और  इसे
 रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  की
 धारा  3  (1)  के  तहत  रुग्ण  घोषित  किया  गया  बाइफर
 ने  इस  कम्पमी  के  संबंध  में  पुनर्वास  का  कोई  प्रस्ताणध  अभी  तक
 अनुमोदित  नहीं  किया
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 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 द्वारा  राज्यों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 1617.  डा«  सुमताज  अंसारी  :  क्‍या  जित्त  थंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  वर्ष
 1994-95  के  दौरान  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा
 क्‍या  और

 वर्ष  1995-96  के  लिए  उपरोक्त  बैंक  द्वार  प्रत्येक
 राज्य  को  मंजूर  की  गई  शनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 वित्त  मंत्री  मगमोहम  :  और
 वर्ष  1994-95  के  दौरान  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 द्वारा  योजनाबद्ध  ऋणों  के  अंतर्गत  प्रदान  किए  गए  कुल
 पुनर्वितत  की  राशि  3010.77  करोड़  रुपए  वर्ष  1995-96  के

 लिए  3050  करोड़  रुपए  का  आबंटन  किया  गया

 नाबार्ड  ने  वर्ष  1994-95.  में  राज्य  सहकारी
 बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  अल्पावधिक  मौसमी  कृषि
 परिचालनों  के  अंतर्गत  4627  करोड़  रुपए  की  सीमाएं  भी  प्रदान

 राज्य-वार  ब्यौरा  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  यथा  उपलब्ध

 ब्यौय॒  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 मेहता  समिति  की  रिपोर्ट

 1618.  श्री  जी  मूर्ति  :  क्‍या  वित्त

 मंशी  यह  बताने  की  कऋूपा  करेंगे  कि  :

 मेहता  समिति  द्वारा  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  सिफारिशों
 का  व्यौरा  क्‍या

 समिति  की  प्रत्येक  सिफारिश  पर  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया  और

 इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  हेतु  सरकार  द्वारा  कया

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनभोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  .

 हिन्दी

 सब्यस्थता  शओर्ड

 1619.  श्री  जलराज़  याज्ञी  :  क्या  श्रम  अंत्री  यह  बताने

 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 मध्यस्थता  बोर्ड

 मामले  लम्बित

 (a)  यदि  हां  तो  ऐसे  कितने  मामले  हैं  जो  अधिनिर्णय

 पास  अधिनिर्णय  हेतु  अनेक
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 के  लिए  तीन  वर्षों  से  अधिक  समय  से  लंबित

 क्‍या  उक्त  बोर्ड  के  पास  भेजे  गए  मामलों  के  निपटान

 हेतु  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  मामलों
 को  शीघ्रतापूर्वक  निपटाने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करने
 का  और  ।

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्री  :  और
 1.8.1995  की  स्थिति  के  अनुसार  बिवाचन  बोर्ड  के  समक्ष  लंबित

 कुल  32  संदर्भित  मामलों  में  से  10  तीन  वर्षों  से  अधिक  अवधि
 से  लंबित

 और  विवाचन  बोर्ड  द्वारा  मामलों  के  निपटान
 के  लिए  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  स्कीम  में  कोई  समय  सीमा  नहीं

 गई

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  द्वारा  शुरू
 किया  गया  निरीक्षण  तथा  कार्यवाही

 1620.  श्री  गिरिजा  देवी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  ने  निवेशकों
 की  हितरक्षा  हेतु  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  तथा  अन्य  म्यूचल  फंडों
 का  निरीक्षण  करना  शुरू  किया

 यदि  हाँ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मार्च  1995  में  मुम्बई  स्टाक  एक्सवेंज  में  एस«

 शूज  के  रिवेटेंड  डिफाल्ट  के  कारणों  की  जांच  करने  वाले  लिमये
 पैनल  की  रिपोर्ट  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  पूंजी  बाजार  के  विरुद्ध  इस
 संबंध  में  उसकी  कथित  भूमिका  के  कारण  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  ममभोहन  :  और
 सेबी  ने  28  1995  से  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  और  5  म्युचुअल
 फंडों  नामतः  एस०  बी०  आई०  फंड  आई  सी»

 म्युचूअल  आई  म्युवूंअलਂ  म्युदूअल
 फंड  और  एल  आई  सी०  म्युचूअल  फंड  का  निरीक्षण  करना

 शुरू  किया  ये  निरीक्षण  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  अनुमोदित
 लेखापरीक्षकों  के  पैनल  में  से  चुनी  गई  लेखापरीक्षा-फर्मों  द्वारा  किए
 जा  रहे

 एस  शूज  लि०  के  मामले  के  संबंध  में

 बम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  के  एक  दलाल  की  चूक  की  जांच  करते
 वाली  जन-प्रतिनिधियों  की  समिति  ने  यह  निर्णय

 दिया  है  कि  स्टाक-एक्सचेंज  का  कार्यकारी  निदेशक  चूक  के  लिए

 |
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 पर्याप्त  रूप  से  जिम्मेदार  कार्यकारी-निदेशक  ने  त्यागपत्र

 दे  दिया  और  उनका  त्याग  पत्र  स्वीकार  कर  लिया  गया

 एम०  एस  शूज  के  संयुक्त  इश्यू  के  संचालन  में  भारतीय

 स्टेट  बैंक  पूंजी-बाजारों  द्वारा  बरती  गई  कथित  लापरबाही  के  लिए
 सेबी  द्वारा  जांच  शुरू  की  गई

 निर्यात  क्षमता

 1621.  श्री  एस  एस«  आर»  राजेक  कुमार  :

 श्री  रामपाल  सिंह  :

 क्या  थाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विशेषरूप  से  श्रम  प्रधान  उत्पादों  का

 दक्षिण  अफ्रीका  को  निर्यात  करने  की  क्षमता  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  यह  मूलतः  भारत  और  दक्षिण  अफ्रीका  के  व्यापार

 एवं  व्यवसाय  संघों  का  काम  है  कि  वे  अपनी  आवश्यकताओं
 तथा  वस्तुओं  की  प्रतिस्पर्धात्मफता  के  आधार  पर  एक  दूसरे  से
 निर्यात  और  आयात  की  मदों  की  पहचान  ऐसी  आशा
 है  कि  भारत  से  दक्षिण  अफ्रीका  के  निर्यात  की  जाने  वाली  संभावित
 मर्दों  में  श्रम  प्रधान  उत्पादों  सहित  निम्नांकित  म्दे  शामिल  हैं  :-

 सूती  फैब्रिक  सहायक  सामग्री  सहित
 सिले-सिलाए  सूती  मानव-निर्मित
 मशीनरी  एवं  धातु  के  भेषज  तथा  सूक्ष्म

 हस्तशिल्प  से  बुनी  कालीनों  को  मानवनिर्भित
 रैशों  के  सिले-सिलाए  कार्मनिक  रूृषि  रसायन
 तथा  उनके  सिले-सिलाए

 विहार  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 1622.  श्री  सूरज  मंडल  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  झारखंड  क्षेत्र  में  भारतीय  स्टेट  बैंक
 का  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उपरोक्त  कार्यालय  के  कब  से  कार्य
 करना  प्रारम्भ  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जित्त  मंत्री  मनजनोहन  ।  और
 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  रांची  में  उसका  पूर्ण
 आंचलिक  कार्यालय  पहले  से  ही  कार्यरत  जो  झारखण्ड  क्षेत्र
 के  अंतर्गत  आने  वाले  पांच  क्षेत्रों  का  नियंत्रण  करता
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में

 बिहार  में  कम  हवाई  अड्डों  को  देखते  हुए  यहां  नए  हवाई  अड्डों
 की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  ये  नए  हवाई  अड्डे  उत्तरी  बिहार
 के  सीमावर्ती  जिलों  में  भी  स्थापित  कि  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  है  ?

 भागर  जिभागनन  और  पर्थटन  मंत्री  गुलाम  गजी
 :;

 और  (7).  ये  प्रश्न  नहीं

 भारत  पर्यटन  लिकास  गिगम  के  होटलों  में  हत्याएं

 1624.  श्री  जर्थादन  मिश्र  :

 भ्री  फूलअन्द  वर्मा  :

 क्या  सागर  जिम्तानन  और  चर्धटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  \

 क्या  देश  में  तथा  विशेष  रूप  से  दिल्ली  में  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  होटलों  में  हत्या  की
 घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  संबंध  में  तथ्यों  का
 न्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  सरकार  का  विचार  होटलों  में  ऐसी  घटनाओं  को
 रोकने  के  लिए  कोई  विशेष  कदम  उठोंने  का

 यदि  हां  तो  तत्संधंधी  ब्यौरा  क्या  और

 Ce)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भागर  जविभानन  और  पर्थटन  मंत्री  गुलाम  ततजी
 :  और  गत  तीन  कैलेंडर  वर्षों

 (1992,  1993  और  1994)  के  दौरान  भारत  पर्यटन  घिक्रास  निगम
 के  होटलों  में  एक  हत्या  हुई  थी  जबकि  दिनांक  13.7.92  को

 लोदी
 नई  दिल्ली  में  एक  अतिथि  क्री  हत्या  कर  दीं  गई

 ||

 से  अपराधों/सामान्य  रूप  से  आतंकवादी  गतिविधियों
 में  बढ़ोतरी  को  ध्यान  में  रखते  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 दा
 अपने  होटलों  में  सुरक्षा  उपायों  को  कर  दिया  गया

 ॥

 संयुक्त  संधित  और  इनसे  उच्छा  पदों  को  कम  करना

 (625.  भरी  एस  लालजान  लाशा  :

 डन्मारेष्ट  बेंकटेस्जरलु  :

 क्या  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ..

 कया  सरकार  ने  भारत  सरकार  में  संयुक्त  सचिव  और
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 इससे  उच्च  पदों  की  संख्या  में  कमी  करने  हेतु  पूर्व  में  कोई
 सर्वेक्षण  कराया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौय  क्या  है  और  इस  संबंध
 में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 प्रधानमंत्री  द्वारा  कम  से  कम  10  प्रतिशत  पदों  में  से  कमी  करने
 के  संबंध  में  की  गई  घोषणा  के  अनुसरण  में  यह  निर्णय  लिया
 गया  है  कि  संयुक्त  स्तर  के  246  अपर  सचिव  स्तर
 के  9  पद  और  सचिव  स्तर  के  11  पद  अभ्यर्षित  किए  जाने

 जब  और  जैसे  ही  ये  पद  रिक्त  होते  जा  रहे  हैं  इन्हें
 समाप्त  किया  जा  रहा  है  अथवा  इन्हें  अबेअन्स  में  रखा  जा  रहा

 भारतीय  पटसन  भिगम

 1626.  श्री  जीरसिंह  महतो  :

 श्री  रक्षि  राय  :

 श्री  लचितत  बसु  :

 क्या  जस्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  ने  जून  1996  तक  अपने

 25  प्रतिशत  श्रमिकों  को  कम  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जस्त  मंत्री  जी  बेंकट  :  से

 जूट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  ने  अपने  कार्यचालन  में  सुधार  लाने

 तथा  अपने  संस्थान  को  कारगर  बनाने  के  ठद्देश्य  से  1996
 तक  सेथा  निम्नसति/सामान्य  प्रक्रिया  में  स्वैच्छिक  सेआा  नियृत्ति
 योजना  आदि  के  माध्यम  से  अपने  कार्यकाल  में  25%  तक

 सुव्यष्यस्थीकरण  करने  का  निर्णय  लिया

 पांथयां  बेतन  आयोग

 1627.  श्री  रत्म  मौर्य  :  कया  जित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवें  वेतन  आयोग  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  तैयार  करने

 में  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  वेतन  आदि  के  निर्धारण  हेतु  कभी  मंत्रालयों  की

 किसी  समपम्तिति  का  गठन  किया  गया  है  तथा  क्‍या  आयोग  को

 इस  समिति  से  सुझाव  मिल  रहे

 यदि  तो  आयोग  द्वारा  स्जीकृति  हेतु  प्रस्तुत  विभिन्न

 वेतनमानों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  नए  वेतनमानों  को  कब  तक  कार्यान्यतਂ  किया

 और

 (७)  सरकारी  कर्मफारियों  को  दिए  जानेः  वाले  अन्य  भर्तो

 के  संबंध  में  लिए  गए  निर्णय  क्‍या  है  ?
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 जित्त  मंत्री  मनमोहन  :  पाँचवें  बेतन
 आयोग  ने  अलग-अलग  यूनियनों  और  एसोसिएशनों  से
 प्राप्त  17930  ज्ञापनों  में  से  16932  ज्ञापनों  पर  पहले  से  ही
 कार्रवाई  कर  ली  शेष  ज्ञापोों  और  5500  से  अधिक  व्यक्तियों
 को  भेजी  गई  सामान्य  प्रश्नावली  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  उत्तरों  पर
 कार्वाई  की  जा  रही  आयोग  ने  विभिन्न  स्टाफ  यूनियनों  और
 एसोसिएशनों  का  मौखिक  साक्ष्य  लेना  भी  शुरू  कर  दिया

 18  परामर्शी  एजेन्सियों  को  विशेष  अध्ययन  कार्य  सौंपने
 के  वेतन  और  भत्तों  तथा  अन्य  सेवा  शर्तों  की  जांच
 करने  के  लिए  आयोग  ने  विभिन्‍न  मंत्रालयो/विभागों  के  प्रतिनिधियों
 को  शामिल  करते  हुए  20  कार्यकारी  समूहों  का  गठन  किया

 आयोग  ने  वेतन-मानों  और  भक्तों  पर  अभी  तक  कोई
 अंतिम  सिफारिश  तैयार  नहीं  की

 और  (2)  इस  स्तर  पर  प्रश्न  नहीं

 मजदूरी  नियमित  करने  में  आचार  संहिता  का  उल्लंघन

 1628.  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :  श्रम  मंत्री  यह
 जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  संबंध  और  श्रमिक  शोषण  के  अंतर्गत  मजदूरी
 नियमित  करने  हेतु  निर्धारित  आचार  संहिता  के  उल्लंघन  से  संबंधित
 मामलों  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  मजदूरी  नियमित
 करने  के  मामले  में  आचार  संहिता  के  उल्लंघन  संबंधी  कुल  कितने
 मामले  प्रकाश  में  आए  और

 श्रमिकों  के  विरूद्ध  कार्य  करने  वाले  ऐसे  अधिकारियों
 के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्री  पी  :  से  संगठित
 क्षेत्र  में  मजदूरी  द्विपक्षीय  मजदूरी  वार्ताओं  और  मंजदूरी  समझौतों
 के  माध्यम  से  निर्धारित  की  जाती  जबकि  असंगठित  क्षेत्र  में

 मजदूरी  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के  उपबंधों  के  अंतर्गत
 निर्धारित/संशोधित  की  जाती  न्यूनतम  मजदूरी  1948
 के  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  अपने  क्षेत्राधिकार
 के  अंतर्ग  आने  वाले  अनुसूचित  नियोजनों  के  लिए  मजदूरी  की

 न्यूनतम  दरों  के  निर्धारण/संशोधन  के  लिए  समुचित  सरकारें

 अधिनियम  में  अधिनियम  के  ठपबंधों  का  अनुपालन  करवाने  के

 लिए  प्रवर्तन  तंत्र  के  गठन  का  भी  प्रावधान  प्रबर्सन  तंत्र  नियमित
 निरीक्षण  आयोजित  करता  है  और  जब  कभी  भी  अधिनियम  के

 उपबंधों  के  किसी  उल्लंघन  की  बात  उनकी  जानकारी  में  आती

 आवश्यक  कार्रवाई  की  जाती

 औद्योगिक  विवाद  1947  के  उप्रबंधों  के

 मजदूरी  आदि  संबंधित  औद्योगिक  विवादों  को  औद्योगिक  संबंध

 तंत्र  द्वारा  संराधभ  के  लिए  उठाया  जाता  है  यदि  आवश्यक

 न्याय-निर्णमन  के  लिए  समुचित  औद्योगिक  अधिकरण/श्रम  न्यायालय

 के  लिए  संदर्भित  कर  दिया  जाता



 1629.  श्री  रामपाल  सिंह  :

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बौद्ध  तीर्थस्थलोंकों  विमान

 सेवा  से  जोड़ने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  योजना

 कब  तक  कार्यान्वित  कर  दी  जाएगी  ?

 नागर  थिसायन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नी

 :  और  लखनऊ  जैसे  स्टेशन

 जो  बौद्ध  तीर्थस्थलों  के  निकट  पहले  से  ही  इंडियन  एयरलाइन्स

 द्वारा  विमान  मार्ग  से  हुए  निजी  विमान  कम्पनियों  को

 भी  किसी  भी  अधिसूचित  विमानपत्तन  से  प्रचलित  करने  की  अनुमति
 दी  गई  जिसमें  मुख्य  बौद्ध  गया  शामिल

 *»  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रमिक  आयोग

 1630.  श्री  प्रकाश  जी«  पाटील  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रमिक  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी
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 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य-मुख्य  सिफारिशों

 और  टिप्पणियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  विभिन्न  प्रमुख  सिफारिशों  के  संबंध  में

 जिन  पर  केन्द्र/राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  कार्यवाही  की

 सिफारिश-वार  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  लागू  करने  में

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  असंगठित  श्रमिकों

 की  हालात  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाए

 हैं  ?
 हु  |

 और  (7).  एक  विवरण  संलग्न

 :

 आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  में  मुख्य  विवक्षाओं

 और  दूर-गामी  प्रभाव  वाली  अनेक  सिफारिशें  समाहित  थीं  जिनके

 लिए  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  गहन  परीक्षण

 और  व्यापक  विचार-विमर्श  की  आवश्यकता  अतैव  यह  कहना
 उचित  न  होगा  कि  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब

 हुआ
 |

 असंगठित  श्रम  की  रहन-सहन  और  कामकाजी  दशाओं
 में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 आधारभूत  सुविधाओं  में  तीब्रगामी  विकास  आठवीं

 योजना  के  दौरान  ग्राम  विकास  हेतु  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि
 और  श्रम  विधानों  का  कड़ाई  से  शामिल

 घिवरण

 और  (7).
 करन  कक 2००४ +  भव  ७३०५  ३४७४  ७५५»

 रा»  आ०  की  सिफारिशें

 ()  वर्ष  की  आयु  तक  के  सभी  बच्चों  हेतु  निःशुल्क
 और  अनिवार्य  शिक्षा

 (ii)  सभी  व्यवसायों  और  प्रक्रियाओं  में  बाल  श्रम  पर  प्रतिबंध

 (४)  एक  निर्दिष्ट  वित्तीय  सीमा  तक  बिना  किसी  समतुल्य
 प्रतिभूति  के  निर्धन  महिलाओं  को  ऋण  प्रदान  करने  हेतु
 एक  महिला  ऋण

 की  गई  कारवाई

 2

 प्राथमिक  शिक्षा  को  अनिवार्य  बनाने  हेतु  अब  तक  14  राज्यों
 और  4  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  कानून  अधिनियमित  किए  निःशुल्क
 पाद्य  वर्दी  और  दोपहर  के  भोजन  का  प्रावधान  करने
 के  लिए  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  प्रोत्साहन  योजनाएं  भी  कार्यान्वित
 की

 सभी  व्यवसायों  और  प्रक्रियाओं  में  अंततः  बाल  श्रम  के  पूर्ण  उन्मूलन
 के  लिए  सरकार  वचनबद्ध  प्रधान  मंत्री  द्ाद्म  ।5  1994
 को  अपने  स्वतंत्रता  दिवस  भाषण  में  किए  गए  आहजान  कि  बड़ी
 संख्या  में  जोखिमकारी  नियोजनों  में  कार्यरत  बालकों  अगले
 4-5  वर्षों  में  रोजगार  से  हटाया  जाना  चाहिए  के  अनुसरण  में

 2000  ई०  तक  सभी  जोखिमकारी  नियोजनों  से  काल  श्रम  के  पूर्ण
 उन्मूलन  हेतु  850  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  वाला  एक  मुख्य
 कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 असंगठित  क्षेत्र  में  निर्धा  महिलाओं  की  ऋण  आवश्यकताओं  हेतु
 गैर-सरकारी  संगठनों  के  माध्यम  से  अल्प  और  मध्यम  अवधि  ऋण
 प्रदान  करने  के  लिए  31  करोड़  रुपए  की  राक्षि  से  एक
 महिला  कोषਂ  1993  में  गठित  किया  गया
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 pp  इ९ल्‍१७  ie  sus  SSS  sesh  ल्‍७  का  SS  भा  अर  te

 1990 1990  को  कोमतलों  पर  20  रुपये  प्रति  1992  में  श्रम की  कीमतों  पर  20  रुपये  प्रति  दिन
 की  एक  मूल  राष्ट्रीय  न्यूनतन  मजदूरी  नियत  करना  और
 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  के  आधार  पर  प्रत्येक
 छः  माह  में  मज़दूरी  में  स्वतः  वृद्धि  का

 बिकेन्द्रीकीण  की  योजना  के  भीतर  चयनित  संस्थानों  द्वारा
 तैयार  क्षेत्रीय  विकास  योजनाओं  को  आई  आर  डी  पी+
 जैसे  स्व-रोजगार  कार्यक्रमों  के  साथ

 कृषि  संयुक्त  हार्वेस्टरों  के  प्रयोग  जैसी  श्रम-विरोधी

 मशीनों  के  प्रयोग  पर

 प्रबासी  श्रमिक्रों  को  सहायता  प्रदान  करने  और  उन्हें  राहत

 प्रदान  करने  के  लिए  एक  और  अधिक  समेकित  नीति

 उपभोग  के  लिए  ग्रामीण  श्रम  परिवारों  को  कम  ब्याज

 पर  उधार

 सहकारी  बैंकों  के  माध्यम  से  ग्रामीण  श्रम  परिवारों  को

 सांस्थानिक  ऋण  प्राप्ति  और  सरल

 कुछ  योग्यताओं  के  साथ  कार्य  करने  के  अधिकार  को
 मौलिक  अधिक़ार  के  रूप  में  कग्रया  और  इसे

 के  रोजगार  गारंटी  अधिनिगद्रम

 कृषीय  को  सुरक्षा/कल्याण  करने  के  लिए

 एक  केन्द्रीय  बताया
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 1992  में  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  में  इस  सिफारिश  पर  विचार-विमर्श
 क्रिया  गया  तब  से  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  यह  सिफारिश
 कार्यान्यत  कर  दी  '

 क्षेत्र  विकास  पद्धति  अपनाई  जारही

 यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  भूमि  और  श्रम

 की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करता  अवयक्यों  का  कर्मकारों
 के  परिश्रम  को  कम  करता  है  और  अधिक  रोजगार  अवसर  उत्पन्न

 करता  अतः  ऐसी  मशीनों  पर  प्रतिबंध  वांछनीय  नहीं  समझा
 गया

 कानून  को  और  अधिक  प्रभाब्री  तथा  श्रमिकों  के  लिए  मैन्रीपूर्ण
 बनाने  और  साथ  हो  साथ  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों

 को  समाबिष्ट  के  लिए  अंतर्राज्यिक  प्रवासी  कर्मकार

 1979  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार-विमर्श  अग्रिम  अवस्था

 में  विभागों  को  पहले  ही  सलाह  दी  जा  चुकी  है
 कि  वे  प्रवासी  श्रमिकों  को  कल्याण  संबंधी  सुख-सुविधाएं  प्रदान

 आर  के  दिशा  निर्देशों  के  अंतर्गत  चिकित्सा

 दाह  जन्म  और  विवाह  के  लिए  उपभोग  ऋण

 दे  रहे  आरः  आई  योजना  के  आर्थिक  रूप

 से  निर्धन  वर्गों  और  आ  जा/अ»  के  उधार  लेने  बालों

 को  ब्याज  के  रियायती  दर  पर  वित्त  उपलब्ध  कराया  जाता

 आर  बी०  आई  दिशा  निर्देशों  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  लेंडिग

 क्षेत्र  ग्रामीण  आई  आए

 लाभानुभोगियों  और  जा-/अ«  ज«  जा०  के  व्यक्तियों  के

 के  लिए  काफी  गुंजाइश  प्रतिभूति  मानदण्ड  रखे  गए  जिसमें

 से  पार्श्विक्र  प्रतिभूति  पर  जोर  नहीं  दिया  जाता  कूल  उधार

 राशि  का  40%  प्राथभिक  क्षेत्र  को  दिया  जाना  अपेक्षित  किया

 गया  है  जिसमें  से  कम  कम  18%  कृषीय  क्षेत्र  को  प्रत्यक्ष

 विस  पोषण  के  लिए  नियत

 आर्थिक  को  देखते  हुए  कार्य  के  अधिकार  को

 अधिकारਂ  का  रूप  देना  संभव  नहीं  समझा  गया  2

 1993  100  दिन  के  शारीरिक  श्रम  की  व्यवस्था  करे  के

 लिए  एक  रोजगार  आश्यासन  योजना  चलाई  गई  महाराष्ट्र  जैसी

 कुछ  राज्य  सरकारें  रोजगार  योजना  का  कार्यान्वयन  कर  रही

 17  और  18  1995  को  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता

 में  राण्य  के  श्रम  मंत्रियों  और  स्िजों  की  बैठक  में  कृपीय  कर्मकारों

 के  एक  केन्द्रीय  विधान  बनाए  जाने  की  सर्व  स्रम्मत  राय

 दी  गई  थी  कि  प्रचलित  स्थानीय  स्थितियों  के  अनुसार  विधान

 को  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  लचीलापन

 अ्रदान  मामले  पर  अनुवर्ती  कारवाई  की  जा  रही
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 (४४)  बंधित  श्रम  पद्धति  1976  के

 क्रियान्वययण  की  निगरानी  रखने  और  प्रबोधन  करने  के

 लिए  राष्ट्रीय  बंधित  श्रम  आयोग  एक  अर्ध-न्यायिक
 प्राधकरण  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा

 भूमि  सुधार  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  स्थानीय

 स्‍तर  पर  भूमि  सुधार  न्यायालय
 (xiii)

 की  विभिन्‍न  सिफारिशों  को  क्रियान्यित
 करने  में  पंचायती  राज  संस्थानों  की  सक्रिय  भागीदारी

 (४५)  ग्रामीण  श्रमिकों  की  सभी  समस्याओं  को  हल  करने  के

 लिए  केन्द्र  में  अलग  से  एक  ग्रापीण  श्रम  विभाग  और
 राण्यों  में  एक  स्वतस्त॒पग्राम्रीण  श्रम

 (xiv)

 विदेशी  व्यापार  मेले  में  भाग  लेना

 1631.  श्री  जल्लानम्द  मंशल  :  क्‍या  जाणिग्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशी  व्यापार  मेले  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय
 उद्यमियों  की  संख्या  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  वृद्धि

 हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मंत्रतत्य  राज्य  मंत्री  जितअरम):ः
 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  भारतीय  उद्यमियों

 ने  व्यापार  मेलों  में  भाग  लिया  उनके  ब्यौरे  विदेश  में  मेलों
 के  से  संबंधित  सरकारी  क्षेत्र  के  शीर्ष  न्किाय  इंडिया

 ट्रेड  प्रोमोशन  आर्गकइजेशन  द्वाशा  प्रस्तुत  निम्नलिखित

 वर्ष  विदेशी  मेलों  की  सहभागियों  की

 कुलਂ  सं  कुल  संख्या

 1992-93  43  1304

 1993-94  42  975

 1994-95  34  1162

 जैसा  कि  उपर्युक्त  आंकड़ों  से  देखा  जा  सकता  वर्ष
 1992-93  की  तुलना  में  1993-94:  के  दौरान  विदेश  में  मेलों
 में  भाग  लेने  वालों  की  संख्या  में  कमी  आई  तथाभि  1994-95
 केਂ  दौरान  इटपो  द्वारा  आयोजित  की  संख्या  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  पिछले  2.  वह्रों  की  तुलना  में  इस  जर्ब  भाग  लेने  वालों
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 केद्रीय  श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  दिनांक  17  और  18

 1995  को  आयोजित  राज्य  श्रम  मंत्रियों  और
 सचियों  की  बैठक

 यह  महसूस  किया  गया  कि  बंधित  श्रम  के  संबंध  में  विद्यमान

 प्रणाली  को  देखते  विशेषकर  राष्ट्रीय  मानव  अधिकार  आयोग

 की  स्थापना  के  सन्दर्भ  बंधिक  श्रम  के  बारे  में  अलग  से

 आयोग  की  आवश्यकता  नहीं

 हालांकि  सिफारिश  का  आमतौर  पर  समर्थन  किया  फिर  भी

 यह  महसूस  किया  गया  है  कि  चूंकि  भूमि  राज्य  का  विषय  है

 इसलिए  इस  क्षेत्र  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपयुक्त  विधायी

 उपाय  करके  परिवर्तन  किया  जाना

 सिफारिश  संबंधित  मंत्रालय/विभागों  और  राज्य  सरकारों  के  ध्यान

 में  ला  दी  गई

 केन्द्र  में  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को  व्यापक  कार्य  क्षेत्र  प्रदान
 करते  हुए  ग्रामीण  क्षेत्र  और  नियोजन  मंत्रालय  के  नाम  से  पुनर्निमित
 किया  गया  सिफारिश  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  ला  दी
 गई  गुजरात  जैसे  कुछ  राज्यों  में  पहले  ही  अलग  से  प्रामीण
 श्रम  विभाग  ु

 की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  मेलों  में  सहभागियों  की  संख्या  में

 वृद्धि  या  कमी  भौगोलिक  विस्तार  सेवाओं  तथा
 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  आदि  के  रूप  में  मेलों/प्रदर्शनियों  के  कार्यक्षेत्र
 पर  निर्भर  करता

 बीड़ी  श्रमिकों  में  क्षय  रोग  एवं  कैंसर

 1632.  श्री  हरिलाल  गगजी  पटेल  :  क्‍या  श्रम  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  बीड़ी  श्रमिकों  में  कितने  प्रतिशत  क्षयरोग
 एवं  कैंसर  से  ग्रस्त  हैं  तथा  ऐसे  रोगों  के  अखिल  भारतीय  औसत
 की  तुलना  में  इन  रोगियों  का  प्रतिशत  कितना  और

 राज्य  में  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  कितने  अस्पताल  खोले

 रा
 हैं  तथा  थे  कहां-कहां  स्थित  हैं  और  उनकी  क्षमता  कितनी

 ?

 श्रमਂ  मंत्री  :  गुजरात  में

 बीड़ी  कर्मकारों  के  बीच  क्षय  रोग  और  कैंसर  की  घटना  के  बारे
 में  उपलब्ध  किसी  विशिष्ट  सूचना  की  जानकारी  नहीं

 गुजरात  में  बीड़ी  कर्मकारों  के  लिए  अभी  तक  किसी
 अस्पताल  की  स्थापना  नहीं  की  गई  गुजरात  में  बीड़ी
 कर्मकारों  के  लिए  6  औषधधालय  गुजरात में  जिन  स्थानों  पर

 कर्मकार  औवालय  स्थापितਂ  किए  गए  उन्हें  दशनि  वाला
 एक  विवरण  संलग्न



 भीलवाड़ा  क्षेत्र

 राज्य-गुजरात

 1.  स्थिर-सह  चल  पाटन  जिला  पाटन

 2...  स्थिर-सह-चल  वाडनगर  जिला  मेहसाना

 3...  स्थिर-सह-चल  सरसा  जिला  खेड़ा

 4...  स्थिर  अहमदाबाद  जिला  अहमदाबाद

 5.  स्थिर  बोरसाड  जिला  कैरा

 6.  आयुर्वेदिक  पालनपुर  जिला  मेहसाना

 स्टांप  पेपर

 1633.  थी  जी  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 क्‍या  लिश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्टांप  पेपरों  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 क्‍या  देश  में  स्टांप  पेपरों  की  कमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  विचार  स्टांप  पेपरों  की  कमी  दूर  करने

 के  लिए  क्‍या  उपाय  करमे  का  है  ?

 जितत  अंभी  भगभोशन  :  से  भारत

 प्रतिभूति  नासिक  और  सिक्‍युरिटी  प्रिंटिंग

 दोनों  को  स्टांप  पेपरों  की  वर्तमान  उत्पादन  प्रतिवर्ष

 28.5  करोड़  की  मांग  की  तुलना  में  केबल  106  करोड़

 उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  फे  लिए  उपाय  शुरू  कर  दिए

 गए

 राष्ट्रीय  अस्त  निगम  की  मिलों  में  बेकार  श्रमिक

 1634.  श्री  शर्मा  प्रेम  :  क्‍या  जसत  मंत्री

 यह  कब्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  बस्तर  निगम  द्वारा  संचालित  मिलों  में  राज्यवार

 कुल  कितने  श्रमिक  बेकार

 इसके  क्‍या  कारण

 उन  पर  कितना  खर्च  किया  जाता  और

 ब्रेफार  श्रमिकों  की  संख्या  को  कम  करने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?  ु

 अस्त  मंत्री  जी  बेंकट  :  से

 कुछ  मिलों  में  अप्रचलित  अतिरिक्त  जन  कच्छे  माल

 की  उच्च  लागत  तथा  कार्यशील  पूंजी  की  जटिल  कमी  के  कारण

 कार्यकलाप  समग्र/आशिक  रूप  से  बंद  हो  गए  हैं  जिसके  फलस्वरूप
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 बिना  काम  के  जेतन  का  भुगतान  करना  पड़  रहा  1995
 में  निष्क्रिय  कामगारों  की  संख्या  तथा  उनको  अदा  किए  गए  बिना
 काम  के  बेतन  की  राशि  के  राज्यवार  ब्यौरे  दशनि  बाला  एक
 विवरण  संलग्न

 सरकार  ने  टीः  मिलों  के  लिए  एक  संशोधित्त
 सवागीण  सुधार  नीति  का  अनुमोदन  किया  है  जिसमें  2005.72

 करोड़  रु  की  लागत  से  79  मभिलों  का  36
 क्षम  मिलों  को  18  अर्थक्षम  मिलों  में  मिलाकर  उनका
 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  माध्यम  से  वेसी  कार्यबयल  का

 सुध्यवस्थीकरण  करना  शामिल  चूंकि  एन  टी  सी०  के  9
 सहायक  निणमों  में  से  8  निगरमों  के  मामले  एफ  आर
 को  गए  हैं  तथा  उसने  उन्हें  रूण  घोषित  कर  दियां  है

 इसलिए  संशोधित  सर्वांगीण  सुधार  नीति  आई  आर
 के  समक्ष  उसके  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  स्वांगीण

 सुधार  योजना  के  क्रियान्वयन  से  कामगारों  को  लाभप्रद  तरीके  से
 नियोजित  करके  मिलों  को  अर्थक्षम  बनाया  जाएगा  |

 विवरण

 1995  के  दौरान  जिशुत  कऋाणगारों  तथा  उनको

 दिए  गए  जिगा  काम  के  जेतन  के  राज्यथार  व्यौरों
 को  द्शाने  जाला  विजरण-पत्र

 क्रम  राज्य  का  नाम  निष्क्रिय  कामगारों  बिना  काम  के

 संः  की  संख्या  अदा  किया
 गया  बेतन

 २

 1  दिल्ली  805  26.50

 2...  पंजाब  2214  64.00

 3  राजस्थान  1575  42.15

 4  फ्र  9394  275.47

 5.  हाराष्ट्र  16728  646.75

 6.  मे  फऋ  435,  .,  240.57

 7  प्र  439  12.59

 8  कनटिक  1463  45.63

 9.  ५  बंगाल  4300  91.50

 10.  असम  350  12.50

 11...  बिहार  750  21.00

 12.  उड़ीसा  490  10.00

 13.  गुजरात  8271  24500 _

 सिले-सिलाए  अस्तों  का  निर्यात

 1635.  भी  एक  डेमनिस  :  क्‍या  जल्मा  अंभी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नई  उदारौकरण  नीति  के  परिणामस्वरूप  अमरीका
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 को  सिले-सिलाए  बस्त्रों  क॑  निर्वात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  उदारीकरण  की  नीतियों  के  अंतर्गत  किन-किन  देशों
 को  सिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ?

 चस्तर  मंत्री  वेंकट  :  और

 वर्ष  1991  से  अमरीका  को  परिधानों  के  निर्यात  में  निम्नोक्त  ब्यौरों

 के  अनुसार  वद्धि  हुई  है  :-

 मूल्य

 अमरीका

 1991-92  657.50

 1992-93  846,00

 1993-94  930.20

 1994-95  1257.90

 इस  समय  भारतीय  परिधानों  का  लगभग  175  देशों
 को  निर्यात  किया  जा  रहा  ५

 सिल्क  के  सिले-सिलाए  वस्त्रों  पर  उपकर

 1636.  श्री  प्रभागी  :  क्‍या  जस्त  मंत्री  यह  बतने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सिल्क  के  रेडीमेड  वस्त्रों  के  निर्यात  पर
 उपकर  लगाती

 यदि  तो  गत  वर्ष  उपकर  के  माध्यम  से  कितनी
 धनराशि  प्राप्त  और

 इस  धन  राशि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जा
 रहा  है  ?

 जस्त  मंत्री  शेंकट  :  जस्त्र  समिति
 1963  के  अनुच्छेद  5  क  में  रेशम  वस्त्र  सहित  सभी

 वस्त्रों  पर  शुल्क  लगाने  तथा  उपकर  जसूल  करने  का  प्रावधान
 है  लेकिन  इनमें  हथकरघा  और  विद्युतकरघा  उद्योग  द्वारा  निर्मित
 बस्त्र  शामिल  नहीं

 चस्त्र  समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1994-95
 के  दौरान  सिले-सिलाए  रेशम  परिधानों  से  उपकर  के  रूप  में

 15.82  लाख  रु+  की  राशि  बसूल  की

 वस्त्र  समिति  के  उपबंधों  के  अनुसार  उपकर  से  प्राप्त

 होने  वाली  आय  में  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किनिर्दिष्ट  अनुसार
 वसूली  की  लागत  को  घटाकर  बाकी  राशि  को  पहले .  भारतीय
 समेकित  निधि  में  जमा  किया  जाता  ऐसी  आय  में  से  संसद
 द्वारा  कानून  जिनियोजन  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  बस्त्र  सभिति
 के  कार्यों  का  निष्पादन  करने  के  लिए  निधियां  रिलीज  करती  हैं
 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बस्त्र  एककों  में  गृणकता  प्रणालियों
 के  अस्त्र  व्यापार  और  उद्योग  के  लिए  लाभप्रद
 उसकी  प्रयोगशालाओं  में  वस्त्र  परीक्षण  तथा  निर्यात  संवर्धन  उपाय

 लिखित  उत्तर  ब्ब
 16  अगस्तु  1995

 शुरू  करने  से  संबंधित  कार्य  भी  शामिल

 फटे-पुराने  नोटों  का  प्रजलन

 1637.  श्रीमती  अन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कनटिक  में

 दो  रुपए  के  फटे-पूराने  करेंसी  नोट  जड़ी  मात्रा  में  प्रथलन  में

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी

 है  कि  राष्ट्रीकूत  बैंक  लोगों  से  इन  नोटों  को  नहीं  ले  रहे

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 को  इन  नोटों  को  स्वीकार  करने  संबंधी  निर्देश  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मगभोहथ  :  से  एक
 रुपए  के  नोट  की  औसत  प्रयलन  अथबधि  छह  पघहीने  होती  है
 जबकि  दो  और  पांच  रुपए  के  नोट  की  प्रचलन-अबधि  लगभग

 एक  वर्ष  होती  इसकी  तुलना  सिक्कों  की  प्रचलन  अवधि
 लगभग  15-20  वर्ष  होती  उक्त  मूल्यवर्गों  के  सिक्कों  की

 ढलाई  की  गई  है  और  अब  तक  निमुक्त  क्षमता  को  उच्च  मूल्य
 वर्ग  के  नोटों  की  छपाई  की  ओर  अपवर्तित  किया  गया  इस
 स्थिति  को  देखते  पहले  से  परिचालम  में  लगे  नोटों  की

 गुणवत्ता  खराब  हो  सकती  फिर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  नोट
 वापसी  1975  के  तहत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  सभी
 शाखाओं  को  आम  जनता  से  फटी-पुरानी  और  कटी-फटी  मुद्रा

 *

 और  बैंक  नोटों  के  आदान-प्रदान  करने  के  लिए  ग्राधिकृत  किया
 गया  उक्त  नियमों  के  अनुसार  यह  काम  करने  में  बैंकों  के
 विफल  रहने  से  संबंधित  सभी  शिकायतें  भारतीय  रिजर्य  म्रैंक
 संबंधित  बैंकों  से  उपचारात्मक  कार्यवाही  के  लिए  तुरन्त  स्वीकृत
 की  उपर्यक्त  के  अतिरिक्त  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 सभी-सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अध्यक्षों  को  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  समय-समय  पर  अनुदेश  दोहराएं  जाते  हैं  ताकि  ऐसे  अधिकारों
 को  उनके  द्वारा  पूरे  अक्षशशः  और  आश्य  के  साथ  प्रयोग  किया
 जा

 सीरियस  फ्राड  इंग्लैंड  के  लिए  अध्ययन  दल

 1638.  श्रीमती  प्रत्तिभा  देशीरिंह  फाटील  :

 श्री  शोविन्दराथ  निकम  :

 कया  जित्त  आंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजर्व  केन्द्रीय  जांब  ब्यूरो  और
 उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  एक  अध्ययन  दल  ने  सीरियस
 फ्राड  आफिस  के  इसकी  सांधिधिक  शक्तियों  और

 -  संचालनात्मक  प्रक्रियाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  इंग्लैंड  की
 यात्रा  की

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 ॥
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 क्‍या  इस  दल  ने  सरकार  को  अपनी  पिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  दिशा  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की

 जाएगी  ?

 विस  मंत्री  मममोहन  :  से  भारतीय
 रिजर्ब  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  और  वित्त  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों
 के  एक  अध्ययन  दल  ने  सीरियस  फ्राइ  आफिस  और  अन्य  नियंत्रक

 निकायों  की  कार्यपद्धिति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  ब्रिटेन  का

 दौत  किया  अध्ययन  दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  में  भारत  में

 एक  ऐसा  विशिष्ट  संगठन  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  गया
 जो  वित्तीय  धोखाधड़ी  के  बड़े  और  जटिल  मामलों  को  निपटा

 ब्यूरो  फ्राइ्स  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन

 भारत  और  कतार  के  बीच  समझौता

 1639.  श्री  प्रभू  दयाल  कठोरिया  :  क्‍या  विक्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  कतार  का  दोहरे  कराधान  से  बचने

 हेतु  कोई  समझौता  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णण  कब  तक

 लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जिस  मंत्री  मममोहन  :  से  दोहरे

 कराधान  से  बचने  के  संबंध  में  एक  करार  करने  हेतु  कतार  के

 स्राथ  प्रारंभिक  कार्रवाई  आरंभ  कर  दी  गई  आवश्यक  आधारभूत
 कार्य  पूरा  होने  पर  कतार  की  सरकार  साथ  समझौता  वार्ता

 शुरू  को

 अतः  इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  समय-सीमा  बताना  संभव

 नहीं

 बिहार  में  नई  हवाई  पढ्ठियां

 1640.  श्री  प्रेम  अन्दर  रास  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 wan  क्‍या  सागर  विमानन  और  पर्थठव  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  बिहार  में

 अधिक  से  अधिक  पर्यटकों  को  आकृष्ट  करने  हेतु  नई  हवाई  पट्टियों
 का  निर्माण  करने  तथा  वर्तमान  विमानपत्तनों  पर  अधिक  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  का  और

 '
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 25  1917  लिखित  उत्तर  146

 सागर  जिमानन  और  पर्थटन  मंत्री  गुलाम  नयी
 :  और  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की

 बिहार  में  किसी  नए  हवाई  अड्डा  के  निर्माण  की  कोई  योजना
 नहीं

 हवाई  अड्डों  और  अन्य  आधारभूति  सुविधाओं  का  स्तरोननयन
 एक  सतत  प्रक्रिया  है और  उसे  प्रक्षेपेत  आवश्यकताओं  तथा  संसाधनों
 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  चरणबद्ध  रूप  से  हाथ  में
 लिया  जाता  है  भारतीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  पटना  हवाई  अड्डे
 पर  टर्मिमबल  भवन  के  विस्तार  और  धावनपथ  पर  पुनः
 परत  बिछाने  और  डाप्लर  अति  उच्च  आवृत्ति  परास/दूरी  मापक
 उपकरण  स्थापित  करने  के  कार्य  तथा  रांची  हवाई  अड्डे  पर  पैवमेन्ट
 तथा  अन्य  निर्माण  कार्य  शुरू  किए

 गुजरात  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  कार्यालय

 1641.  डा  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कूृम्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  विचार  देश  के  महत्वपूर्ण
 वाणिण्यिक  और  औद्योगिक  केन्द्रों  और  विशेषरूप  से  गृजरात  में
 बैंक  के  नए  कार्यालय/शाखाएं  खोलने  काਂ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  प्रयोजनार्थ  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहम  :  और

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  उसने  कुछ  विभाग  अन्तरित  करने  के  लिए  गांधीनगर  में  तीन

 भूखंड  खरीदे  इसे  फिलहाल  स्थगित  कर  दिया  गया
 *

 निर्यात  घरानों  को  सुविधाएं

 1642.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्‍या  जाणिण्यथ  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  श्रेणीवार  कितने  निर्यात  घरानों  को  लाइसेंस
 प्रदान  किए  ।

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अंतर्गत  राज्यवार  कितने  निर्यात

 घरानों  को  मान्यता  प्रदान  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  निर्यात  घरानों  द्वारा  प्रति

 वर्ष  कितने  मूल्य  का  निर्यात  किया  ह

 क्‍या  सरकार  को  निर्यात  घरानों  को  दी  गई  सुविधाओं

 दृरुपयोग  के  संबंध  मे  शिकायतें  प्राप्त  हुई
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सबंध  मे  क्‍या  कार्यवाही

 की  गई  और

 इसके  परिणामस्यरूप  राज्यवार  कितने  निर्यात  घरानों  की

 प्रदत  मान्यताएं  रह  की  गईं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  रे  राज्य  मंत्री
 और  सरकार  नियति  घरानों  के  संबर्गवार  जारी  किए

 लाइसेंसों  के  ब्यौरों  के  आंकड़े  नहीं  रखती  निर्यात  निष्पादन
 पर  आधारित  निर्यात  एवं  आयात  नीति  के  अनुच्छेद  137  के  अन्तर्गत

 निभीरित  मानदंडों  के  निर्यातकों  को  स्थिति  प्रमाण-पत्र  प्रदान

 किए  जाते  हैं  जिसमें  उन्हें  निर्यात  व्यापार  स्टार

 व्योपार  घराना  तथा  सुपर  स्टार  व्यापार  घराना  के  रूप  में  नामजद
 किया  जाता  31.7.1995  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  संबर्गों
 के  अन्सर्गत  नियति  घराना  की  कुल  संख्या  संलग्न  विवरण
 मे  दी  गई
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 भारतीय  निर्यात  संगठन  परिसंघ  द्वारा  दी  गई  सूचना
 के  अनुसार  निर्यात  घरानों/व्यापार  घरामों/स्टार  व्यापार  घरानों  तथा

 सुपर  व्यापार  घरानों  में  से  प्रत्येक  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 किए  गए  निर्यात  का  कुल  मूल्य  निम्नानुसार  है  :-

 1992-93  34726  करोड़  रू

 1993-94  45026  करोड़  %

 1994-95  59596  करोड़  रु

 (a).  से  निर्यात  घरानों  द्वारा  लाभों  का  दुरुपयोग  करने
 के  तीन  मामलों  का  पता  चला  आयात  नियंत्रण  1955
 के  प्रावधानों  के  अनुसार  दो  फर्मों  को  बहिष्कृत  कर  दिया  गया

 विवरण

 निर्यात  घराना  व्यापार  पघराना  स्टार  व्यापार  घराना  सुपर  स्टार

 _
 पाना

 सार्वजनिक  निजी  जोड़  सार्वजनिक  निजी  जोड़  सार्वजनिक  निजी  जोड़  सार्वजनिक  मिजी  जोड़
 क्षैत्र  क्षेत्र  क्षेत्र  |  क्षेत्र  क्षेत्र

 दि  निगम  निगम  निगम  _

 1  2  3  _4_ 5  6  27  ६8  2?  10  1.  12

 1.  आंध्र  प्रदेश  1  35.  ३  -  3  3  2  -  2  -  -  -

 2.  आसाम  1  2  3  -  न  -  न  न  लु  -  -  -

 3.  बिहार  2  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 4.  चंडीगढ़  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 5.  दिल्ली  3  354.  357  4  44...  48  2  2  4  1  -

 6.  गोआ  -  8  8  -  4.  4  -  -  -  -  -  -

 7.  गुजरात  1  38.  39  -  1  ॥|
 -  -  ८-८  -  1  ]

 8.  हरियाणा  1  22...  23  -  4  4  -  1  1  -  -  -

 9.  हिमाचल  प्रदेश  1  -  |  -  -  -  -  -  -  -  जि

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  -  10...  10  -  1  -  -  -  -  -  -

 11.  कर्नाटक  1  40.  41  2  41.  43  -  1 1  -
 7

 12.  केरल  2  58.  60  -  nol  -  -  -  -  -  -

 13.  महाराष्ट्र  3  524...  527  1  68.  69  3  9.  12  -  1

 14.  मध्य  प्रदेश  |  19  20  22...  23  -  -  -  ‘¢  -  -

 15.  उड़ीसा  1  1  2  -  -  -  1  -  1  -  -  -

 16.  पंजाब  2  59.  61  -  1  1  -  ]  1  -  -  -

 17.  फांडियेरी  1  1  2  -  -.  -  -  -  -  -  -  -

 18.  राजस्थान  1  23...  24  -  1  1  -  -  -  -  -_

 मेकललय  -  -  -  -  -
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 1  2  3  4  5  6  7  8.  9  10  11.  12

 20.  नागालैण्ड  रे  -  ।]  -  -  -  >  -_  -  '_  ््ज

 21.  तमिलनाडु  2  165.  167  1  Wo  12  -  -  -  -  -  =

 22,  उत्तर  प्रदेश  -  176  176  -  6  6  -  -  -  -  _

 23.  पश्चिमी  बंगाल  2  131.  133  -
 #3।  21  -  3  3  -  2  2

 24.  त्रिपुरा  1  1  2  -  -  -  -  -  -  कि  -

 जोड़  -  29...  1669  1698
 Ss -
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 एन  जे  सी  की  आधुनिकीकरण  योजना

 1643.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एन  जे०  एम०  सी०  के  श्रमिक  संघ
 के  साथ  परामर्श  करके  इसके  पुनरूद्धार  और  आधुनिकौकरण  हेतु
 पैकेज  की  पेशकश  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  मंत्रिमंडल  ने  इस  योजना  को  मंजूरी  प्रदान  कर

 दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (=)  यदि  तो  इसमे  विलंब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जस्त्र  मंत्री  बेंकट  :  से  (3).

 राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  लि०  एम०  घाटे

 उठा  रहा  था  तथा  उसका  मामला  11.8.1992  को  आई

 एफ  को  भेजा  गया  आई  आर  ने  एस

 सी०  ए०  के  अन्तर्गत  उसे  रूग्ण  औद्योगिक  उपक्रम  के  रूप

 में  घोषित  कर  दिया  तथा  प्रचालन  एजेंसी  के  रूप  में  आर

 आई  को  नियुक्त  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम

 एम  के  पुनरूद्धार  के  लिए  एक  सर्वागीण  सुधार  योजना

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  एन०  एम  सी०  के

 प्रबंधकों  द्वारा  मजदूर  संघों  के  साथ  परामर्श  किया  गया  किसी

 भी  अम्तिम  निर्णम  को  कार्यान्यित  करने  से  पहले  आई०  एफ०

 की  सहमति  भी  प्राप्त  करनी  आवश्यक

 राज्य  स्तर  पर  औद्योगिक  वित्त  एवं

 पुनर्मिर्माण  बोर्ड  का
 गठन

 1644.  श्री  अजब  मुखोपाध्याथ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  राज्य

 के  रुग्ण  और  बंद  लघु  एककों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  राज्य

 स्तर  पर  औद्योगिक  वित्त  एवं  पुनर्निर्माण  बोर्ड  जैसी  निकाय  गठित

 करने  की  अनुमति  देने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 )
 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  उस्रा  मंत्री  यह

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त
 नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  उड़ीसा  को  कलकत्ता  जोन

 से  हैदराबाद  जोन  के  क्षेत्राधिकार  में  लाग्रा  जाना

 1645.  श्री  रलि  राय  :  क्‍या  जिन्तष  अंज्ी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  का  बिचार  उड़ीसा  को
 कलकत्ता  मंडल  से  परिवर्तित  करके  हैदराबाद  मंडल  में  लाने  का '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या
 कारण

 (7)  क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  को  कलकसा  मंडल  के  अंतर्गत
 रखे  जाने  के  संबंध  में  कुछ  संसद  सदस्यों  और  राज्य  सरकार
 से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दितत  मंत्री  मनमोहन  :  से  (४).  सेंट्रल
 बैंक  आफ  इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  की  संगठनात्मक

 पुनसंरचना  के  एक  भाग  के  रूप  में  भुवनेश्वर  क्षेत्र  को  हैदराबाद
 अंचल  के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  भुवनेश्वर  क्षेत्र  के  कलकसा

 अंचल  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  बनाए  रखा  बैंक  ने  यह

 बताया  है  कि  उसे  कुछ  संसद  सदस्यों  से  ज्ञापन  मिला  था  जिसमें

 उड़ीसा  को  अंचल  के  क्षेत्राधिकार  मे  रखने  का  अनुरोध
 किया  गया

 पूंजीगत  वस्तुओं  पर  आयात  शुल्क

 1646.  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  वाणिण्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  बर्तमान  आयात-निर्यात  नीति  की  समीक्षा

 करने  तथा  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  पर  कुछ  आयात  शुल्क
 लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  जिसकी  प्रतिपूर्ति  आयातकों  द्वारा  वर्तमान

 नीति  के  अंतर्गत  आयातित  वस्तुओं  के  मूल्य  के  सात  गुना  मूल्य
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 के  बराबर  भारतीय  वस्तुओं  के  निर्याता  से  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  1985  से

 987  के  बीच  निर्यात  संबंधी  कई  चूककर्त्ता  भारतीय  कंपनियों
 से  सरकार  द्वारा  निर्यात  देनदारियों  को  कब  तक  पूरा  कराया

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  आयॉत-निर्यात  नीति  की  समीक्षा  करते  रहना  एक

 सतत  प्रक्रिया  है  और  जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाता  है  उसमें

 संशोधन  किए  जाते  निर्यात  दायित्व  के  प्रवर्तन  के  मामले  में

 जब  कभी  कोई  चुक  ध्यान  में  आती  है  तब  चूककर्त्ताओं  के  विरूद्ध
 आयात  एवं  निर्यात  1947-  तथा  विदेश  व्यापार

 एवं  अधिनियम  1992  और  उसके  अधीन  बनाए
 गए  आदेशों  के  उपबन्धों  के  तहत  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाती

 इसमें  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  माल  पी०  सी०  योजना
 के  तहत  कवर  होने  वाले  मामले  भी  शामिल

 बौद्ध  तीर्थस्थल  केन्द्र

 1647.  श्री  राम  टहल  ओऔशरी  :  क्‍या  मागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्ब
 बिहार  और  अन्य  राज्यों  में  स्थिते  बौद्ध  तीर्थस्थल

 केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  *

 कया  सरकार  ने  इन  केन्द्रों  के  विकास  हेतु  कोई  योजना
 तैयार  की  और

 यदि  तो  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इस
 उद्देश्य  के  लिए  राज्यवार  कितनी-कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली
 :  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  बौद्ध  पर्यटक  रूचि  के

 कुछ  महत्वपूर्ण  स्थान  इस  प्रकार  हैं  :-

 बिहार  :  राजगीर

 उड़ीसा  :

 आन्ध्र  प्रदेश  :

 जम्मू  एवं  कश्मीर  :  लहदाख  क्षेत्र

 मध्य  प्रदेश  :  सांची

 अरूणाचल  प्रदेश  :  तवांग  और

 हिमाअल  प्रदेश  :  धर्मशाला

 महाराष्ट्र  :  कारला-भाजा  एवं  कन्‍्हेरी

 उत्त  प्रदेश  :
 राज्य

 सिक्किम
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 भारत  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर

 देश  के  बौद्ध  पर्यटक  रूचि  के  स्थानों  का  सुधार  करने  और  वहां

 अतिरिक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाने  का  प्रयास  कर  रही  राज्य

 सरकारों  से  पूर्ण  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  विभिन्न  बौद्ध  पर

 पर्यटक  मनन  मार्गस्थ  पर्यटक

 स्ताय केन्द्रों  आदि  के  निर्माण  हेतु  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  रिलीज

 जाती  इसके  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में

 (220.47  करोड़  एवं  महाराष्ट्र  की  अजंता  एलोरा  में

 83.11  करोड़  की  लागत  से  आधारभूत  सुविधांओं  के  विकास

 जापान  सरकार  के  जिदेशी  आर्थिक  सहयोग  कोष  ऋण  की

 सहायता  से  दो  परियोजनाएं  चालू

 योजना  के  दौरान  बौद्ध  रूचि  के  केन्द्रों  पर  सुविधाओं
 का  विकास  करने  के  लिए  की  गई  केन्द्रीय  घित्तीय  सहायता  इस
 प्रकार  है  :-

 राज्य  स्वीकृत  राशि  रू

 आन्ध्र  प्रदेश  3947

 बिहार  40.62

 जम्मू  एवं  कश्मीर  24.23

 महाराष्ट्र  2#.25

 उत्तर  प्रदेश  120.85

 नाजार्ड  द्वारा  विद्युतकरधा  क्षेत्र  को  वित्तीय  सहायता

 1648.  श्री  राजवीर  सिंह  :

 श्री  रागाश्रय  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  पुनर्वित्त  पोषण  योजनाओं  के  अंतर्गत  विद्युतकरधा
 क्षेत्र  को  प्रदान  की  गई  विसीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  इस  क्षेत्र  को  प्रदान  की
 जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  हथकरघा  और  विद्युत  करघा
 दोनों  क्षेत्रों  के  अंतर्गग  सहकारी  बुनकर  समितियों  के  उत्पादन  एवं
 विपणन  क्रियाकलापों  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहकारी
 बैंकों  की  ओर  से  राज्य  सहकारी  बैंकों  को  अल्पावधिक  ऋण
 सीमाएं  प्रदान  करता  पिछले  तीन  वर्षों  दौरान  सहकारी

 बुनकर  समितियों  और  विद्युत  की  कार्यशील  पूंजी
 .  आवश्यकताओं  का  वित्त  पोषण  करने  के  लिए  नाबार्ड  द्वारा  राज्य

 सहकारी  बैंकों  को  मंजूर  की  गई  सीमाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :-
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 अर्ष  स्वीकृत  सीमाएं  अधिकतम  उपधोग

 ara  492.37  382.28

 529.96

 609.70  494.38

 सहकारी  बुनकर  समितियों  को  दी  गई  वित्तीय
 सहायता  का  ब्यौरा  नाबार्ड  के  पास  अलग  से  उपलब्ध  नहीं
 इसके  माबार्ड  ने  विद्युत  करधा  क्षेत्र  का  वित्तपोषण  करने
 के  लिए  गैर-कृषि  क्षेत्र  के  अंतर्गत  भी  पृत्र्वित्त  प्रदान  जो
 निम्नानुसार  है  :-

 विद्युत  करोड़  रुपए

 23.23  करौड़  रुपए

 वर्ष  के  नाबार्ड  ने  यह  अनुमान  लगाया
 है  कि  हथकरघा  और  विद्युत  करघा  दोनों  क्षेत्रों  के  अंतर्गत

 सहकारी  बुनकर  समितियों  के  उत्पादन  और  विपणन  क्रियाकलापों
 का  विसपीषण  करने  के  लिए  बह  राज्य  सहकारी  बैंकों  को  650

 करोड़  रुपए  की  अल्पावधिक  ऋण  सीमाएं  मंजूर

 गुजरात  में  राष्ट्रीयकृत  और  ग्रामीण  बैंकों  को  घाटा

 यह बताने  श्री  गाभाजी  मंगाजी  हाकुर  :  क्‍या  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यरत  राष्ट्रीयकृत
 और  ग्रामीण  बैंकों  की  अनेक  शाखाओं  को  गत  तीन  वर्षों  से
 निरन्तर  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 राज्य  में  किसानों  और  ग्रामीण  दस्तकारों  को  ऋण  आसानी
 से  उपलब्ध  कराना  सुनिश्चित  करने  हेतु  उठाए  गए  उपचारात्मक
 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 भारतीय  रिजर्ग  बैंक  ने  सूखित  किया  है  कि  उसकी  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली  से  राष्ट्रीकृत  बैंकों  के  लाभ  और  ड्ामियों  से  संबंधित
 राज्यवार  और  शाखा-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती
 राष्ट्रीयकूत  कृषि  और  प्राभीण  विकास  बैंक  की  सूचना  के  अनुसार
 गुजरात  में  भरियालन  कर  रहे  और  पिछले  तीन  वर्ष  से  घाटा
 उठा  रहे  9  ग्रामीण  बैंकों  का  विस्तृत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 किसानों  के  लिए  ऋण  प्रक्रियाओं  को  सरल  और  उदार
 बनाने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वआाणिण्यिक  को  विस्तृत
 दिशानिर्देश  जारी  किया  कुछ  महत्वपूर्ण  दिशानिर्देश  ये  हैं  :-

 ()  25,000/-  रुपए  तक  की  ऋण  सीमा  वाले  सभी  ऋण
 आवेदनों  को  एक  पखबाड़े  के  भीतर  और  25000/-  रुपए
 से  अधिक  के  आवेदनों  को  8  से  9  सप्ताह  के  भीतर

 दिया  जाना

 (0)  कमजोर  बर्गों  से  प्राप्त  प्रस्ताओं  को  उच्च  अभिकारियों  के
 पास  भेजे  बिना  शाखा  प्रबंधकों  को  उसे  मंजूर  करने  की
 बिवेकाधीन  शक्तियां  प्रदान  करनी

 (ii)  कमज़ोर  वर्गों  से  प्राप्त  ऋण  प्रस्ताओं  को  तत्परता  से  मिफ्टाया
 जाना

 (५)  :  प्रतिभूति  और  मार्जिन  मानदण्डों  में

 (५)  '  शाखाओं  में  ऋण  आबेदनों  के  लिए  एक  रजिस्टर  .  रखा
 जानाਂ  चाहिए  जिसमें  प्राप्ति  कीਂ  मंज्जरी/भामंजूरी  और
 उसके  कारण  इत्यादि  जैसी  विस्तुत  जानकारी  दी  गई

 (४)  बैंकों  को  चाहिए  कि  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  स्तर  पर
 यह  सुनिश्थित  करमे  के  लिए  तंत्र  का  गठन  करें  कि
 उधारकर्क्तओं  से  प्राप्त  शिकायतों  की  जांच  करने  और  यह
 सत्यापित  करने  लिए  कि  प्राथमिकता  क्षेत्र  ऋण  देने
 संबंधी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों  का  शाखाओं
 द्वारा  अनुपालन  किया  जा  रहा  है  अचवा  अबडूजर
 1994  में  भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  सभी  बैंकों  को  यह
 निर्देश  दिया  था  कि  वे  किसानों  को  डनकी  समिश्र  ऋण
 अपेक्षाओं  के  कुछ  मानदण्डों  को  पूरा  करने  पर  नकद

 वित्त  मंत्री  भनमोहन  :  और  ऋण  सुविधा  प्रदान

 विवरण
 |

 णः
 1991-92  1992-93  ्रऊक्ा

 क्रम  सं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  का  नाम

 ||  2  _  3  4  5

 पा  कच्छ  ग्रामीण  बैंक  -72.32  -123.17  -138.86

 2.  ग्रामीण  68.19  ~114.63  116.65"

 3.  अनॉसकांठा  मेहसाणा  ग्रामीण  बैंक  -129.98  241.23  2246.25

 4.  पंचमहल  ग्रामीण  बैंक  + 165.18  -157.52  144.6%

 5,  सुरेन्द्र  नगर  भावनगर  ग्रामीण  बैंक  >63466  -98:03  99.82
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 1  2  3  4  5

 6.  वलार्ड  डानोड  ग्रामीण  बैक  -51.89  98.11  -22.09

 सूरत  भरूच  ग्रामीण  बैंक  -88.93  -70.48  -60.85

 8.  साबरकांठा  गांधी  नगर  ग्रामीण  बैंक  54.00  -64.00  -64.75

 9.  जुनागढ़  अमरेली  ग्रामीण  बैंक  -36.69  -59.22  -66.91
 टण

 कुल  -730.04  -966.39  -960.90

 घटिया  किस्म  की  चाय  का  निर्यात  बनाने  के  लिए  ब्रिटेन  में  दार्जिलिंग  तथा  अस्रम  लोगो  अभियान

 १650.  श्री  जल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  देशों  से  भारत  से  होने  वाले  घटिया  किस्म

 की  चाय  के  निर्यात  के  विषय  मे  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 देशवार  कुल  कितनी  मात्रा  में  चाय  बाजार-मूल्य
 अस्वीकृत  की  और

 सरकार  द्वारा  देश  से  बढ़िया  किस्म  की  चाय  के  निर्यात
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  णए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 से  देश  से  घटिया  किस्म  की  चाय  निर्यात  किए  जाने

 के  बारे  में  हाल  ही  में  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली
 चाय  बोर्ड  को  वर्ष  1993  में  कुछ  निर्यातकों  के  विरुद्ध  शिकायतें
 मिली  थी  जो  रूस  तथा  अन्य  सी०  आई  एस०  देशों  को  किए
 गए  घटिया  किस्म  और  घटिया  क्वालिटी  की  चाय  के  नियति
 के  बारे  में  चाय  बोर्ड  द्वारा  ऐसे  निर्बातकों  के  विरुद्ध  चाय

 एवं  नियंत्रण  1957  के  उपबन्धों  के  तहत
 कार्यवाही  की  गई

 चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों
 में  शामिल  हैं  विदेशों  में  चाय  बोर्ड  के  कार्यालयों  की  मार्फत
 संवर्धनात्मक  अभियान  चलाना  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 (1)  व्यापार  मेलो/प्रदर्शनियों  में

 (2)  भारतीय  चाय  किस्मों  की  विभिन्‍न  विलक्षण  विशेषताओं
 के  प्रति  उपभोक्ताओं  में  जागरूकता  बढ़ाने  के  लिए  प्रचार
 माध्यम

 (3)  चाय  बोर्ड  के  विपणन  चिन्ह  के  जरिए  भारतीय  चाय
 की  लोकप्रियता  बढ़ाने  के  लिए  प्रचार  माध्यम
 और

 (4)  भारतीय  चाय  वाले  विभिन्न  विदेशी  ब्राण्डों  को

 आयातकों  द्वारा  संवर्धनात्मक  अभियानों  के  लिए  किए  गए
 व्यय  का  एक  हिस्सा  चाय  बोर्ड  के  बजट  से  पूरा  किया  जाता

 साथ  बोर्ड  ने  भी  प्रायीन  भारतीय  चाय  किस्मों  को  लोकप्रिय

 और  विदेशों  में  ब्राण्ड  संवर्धन  योजनाएं  चलाई

 नई  आर्थिक  नीति

 1651.  श्री  रामाश्रथ  प्रसाद  सिंह  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  उन  क्षेत्रों  की  जांच  कर  रही
 है  जिन  पर  नई  आर्थिक  नीति  के  सिद्धान्त  लागू  नहीं  होते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  उद्देश्य  और

 इस  समय  किन-किन  क्षेत्रों  में  ये  सिद्धान्त  बिल्कुल
 लागू  नहीं  होते  हैं  ?

 विक्ष  मंत्री  मनमोहन  ;  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  आधुनिकीकरण

 1652.  श्री  अंकुश  राज  टोपे  :

 श्री  जगत  जऔ_ीर  सिंह  द्रोण  :

 श्री  दत्ता  मेथे  :
 '

 श्री  गुभाभन  मल  लोढ़ा  :

 श्री  नलल  किशोर  राय  :

 डा  कृपासिंधु  भोई  :

 श्री  गोपी  भाथअ  गजचति  :

 क्या  जस्त्र  मंत्री  26  1995  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या
 739  के  ठत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों
 की  आधुनिकीकरण  योजना  को  औद्योगिक  एवं  पुनर्निमार्ण
 बोर्ड  आई०  एफ  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिया  गया

 क्या  वित्त  पंत्री

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसमें  विलंब  के  क्‍या  कारण  और
 ल्स्कਂ  योजना  को  कार्यान्वयन  हेतु  सभा  पटल  पर  कब  तक

 रख  दिया  जाएगा  ?
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 जस्म  मंत्री  जेंकट  :  से

 एक  सी०  मभिलों  के  संशोधित  सर्वांगीण  सुधार  योजना

 एफ  आर  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दी  गई  .  इसमें
 1716  करोड़  रु  की  लागत  पर  70  राष्ट्रीयत  मिलों  का

 आधुनिकौकरण  23  गैर-अर्थक्षम  राष्ट्रीयृयूत  मिलों  को  12
 अर्थक्षम  मिलों  में  मिलाकर  उनका  पुनर्निर्माण  31.3.94  तक
 कौ  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  ऋण  तथा  उसके  ब्याज  की  कसूली
 को  आस्थगित  करना  तथा  1.4.94  से  आगे  ब्याज  अवकाश  की

 अनुमति  स्वैच्छिक  सेवा  नियृति  योजना  के  लिए  राष्ट्रीय  नवीकरण
 मिधि  से  निधियां  प्रदान  आधुनिकीकरण  के  लिए  निधियां

 जुटाने  के  लिए  देशी  तथा  परिसंपतियों  को  बेचना  आदि  शामिल

 जैसा  ही  एफ  आर  द्वारा  आधुनिकीकरण  योजना
 का  अनुमोदन  कर  दिया  जाएगा  उसे  तुरंत  सभापटल  पर  रख  दिया

 रूग्ण  औद्योगिकी  एककों  को  वित्तीय  सहायता

 .  1653.  श्री  शंकर  सिंह  जाघधेला  :  क्‍या  जिक्ष  मंत्री  यह
 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  तक  गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  रुण  औद्योगिक

 एककों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  अन्य  बैंकों

 ने  इन  एककों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  प्रस्ताव  किया

 Rind

 क्‍या  इसके  लिए  राज्य  सरकारों  ने  भी  केन्द्रीय  सहायता

 मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  लिए
 कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  और

 ये  औद्योगिक  एकक  कब  तक  पुनः  चालू  हो

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  (8).  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मार्च  1994  के  अंत  की

 स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  और  महाराष्ट्र  राज्यों  में  रुर्ण  एककॉं
 की  संख्या  निम्नलिखित  थी  :-

 गुजरात  वहाराणू

 रुपण्ण  गैर-लघु  उद्योग  184  350

 कमजोर  गैरं-लघु  उद्योग  38  86

 रुग्ण  लघु  उद्योग  7812  21350

 कुल  8034  आय
 आर  बी  आई  ने  संभावित  रूप  से

 ै

 गए

 रुए्ण/कमजोर  एककों  को  पुनः  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  ढनके
 में  पुनर्वास  पैकेज  बनाने  और  उनके  कार्यान्वयत्र  के  लिए
 मार्गनिर्देश  जारी  किए  पुनर्वास  पैकेजों  अन्य  बातों  के  काम
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 वापसी  अदायगी  के  लिए  बढ़ाई  गई  अवधि  (7  से  10
 में  चरणबद्ध  रूप  से  वापसी  अदायगी  ब्याज  रियायतें

 नए  आवधिक  ऋण  देने  और  साथ  ही  नई  कार्यशील  पूंजी  सुविधाओं
 सहित  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  मौजूदा  देयराशियों  के

 पुनर्वित्रपोषण  का  प्रावधान  जहां  तक  गैर  लघु  उद्योग  रुग्ण

 औद्योगिक  कंपनियों  का  संबंध  रण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  के  तहत  अर्द्ध-म्यायिक  निकाय  के  रूप
 में  स्थापित  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  को
 रुण्ण  एककों  के  पुनर्बास  के  लिए  उपचांरात्मक
 एवं  अन्य  उपायों  के  निर्धारण  तथा  ऐसे  उपायों  को  तत्काल  लागू
 करने  के  लिए  पर्याप्त  अधिकार  दिए  गए  जहां  बाइफर  द्वारा
 कम्पनी  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  योजना  स्वीकृत  की  जाती

 वहां  बैंक/वित्तीय  संस्थाएं  स्वीकृत  योजनाਂ  की  शर्तों  के  अनुसार
 सहायता/रियायतों  सहित  सुविधाएं  प्रदान  करता

 रोजगार  कार्यालय

 1654.  श्री  जगतजीर  सिंह  द्रोण  :

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रोजगार
 कार्यालयों  में  नाम  दर्ज  कराने  के  बावजूद  आवेदकों  को  साक्षात्कार
 अथवा  नियुक्ति  हेतु  वर्षों  तक  नहीं  बुलाया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 रोज़गार  कार्यालयों  को  सुचारू  ढंग  से  चलांए  जाने

 हेतु  इनमें  सुधार  करने  और  आवेदकों  को  नियुक्ति  शीघ्र  देंने  के

 संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  जी

 रोजगार  कार्यालयों  की  भूमिका  अधिसूचित  रिक्तियों  के  लिए
 उम्मीदवारों  क्रे  प्रायोजन  तक  ही  सीमित  अधिसूचित  रिक्तियों
 को  ब्रद्धि  दर  रोजगार  कार्यालयों  में  प्रतिवर्ष  पंजीकृत  होने  वाले

 उम्मीदकरों  की  बुद्धि  दर  से  कम  रोज़गार  क्सर्यमालय  संबंधित

 राण्य  सरकार/संध  शासित  प्रशासन  के  ग्रशासपिक  नियंत्रण  में  कार्य

 करते  रोजगार  कार्यालयों  की  कार्यकुशलब्  में  सुधार  हेतु  उनकी

 कार्यशैली  की  समीक्षा  उनके  द्वारा  की  जाती  बहुत  सी  राज्य/संघ

 शासित  सरकारें  रोजगार  कार्यालयों  में  सुचना  एजं  आंकड़ों  को  तैयार

 करने  के  कम्प्यूटटीकरण  का  प्रयत्त  कर  रही

 क्या  श्रम  मंत्री  यह

 कृत्रिम  रेशम

 1655.  श्री  दत्ता  नेथे  :  क्‍या  जस्त्र  मंत्री  यह  बक़ने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  क्रृत्रिम  रेशम  का  भी  ठत्पादन  हो  रहा

 यदि  तो  गत  वर्ष  के  दौदाम  प्रत्येक  राज्य  में

 कितने  कृत्रिम  का  उत्पादन  किया  और

 सरकार  कृत्रिम  रेशम  उद्योग  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए
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 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  जीः  जेंकेट  :

 एक  विवरण  संलग्न

 सरकार  ने  कृत्रिम  रेशम  सहित  वस्त्र  उद्योग  को  बढ़ाने
 के  लिए  कई  उपाय  किए  हैं  जिनमें  क्षमता  को  सृजित  और  विस्तार

 करने  के  लिए  औद्योगिक  नीति  का  राजकोषीय  शुल्कों
 में  के  अंतर्गत  वस्त्र  मशीनों  के  आयात

 की  अनुसति  और  जब  कभी  आवश्यक  हो  नीति  संबंधी  हस्तक्षेप

 द्वारा  अन्य  उचित  कदम  उठाना  शामिल

 विवरण

 कऋुष्रिम  रेशम  के  राण्य  जार  ड्यौरें  नीले  दिए  गए  हैं  :-

 टन

 राज्य  1994-95

 सं  विस्कोस  विस्कोस  एसिटेट

 फिलामेंट  स्टेपल  फिलामेंट

 यार्न  यार्न

 एस

 1  गुजरात  17852  -  -

 2,  केरल  2521  -  -

 3.  मध्य  प्रदेश  -  143344*

 4...  महाराष्ट्र  26268  51  -

 5.  तमिलनाडु  5519  29638
 -

 6,  प  बंगाल  6322
 -  -

 7.  आंध्र  प्रदेश  -  -  37
 हमारा  एनाकाा  भा  क  मु  फकभ

 *इसमें  केरल  और  कर्नाटक  प्रत्येक  राज्य  में  स्थित  अन्य
 2  एककों  के  उत्पादन  भी  शामिल
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 चुंकि  कृत्रिम  रेशम  के  पौल्निक  का  उत्पादन  मुख्यतः  विकेन्द्रीकृत
 क्षेत्र  में  होता  है  इसलिए  उसके  राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  देश  में  कृत्रिम  रेशम  के

 फैप्निकों  का  कुल  उत्पादन  लगभग  1504  मिलियन  वर्ग  मीटर  होने
 का  अनुमान

 1656.  डा  अकुल्॒लाल  कालिदास  पढेल  :  क्‍या  गागर
 विलामन  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  अलम-अलग  राण्थों  में  विद्यमान  फ्लाइंग/ग्लाइडिंग
 क्लबों  का  ब्यौस  क्‍या  है  और  ये  कहाँ-कहां  पर

 इस  समय  प्रत्येक  क्लब  के  पास  कितने  विमान  और

 ग्लाइडर

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक
 क्लब  को  कितनी  राजसहासश्रा/सहायता  की

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  और  ग्लाइडिंग/फ्लाइ!  क़्लघ  गठित
 करने  का  किचधार  और  ।

 यदि  तो  राज्य-बार  कहां-कहां  गठित  किए

 जाएंगे  और  तत्संबंधी  न्यौय  क्‍या  है  ?  *

 नागर  लिप्रवनभ  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली
 :  से  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 न

 जी

 (8)  प्रश्न  नहीं

 संबंधित  राज्यों  में  फ्लाइंग/ग्लाइडिंग  क्लबों  के  नाम  अनुदान  की  सश

 ग्लाइडरों  रुपयों
 की  संख्या

 1993-94  1994-95
 मिभनिक  लीन  बकमभाअन  इक»  ज  -  नम  ———

 |  2  4

 पलाइंग  _  क्लथस

 स्टेट  सिविल  यू  पी  फ्लाइंग

 क्‍

 ट्रेनिंग  सेंट  सी०  ए०  यू  एफ  टी  लखनऊ  9  4

 कानपुर  ब्रांच  ऑफ  एस«  सी  ७  यू  पी  एफ  सी

 फैजाबाद  ब्रांच  ऑफ  एस  सी०  ए०  यू  पी  एफ  सी«
 वाराणसी  ब्रांच  ऑफ  ए०  यू  पी०  टी  सी०
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 _  _  |  ___
 2  3  4

 बम्बई  प्लाइंग  क्लब  8  4.58  4.27

 मद्रास  फ्लाइंग  क्लब  7  8.02  6.48
 राजकीय  फ्लाइंग  ट्रेनिंग  कलकत्ता  4  1.17  8.25.

 दिल्‍ली  पूलाइंग  क्लब  13  11.40  '  -  9.26

 राजस्थान  स्टेट  फ्लाइंग  जयपुर  $  5.98  हब

 मध्य  प्रदेश  फ्लाइंग  पी»  एफ  इन्दौर
 ]

 भोपाल  ब्रांच  ऑफ  एम  पी०  एफ०  सी०  7  12.96  19.90
 राजकीय  फ्लाइंग  ट्रेनिंग  बंगलौर  6  10.06

 -

 ए०  पी०  फ्लाइंग  हैदराबाद  (  7  11.21  5.79

 केरला  एवबिएशन  ट्रेनिंग  त्रिवेन्द्रम  3  3.45  3.32

 गुजरात  पूलाइंग  बड़ोदा  7  11.60  11.73

 कोयम्बतुर  फ्लाइंग  क्लब  लि०  6  0.20
 --

 '
 पटियाला  एवजिएशन  पटियाला

 कं
 5  8.89  7.35

 अमृतसर  एजिएशन  अमृतसर  4  4.13  4.92

 पिंजौर  एविएशन  पिंजौर  2  4.17  1.50

 जम्शेदपुर  को-ओपरेटिबव  फूलाइंग  क्लब  लि०  जमशेदपुर  3  2.73  1.09

 हिसार  एविएशन  हिसार  5  5.05  5.17

 करनाल  एवजिएशन  करनाल  6  6.3  ,  3.37

 लुधियाना  एविएशन  क्लब  5  11.29  12.35

 बिहार  फ्लाइंग  पटना  7  -  -

 राजकीय  पूलाइंग  ट्रेनिंग  भुवनेश्वर  3  -  -

 अंडमान  और  निकोबाद  पूलाइंग  ट्रेनिंग  पोर्ट  ब्लेयर  -  -

 बनस्थली  विद्यापीठ  फ्लाइंग  क्लब  1  -  -

 नागपुर  फ्लाइंग  क्लब  5  -  -

 अजंता  फ्लाइंग  औरंगाबाद  |  -  -

 नार्दन  इंडिया  फ्लाइंग  जालध॑ंर  कैन्ट  4  -  -

 आसाम  पूलाइंग  गुवाहाटी  2  >  -

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  फुरसतगंज  (  11
 -  100.00

 उड़ान  रिसर्च  एण्ड  फूलाइंग  इन्दौर  6  -  -

 जंगलौर  एरोनांटिक्स  एण्ड  तकनिकी  सेवाएं  3  -  -

 अहमदाबाद  एजिएशन  गुजरात  2  -  -

 6  -  -
 ओरिएण्ट  फ्लाइट  पांडिचेरी  ।



 ग्लाइडिंग  क्लबस

 अहमदाबाद  ग्लाइडिंग  एण्ड  फ्लइंग  क्लब

 बिडला  ग्लाइडिंग  पिलानी

 दिल्‍ली  ग्लाइडिंग  क्लब

 दिओलॉली  ग्लाइडिंग  नासिक

 पिंजार  एजिएशन  क्लब

 हिसार  एविएशन  क्लब

 जमशेदपुर  ग्लाइडिंग  क्लब

 नार्दन  इंडिया  फ्लाइंग  क्लब  जालंधर

 बिहार  फ्लाइंग  रांची

 राजकीय  ग्लाइडिंग  पुणे
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 2  3  4

 6  0.93  0.85

 3  1.02  1.03

 8  2.99  3.07

 ग्लाइडिंग  एण्ड  सोरिंग  सेन्टर  आई  आई०  टी०  कानपुर  4  1.23
 ह

 1.06

 5  2.78  3.12

 5  5.50  6.73

 5  6.63  6.10

 2  0.74  1.88

 2  -  -

 3  -  -

 13  .  -

 4  2.15  1.04 लुधियाना  एविएशन  क्लब

 कृषि  क्षेत्र  को  बैंक*"ऋण

 1657.  श्री  प्रतापराब  भोंसले  :  क्‍या  वित्त  मंत्री
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  निर्देशों  के  अनुसार  कृषि
 क्षेत्र  को  कुल  बैक  अग्रिमों  की  निर्धारित  प्रतिशत  राशि  जारी  की
 जानी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कृषि  क्षेत्र
 को  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  बैंक  ऋणों  की  प्रतिशतता  कितनी

 और

 इसमें  गिरावट  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में
 क्या  उपचारात्मकम  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों  के  अनुसरण  सभी  भारतीय  बैंको
 से  अपने  निवल  बैंक  ऋण  का  कम  से  कम  40  प्रतिशत  प्राथमिकर्ता
 क्षेत्र  को  देने  की  अपेक्षा  की  जाती  जिसका  कम  से  कम
 18  प्रतिशत  कृषि  को  दिया  जाना  मार्च  1995  के  अंतिम

 शुक्रवार  की  स्थिति  के  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  कृषि
 ऋण  संबंधी  कार्यनिष्पादन  निम्नानुसार  था  ;-

 रुपए

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 कृषि  अग्रिम  20,812.47

 कृषि  अग्रिम  2,700.06

 कुल  अग्रिम  23,512.03

 निवल  बैंक  ऋण  की  तुलना  प्रतिशत  13.91%

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  प्राथमिकता

 क्षेत्र  कण  की  प्रतिशतता  में  गिरावट  के  उत्तरदायी  मद  ये
 वर्ष  1988  से  बैंक  की  लाभपदता  पर  अधिकाधिक  जोर  दिया

 आय  की  और  प्रावधान  करने  और  पूंजी  पर्याप्तता
 के  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  निर्धारित  विजैकपूर्ण  मानदण्ड
 और  उच्च  लेन-देन  और  अन्तर्प्स्त  जोखिम  भारतीय  रिजर्ब
 बैंक  ने  सभी  बैंकों  से  कृषि  क्षेत्र  के लिए  ऋण  सहित  प्राथमिकता
 क्षेत्र  ऋण  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  हेतु  हर  सम्भव
 प्रयास  करने  को  कहा  बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि
 यदि  वे  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  असफल  होते  हैं  तो  बैंक  जिशेष
 के  लिए  नीतिगत  उपाय  किए  जा  सकते  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 ने  हाल  ही  में  तत्काल  उत्पादन  ऋण  पाने  में  अच्छे  ट्रैक  रिकार्ड
 वाले  किसानों  को  समर्थ  बनाने  के  लिए  कृषि  ऋण  कार्ड  शुरू

 नकद  ऋण  और  उच्च  तकनीक  वाली

 कृषि  परियोजनाओं  के  वित्तपोषण  और  कृषि  क्षेत्र  को  बेहतर  ऋण

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधा  विकास  निधि
 की  स्थापना  जैसे  कई  कदम  उठाए

 निजी  विमान  कंपनियों  द्वारा  अलाभकारी

 मार्गों  पर  विभान  संचालन

 1658.  श्री  विजय  कृष्या  हान्डिके  :  क्या  नागर  जिमानन
 और  पर्थयटथ  अंभी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इंडियन  एयरलाइंस
 और  निजी  विमान  कंपनियों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौशन  किन-किन
 नए  मार्गों  पर  विमान  सेवाएं  शुरू  की  गई  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गजी
 :  गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  के

 दौरान  इंडियन  एयरलाइंस
 ने  अंतर्देशीय  सैक्टर  में

 17  नए  मार्गों  और  अंतर्राष्ट्रीय  सैक्टर  में
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 10  गए  मार्गों  पर  तेबाएं  शुरू  की  बाद  में  अपर्याप्त  यातायात  अनुबंध  में  दी  गई
 और  प्रचालन  कमोदल  की  कमी  के  कारण  सात  नए  मार्गों  से
 सेबाएं  हटा  ली  निजी  विंमानकपनियों  ने  1994  से

 बैंकों
 माननीय  सदस्य  जमाराशियों  की

 घुलना  मे बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की  राज्य-बार  प्रतिशतता  का  उल्लेख
 अनुसूचित  प्रघालन  शुरू  किए  हैं  और  इस  समय  105  मार्गों  पर
 प्रचालन  कर  रही

 कर  रहे  मार्च  1991,  मार्च  1992,  मार्य  1993,  मार्च  1994
 और  मार्च  1995  के  अंत  की  स्थिति  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 की  जमाराशियों  की  तुलना  में  सकल  बैंक  ऋण  को  प्रतिशतता

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  जमाराशि
 भी  संलग्न  विषरण  में  दी  गई

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  से  कहा  है
 1659.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  कि  उन्हें  अखिल  भारत  स्तर  पर  अपनी  ग्रामीण  और  अर्द्धशहरी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  शाख्राओं  के  लिए  60  प्रतिशत  का  ऋण  जमा  अनुपात  प्राप्त  करना

 1991-92  से  1994-95  के  दौरान  देश  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  जबकि

 बैंकों  में  राज्य-जचार  कुल  कितनी  राशि  जिलाबार  या  क्षेत्रवार  अलग  से  इस  अनुपात  को  प्राप्त  करना  आवश्यक
 |  नहीं  फिर  भी  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 मैंकों  द्वारा  इस  राशि  में  से  समग्र  व्यय  पर  राज्य-वार
 ऋण  के  अधभिनियोजन  में  असंतुल+  को  कम  करने  के  उद्देश्य कितने  प्रतिशत  राशि  खर्च  की

 [  से  विभिन्‍न  राज्यों/क्षेत्रों  के  बीच  इन  अनुपातों  में  व्यापक  भेद  से
 क्‍या  जमाराशि  का  व्यय  करने  संबंधी  निर्दिष्ट  मानदण्ड  बचा  जाना  है  किसी  राज्य  या  विशेष  में  ऋण  जमा  अनुपात

 सभी  राज्यों  में  समान  और  राज्य/्षेत्र  की  ऋण  खपत  क्षमता  पर  निर्भर  करती  है  जो  बदले

 ्ध
 में  मौलिक  और  तकनीकी

 )  यदि  तो  इसका  क्‍या  औचित्य  है  ?
 उद्यमकृतित  कृषि  के  लिये  अपेक्षित  निवेश  और  बिपणन

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  मार्च  1991,  केन्द्रों  की  औद्योगिक  उत्पादन  इत्यादि  जैसी  मूलभूत
 मार्च  1992,  मार्च  1993  मार्च  1994  और  मार्च  1995  के  अंत  सुविधाओं  के  बिकास  पर  निर्धारित  और  उनसे  प्रभावित  होती
 की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  राज्य-वार  जमाराशियां

 बिवरण

 पिछले  5  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकुत  बैंकों  में  जमाराशियां  और
 जमाराशियों  की  तुलना  में  ऋण  के  प्रतिशत  का  राज्यवार  व्यौरा

 ्
 जमायाशियां  रुपए  जगा  की  तुलना  ये  ऋण

 राज्य  मार्च  मार्च  थार्च  मार्च  मार्च  मार्च  मार्च  मार्च  and  आ्  मार्च
 1991  1992  1993  1994  1995  1991  1992  1993  1994...  1995

 कि
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  __11

 1.  हरियाणा  2769.89  2999.93  3483.13  4053.35  4915.39  54.83  $158  S158  46.20.  42.81

 2.  हिमाचल  प्रदेश  812.50  909.62  1060.96  1215.57  1472.10  36.33  34.53...  32.36...  27.34...  25.33

 3.  जम्मू  व  कश्मीर  493,56  514.01  589.71  660.57  745.43  30.68  29.96  .  29.63...  26.17  24.88

 4...  पंजाब  1146.16  7921.45  9093.82  10567.83  1241.74  40.82  39.03.  40.28.  40.16...  39.58

 5...  राजस्थान  2601.23  2876.48  3557.80  3906.90  4616.41  58.82  59.00  56.95.  52.17  48.03

 6,  चण्डीगढ़  996.51  1046.62  1282.76  1481.13  2031.95  52.18  $1.30  49.27.  45.22.  41.98

 7.  12451.73  13629.29  15059.96  -19689.71  24387.95  48.22  48.59...  48.90...  40.30.  41.80

 8.  अरूणचल  प्रदेश  18.90  18.90  20.59  34.66  53.31  23.81  30.85...  32.30 ~  20.71  15.61

 9.  असम  1313.01  1456.56  1570.67  1798.79  2152.87  48.77  47.66...  48.93...  43.65...  41.64

 मणिपुर  57.88  62.64  59.37  73.30  96.26  75.59  84.96  103.67  87.17  72.94

 मेघालय  152.61  169.31  209.93  243.98  301.74  22.30  22.87  17.13  16.19

 12.  मिजेरम  15.87  16.31  18.16  21.56  22.73  19.91  21.76  19.88  17.72  18.48

 जागालैंड  92.22  100.09  99.89  108,20  128.07  33.20  34.16  38.32  35.55  32.10

 प़िपुरा  140.09  152.59  171.07  195.66  239.97  50.89  49.96  $0.94  47.75  38.90

 बिहार  5386.47  5800.73  6446.04  7123.15  8528.89  35.31  35.72  34  99  32.64  29.72
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 1  2  ३  4  5  6  8  9  10  11

 16.  उड़ीसा  1447.25  1571.66  1864.17  2101.2  2601.72  69.87  68.08...  62.09  5776.  51.03

 17.  सिक्किम  4.17  37.77  45.53  50.0  62.54  12.05  22.87  19.68  17.53  19.15

 18.  पश्चिम  बंगाल  11316.48..  11826.01..  13640.99.._  15552.50..._  17275.04  49.49  50.34...  51.41.  46.10.  47.36

 19.  अण्डमान  और  निकोबार  25.16  26.69  34,68  41.91  53.90  32.39  30.08  30.91  18.32  20.33

 ट्वीपसमूह
 20.  मध्य  प्रदेश  4246.20  4657.88  5023.44  5722,25  7105.92  57.84  55.99  55.67  49.50  46.62

 21.  उत्तर  प्रदेश  13020.39  14140.78  16052.83  18653.24  22279.09  43.44  42.22  40.33  35.65  33.14

 22.  गोबा
 ह

 1087.44  1237.17  1457.33  1678.05  1986.31  31.91  29.05  28.20  28.97  20.39

 23.  गुजरात  8763.12  10269.37  11872.47  13892.62 |  16366.25  50.76  45,93  44.52  41.39  43.65

 24,  महाराष्ट्र  .  22207.26..  26737.11..  33048.82...  37015.66..._  41835,29  79.63  6.45...  68.21...  68.25.  74.37

 25.  दादर  और  नागर  10.02  12.22  17.32  25.62  ५  40.90  54.19  49.67...  35.56...  2330  16.36

 26.  दमन  और  दीज  22.06  25.01  29.53  31.87  40.31  17.72  14.99  13.14  12.74  9.48

 27.  अआम्ध्र  प्रदेश  5900.05  6322.51  7088  .89  8344.66  9712.78  76.25  75.80  74.50  66.13  71.20

 28.  कनत्रटिक  5919.73  6894.59  8102.74  8538.08  10821.65  79.69  69.73  64.33  66.2  61.20

 29.  केरल  3149.96  3771.63  4556.59  5493.85  6468.53  54.18  47.61  43,72  37,36  36.79

 30.  तमिलनाडु  8765.52  9621.91  11561.29  12856.43  14863.17  85.57  85.15  79.34  77.65  83.33

 31.  .  सक्षद्वीप  8.84  11.52  13.61  15.30  20.23  16.97  12.76  9.92  9.35  9.89

 32.  पाण्डिचेरी  219.30  253.94  295.64  352.50  412.66  55.62  48.35  46.16  43.45  45,73

 ___  अखिल  भारतीय  120611.57  135094.38  157229.85  181540.28  214051.09  59.23  55.81  55.11  51.35  52.34

 के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  हैं  एफ  आर  ने  कंपनी

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  की  ऊनी  मिलें
 को  बंद  करने

 से

 के  आदेश  जारी  कर  दिए  कंपनी  ने  एस»
 आई  आर  के  समक्ष  अपील  की  है  जहां  अपील  विचारधीन

 क्या  वस्त्र  मंत्री  सरकार  आई  सी०  की  पुनर्स्थापना  के  कदमों  पर  भी 1660.  श्री  जगतबीर  सिंह  द्रोण
 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  वस्त्र  मजदूर  कानपुर
 की  ओर  से  1994  में  कोई  अध्याबेदन  प्राप्त  हुआ  था
 जो  कि  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  लाल  इमली

 और  धारीवाल  ऊनी  मिलों  में  समस्याओ  के  बारे  में

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया  है  और  इन  मिलों
 के  बंद  होने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  मिलों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 उस्प्र  मंत्री  वेंकट  :  से

 आई०  सी०  नेमें  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  टेक्सटाइल

 मजदूर  संघ  से  दिनाक  11-8-94  को  एक  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ
 था  इसे  उपयुक्त  कार्रवाई  तथा  रिपोर्ट  हेतु  आई  सी०  को
 अग्रेषित  कर  दिया  गया  आई  सी०  की  बवुलन  मिल्स

 कानपुर  वूलन  मिल्स  क॑  लि०  लाल  इमली  न्यू  एगर्टन

 बूलन  मिल्स  क॑  लि०  बन्द  नहीं  हैं  तथा  अप्रचलित
 ”

 अतिरिक्त  कार्यशील  पूंजी  की  कमी  आदि  के  कारण
 घाटे  उठा  रही  आई  का  मामला  भी  बी  आई०
 एफ  आर  को  भेजा  गया  था  जिसने  उसे  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी

 विचार  कर  रही  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बंद  की  गई  बैंक  शाखाएं

 1661.  श्री  एस«  विजयराघवन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1994-95
 के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लगभग  300  बैंक  शाखाएं  बंद  कर
 दी  गई  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विक्ष  मंत्री  मनमोहन  :  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  के  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  एक  वाणिज्यिक  बैंक  की
 शाखा  बाले  ग्रामीण  केन्द्रों  मे  हानि  उठने  वाली  शाखाओं  को
 बन्द  करना  वांछनीय  नहीं  समझा  जाता  जिन  केन्द्रों
 में  वाणिज्यिक  बैंक  की  दो  शाखाएं  हैं  वहां  संबंधित  बैंकों  द्वारा
 परस्पर  विचार-विमर्श  करके  एक  शाखा  को  बन्द  करने  का  निर्णय
 लिया  जा  सकता

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध

 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी
 रे
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 श्रम  अधिनियम

 1662.  श्री  महेश  कमोड़िया  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  श्रम  अधिनियमों  के  अंतर्गत
 उपबंधों  के  बारे  में  असंगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  में  जागरूकता  पैदा
 करने  हेतु  कोई  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध
 में  किए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  को  इस  संबंध  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई

 क्या  श्रम  मंत्री  यह

 श्रप्त  मंत्री  :  सरकार
 ने  कामकाजी  वर्ग  के  लोगों  को  उनके  अधिकारों  और  दायित्वों
 के  प्रति  सजग  करने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  निकाय  के  रूप '
 में  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  का  गठन  किया  बोर्ड  इस
 प्रयोजन  के  लिए  प्रशिक्षण  संगोष्ठियां  और  कैम्प  आदि
 आयोजित  करता

 और  (7).  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रशिक्षित  किए
 गए  की  संख्या  निम्नवत्‌  है  :-

 वर्ष  प्रशिक्षित  किए  गए  कुल
 श्रमिकों  की  संख्या

 1991-92  174900

 1992-93  153563

 1993-94  128264

 उपरोक्त  आंकड़ों  में  असंगठित  और  लघु  ग्रामीण

 महिला  और  बाल  श्रम  के  श्रमिक  और  जा०

 के  श्रमिक  और  समाज  के  अन्य  निर्धन  वर्गों  के  श्रमिक  शामिल

 चावल  का  निर्यात

 1663.  श्री  मोहन  सिंह

 श्री  शरत  पटयायक  :

 क्या  जाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  उत्पादित  बासमती  छावल  का  मूल्य

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अन्य  देशों  की  अपेक्षा  अधिक  था  जिसके

 कारण  भारतीय  निर्यातक  प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  में  पिछड़

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  बासमती  चाबल  के  निर्यात

 को  बढ़ावा  देने  हेतु  किन्हीं  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  1995  के  दौरान  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारत  से
 निर्याया  की  गई  मोटे  चाबलों  की  खरीद  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍याਂ  है  और  गैर-बासमती
 चावल  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  सरकार  किन-किन  उपायों
 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 यह  एक  वास्तविकता  है  कि  भारत  में  उत्पादित  बासमती
 चाबल  की  कीमत  अन्य  क्षेत्रों  में  उत्पादित  ऐसे  ही  चावल  के

 औसत  मूल्य  से  अधिक  होती  इसके  निर्यात  में  उतार-चढ़ाव
 के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  को  ही  पूरी  तरह  से  जिम्मेदार  नहीं
 ठहराया  जा

 और  सरकार  की  नीति  है  कि  बासमती  चावल
 के  निर्यात  को  बढ़ाया  इस  संबंध  में  किए  गए  कुछ  उपायों
 में  शामिल  हैं-मूल्य  और  मात्रा  संबंधी  बंदिश  विदेशों  में

 अभियान  चलाने  और  विदेशों  में  व्यापार  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में
 भागीदारी  के  लिए  भदद  करना

 अप्रैल-मई  1995  के  दौरान  पिछले  वर्ष  इसी  अबधि
 के  दौरान  बासमती  के  चावल  को  छोड़कर  अन्य  चावलों  का  निर्यात
 नीचे  दिया  गया  है  :-

 मात्रा  :  मी  टन  में
 कीमत  :  करोड़  २  में

 वर्ष  मात्रा  कीमत
 ह

 1994-95  25904  26.8

 1995-96  524374  345.7
 TS  थ

 स्रोत  :  एण्ड  कलकत्ता

 चावल  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  शुरू  किए  गए  कुछ  उपायों
 में  शामिल  हैं  :-

 1.  मूल्य  और  मात्रा  सबंधी  बंदिश

 2.  वर्ष  1995-96  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से  भारतीय  खाद्य
 निगम  को  2.00  मिलियन  मी०  टन  उत्तम  और  सर्वोत्तम  किस्म
 के  चावलों  का  निर्यात/बिक्री  करने  की  अनुमति

 3.  उत्पादों  की  गुणवत्ता  ब्रांड  संवर्धन  और  बाजार
 सर्वेक्षा  आदि  के  लिए  नियतिकों  को  वित्तीय  सहायता

 तस्करी  संबंधी  गतिविधियां

 1664.  श्री  फूल  अन्द  जर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  विभिन्न  सीमावर्ती  राज्यों  में  तस्करी  की
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 गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  ने  गत  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  आज

 तक  राज्यवार  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया

 इस  संबंध  में  जब्त  किए  गए  सामान  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरूद्ध
 क्या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 सरकार  ने  इन  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आई०  डी०  आई०  द्वारा  शेयरों  की  खरीद

 1665.  उम्मारेड्डि  बेंकटेस्वलू  :

 डा  आर०  मललू  :

 श्री  जी  रेड्डी  :

 कया  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक

 डी०  और  आई  आई  जैसी  वित्तीय

 संस्थाओं  में  खुले  बाजार  में  कुछ  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  शेयरों
 की  खरीद  के  लिए  कोाई  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 1994-95  के  दौरान  और  1995  में  अब  तक  इन
 कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  इक्सिटी  शेयर  इन  वित्तीय

 संस्थाओं  ने  खुले  बाजार  से  खरीदे  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनभोहन

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक
 तथा  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  सी०  ने

 सूचित  किया  है  कि  जे  गौण  बाजार  से  शेयर  नहीं  खरीदते

 उत्तर  प्रदेश  में  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार

 1666.  डा«  साक्षीजी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :

 उत्तर  प्रदेश  में  संगठित  क्षेत्र  में  कितने  श्रमिक्त  कार्यरत |

 क्या  ठत्तर  प्रदेश  में  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसरों
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 में  कमी  आई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्री  :  रोजगार  बाजार

 सूचना  कार्यक्रम  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  संगठित  क्षेत्र
 क्षेत्र  के  सभी  प्रतिष्ठानों  तथा  10  या  इससे  अधिक  कर्मियों  वाले
 निजी  क्षेत्र  के  गैर-कृषीय  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  को  शामिल  करते

 31.3.1993  की  स्थिति  के  अनुसार  कामगारों  की  संख्या  लगभग

 26.70  लाख

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं

 घरेलू  मुख्य  मार्गों  पर  यातायात

 1667.  श्री  अमल  दत्त  :  क्‍या  जागर  जिमानन  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  मार्च  1995  से

 मई  1995  तक  इंडियन  एयरलाइंस  तथा  विभिन्‍न  निजी  विमान
 कंपनियों  द्वारा  अलग-अलग  घरेलू  मुख्य  मार्गों  पर  यात्री  धातायात
 संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  अंग्री  गुलाम  नजी
 :  इंडियन  एयरलाइन्स  और  निजी  अनुसूचित  प्रचालकों

 ने  मार्च  से  1995  की  अवधि  के  विशिष्ट  ट्रंक  मार्गों
 पर  मार्ग  भी  कहा  जाता  क्रमशः  725890  और
 477540  यात्रियों  का  वहन

 कानपुर  शूगर  बर्क्स  लिमिटेड

 1668.  श्री  राम  गगीना  सिश्र  :  क्‍या  जअध्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  कानपुर  शूगर  बर्क्स
 लिमिटेड  को  बेचने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कंपनी  परਂ  किसानों  का  कितना  ऋण  बकाया
 और

 इस  ऋण  को  कब  तक  चुका  दिया  जाएगा  ?

 वस्त्र  मंत्री  बेंकट  :  और  (a).

 कानपुर  शुगर  वर्क्स  सरकारी  कंपनी  या  उपक्रम
 नहीं  इसलिए  सरकार  का  एकक  को  बेचने  के  बारे  में
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  सी०  ए५  के  उपबंधों  के  अंतर्गत
 शामिल  रुग्ण  एकक  होने  के  कारण  आई०  एफ  आर  ने

 एक  पुनरुद्वार  पैकेज  बनाया  है  जिसमें  कंपनी  में  ब्रिटिश  इंडिया
 कारपोरेशन  के  पास  वाले  शेयरों  को  कापिस  लेना  शामिल

 ह

 और  31-3-1995  तक  की  स्थिति  के  अनुसार
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 किसानों  को  गन्‍े  की  देय  जकाया  राशि  लगभग  22  करोड़  रु

 होनी  बतलाई  गई  कंपनी  निधियां  उपलब्ध  होने  पर  इस  बकाया

 राशि  का  भुगतान  कर

 सिंगापुर  के  साथ  इलेक्ट्रॉनिक्स  और

 साफ्टवेयर  बस्तुओं  का  व्यापार

 1669.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 कुपासिन्यु  भोई  :

 क्या  खाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  भारत  और  सिंगापुर
 के  बीच  इलेक्ट्रोनिक्स  और  साफ्टवेयर  वस्तुओं  के  व्यापार  के  संबंध
 में  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान  इन  वस्तुओं  के

 निर्यात  हेतु  सरकार  द्वारा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 थाणिज्य  भैंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  भारत  और  सिंगापुर

 के  बीच  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  और  इलैक्ट्रानिक  सामानों  के  व्यापार

 के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :-

 २०) ध

 आयात  निर्यात

 इलैक्ट्रराक  इलैक्ट्राक  कम्प्यूटर

 __  सामान  सामान  साफ्टवेयर*

 92-93  283.40  3.17  102.72  5.25

 93-94  370.12  13.53  168.23  6.72

 94-95
 473.65  41.36  255.16  10.76

 स्नोत  :  डी०  जी०  आई०  एंड  एस
 *  उपग्रहों  के  जरिए  सॉफ्टवेयय  का  विकास  और  सॉफ्टवेयर  में

 बाहरी  बिकास  शामिल  नहीं

 =  अनन्तिम

 और  देशवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कुल
 निर्मात  लक्ष्य  निम्नलिखित  है  :-

 रू

 इलैक्ट्रानिक  सामान  1575

 कंप्यूटर  साप्टवेयर  236

 इन  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम
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 उठाए  गए  हैं  ?  जिसमें  शामिल  हैं  अनन्य  भारतीय  प्रदर्शनियों/अंतर्राष्ट्रीय
 प्रदर्शनियों  में  भाग  बाजार  सर्वेक्षण  आयोजित  करना

 इसके  अतिरिक्त  निर्यात  संबर्धन  के  लिए  किए  गए  आम  उपायों
 में  शामिल  हैं  हार्डबेयर  टैक्नोलोजी  पार्क  (६,  एच«
 टी०  योजना  और  सापूटवेयर  टैक्नोलोजी  पार्क  टी

 योजना  की  रुपया-ऋण  पर  ब्याज  दर  मशीनों
 और  अन्य  उपकरणों  पर  टैरिफ  को  कम  करना

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  कतिपय

 शाखाओं  का  बंद  किया  जाना

 1670.  श्री  संतोष  कुमार  गंगधार  :  क्‍या  जित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1995  को  राज्यवार  विशेषरूप  से  उशर

 प्रदेश  के  संदर्भ  में  देश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  कुल  कितनी

 शाखाएं  कार्यरत  थीं  और  31  मार्च  1994  को  इन  शाखाओं  की

 संख्या  कितनी

 क्‍या  उक्त  अबधि  के  दौरान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की

 कतिपय  शाखाएं  बंद  की  गई  और  '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसफे  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  दिनांक
 31.3.94  और  31.3.95  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाओं  की  संख्या  क्रमशः  14547  और  14549

 राज्य-वार  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी

 और  वर्ष  1994-95  के  दौरान  प्रभावी  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  के  मार्गनिर्देशों  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मैंकों  की

 कोई  शाखा  बंद  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई
 उन्हें  अपनी  हानि  उठाने  वाली  शाखाओं  के  स्थान  बदलने  की

 अनुमति  प्रदान  की  गई

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  आश्वासन  सोजना

 1671.  डा  कृपासिु  भोई  :  क्‍या  कितत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  घिचार  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  आश्वासन
 योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या

 यह  योजना  कब  से  कार्यान्वित  कर  दी  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :

 से  (७).  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं
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 एटलांटा  सिटी  में  भारत-अमरीकी  एक्सपो  का  आयोजन

 1672.  श्री  हरि  किशोर  सिंह
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  एटलांटा  सिटी  में  ग्लोबल  एक्सपोजिशन
 अमरीका  के  सहयोग  से  ग्लोबल  एक्सिबिशन  लिमिटेड  द्वारा

 भारत  अमरीका  एक्सपो  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  एक्सपौ  निरर्थक  सिद्ध  हुआ  जिससे  इसमें
 भाग  लेने  वाले  भारत  के  लोगों  को  भारी  आर्थिक  क्षति

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 CS)  ऐसी  घटनाओं  की  पृुनरावृत्ति  को  रोकने  हेतु  सरकार

 द्वारा  कथा  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 याणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  भारत-अमेरिकन  एक्सपो  14-16  1995  तक

 अटलांटा  न्यू  एस«  ए०  में  आयोजित  की

 यह  एक्सपो  दो  निजी  अभिकरणों  अर्थात्‌  ग्लोबल  एक्सिबीशन
 हैदराबाद  और  ग्लोबल  एक्सपोजिशन्स  न्यूयार्क  द्वारा  आयोजित
 किया  गया  यह  प्रदर्शनी  पूर्ण  रूप  से  निजी  प्रयासों  द्वारा

 लगाई  गई  इसके  लिए  सरकार  ने  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं

 और  भारत  के  महावाणिज्य  न्यूयार्क  ने

 सूचित  किया  है  कि  इस  प्रदर्शनी  में  लगभग  500  भारतीय  कम्पनियों
 के  भाग  लेने  की  उम्मीद  लेकिन  केवल  120  कम्पनियां  ही

 इसमें  भाग  ले  खबर  है  कि  यह  प्रदर्शी  आंशिक  रूप
 से  सफल  क्योंकि  भारत  के  अधिकांश  भागीदार  न्यूयार्क  और

 यू  एस०  ०  के  न्यू  जरसी  क्षेत्र  के  अनेक  आयातकों  को  सम्पर्क
 कर  सके  और  अमरीकी  बाजार  का  जायजा  लेने  में  सफल

 यह  बात  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  मेले  व्यावसायिक  ढंग  से  आयोजित  किए  जाएं  और  इनमें
 भारत  की  उत्तम  छवि  बनाई  जा  सरकार  ने  आयोजकों/प्रतिभागियों
 की  संहमति  और  उनके  वर्गीकरण  के  लिए  मानदण्ड  तैयार  करने

 हेतु  एक  स्थायी  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया

 साधारण  बीमा  निगम  के  पास  दुर्घटना  संबंभी  लम्बित  दावे

 क्या  विज्ञ  मंत्री  यह  बताने

 :  क्‍या  खाणिन्यथ  मंत्री

 1673.  श्री  छेदी  पासवान  :

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साधारण  बीमा  निगम  आई  के  पास  आज

 तक  दुर्घटना  संबंधी  कुल  कितने  दावे  लम्बित

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सामान्य  प्रक्रिया  के  द्वारा !
 कितने  दावे  निपटाए  गए  तथा  क्षतिपूर्ति  के  तौर  पर  दावाकर्त्ताओं

 a  को  कितनी  राशि  दी

 दायों  संबंधी  कितने  मामले  न्यायालयों  में  लम्बित  हैं
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 तथा  इन  मामलों  में  क्षतिपूर्ति  के  तौर  पर  कितनी  राशि  क्रा  दावा
 किया  गया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लोक  अदालतों  द्वारा  कितने

 मामलों  को  निपटाया  गया  और  क्षतिपूर्ति  के  तौर  पर  कितनी  राशि

 दी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दावाकर्त्ताओं  को  शीघ्र  राहत

 देने  की  दृष्टि  से  साधारण  बीमा  नियमों  में  संशोधन  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विक्त  मंत्री  मनमोहन  :  भारतीय  साधारण
 बीमा  निगम  के  पास  31.3.1994  की  स्थिति  के  अनुसार  दुर्घटना
 संबंधी  लम्बित  दावों  की  कुल  संख्या  +17,205

 31.3.94  को  समाप्त  हुई  पिछले  वर्ष  की  अवधि  के

 दौरान  6,38,838  दाबे  सामान्य  प्रक्रिया  के  माध्यम  से

 निपटाए  गए  थे  और  दावाकर्त्ताओं  को  मुआबजे  के  रूप  में  1100.
 77  करोड़  रुपए  की  राशि  दी  गई

 31.3.1994  की  स्थिति  के  अनुसार  न्यायालयों  में  लम्बित

 दावों  की  संख्या  2,81,619  थी  और  मुआवजे  संबंधी

 दावों  कौ  राशि  1516.98  करोड़  रुपए

 31.3.1994  को  समाप्त  हुई  पिछले  तीन  वर्षों  की
 अवधि  में  लोक  अदालत  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या

 87,029  थी  और  इसके  परिणामस्वरूप  अदा  की  गई

 मुआबजे  की  राशि  284.55  करोड़  रुपए

 cs)  और  बीमा  कम्पनियों  नेਂ  बीमाकर्त्तुओं  और  बीमित

 व्यक्तियों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  अपैक्षित  न्यूनतम  प्रक्रिया

 निर्धारित  की  दुर्घटना  संबंधी  दावों  के  निपटाने  के  बारे  में

 आजकल  विद्यमान  प्रक्रियाएं  व्यापक  हैं  और  बीमा  कम्पनियों  द्वारा

 इन  प्रक्रियाओं  में  कोई  परिवर्तन  करना  अपेक्षित  नहीं

 खनिकों  को  चिकित्सा  सुविधाएं

 1674.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खानों  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  चिकित्सा  और  अन्‍य

 सुविधाओं  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  श्रमिकों  के  कल्याण

 हेतु  चिकित्सा  और  अन्य  सुविधाएं  देने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार

 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 श्रम  मंत्री  ए०  :  से  लौह
 मैगनीज  क्रोम  अयस्क  खान  चुना  पत्थर

 और  डोलोमाइट  खान  श्रमिकों  और  अभ्रक  खान  श्रमिकों  के  कल्याण
 के  लिए  बनाई  गई  कल्याण  योजनाओं  को  दशनि  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  विभिन्न  योजनाओं  के  अंतर्गत  उपलब्ध  वित्तीय  सहायता
 राशि  को  बढ़ाने  और  कार्यान्वयन  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने
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 और  उनकी  व्याप्ति  को  प्रसारित  भी  करने  के  लिए  वर्ष  1993-94

 से  कदम  उठाए म  गए

 विवरण

 खान  कर्मकारों  के  लिए  कल्याणकारी  योजनाओं  की  सूची

 स्थास्थ्य

 1.  टी०  बी०  से  पीड़ित  कर्मकारों  के  लिए  टी०  बी०  अस्पतालों
 में  बिस्तरों  का  आरक्षण  और  घर  पर  रहकर  उपचार  करवाने
 के  लिए  वित्तीय

 2.  कैंसर  से  पीड़ित  खान  कर्मकारों  के  लिए  उपचार  के  वास्तविक
 व्यय  की

 3.  मानसिक  रोगों  से  पीड़ित  कर्मकारों  का

 4.  चश्मों  की  खरीद  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किया

 5.  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  खान  कर्मकारों  के  लिए

 6.  टी  बी०  रोगियों  के  लिए  घर  पर

 7.  इृदय  रोगों  से  पीड़ित  खान  कर्मकारों  द्वारा  किए  गए  व्यय
 कौ  प्रतिपूर्ति  संबंधी

 8.  गुर्दा  प्रत्यारोपण  आदि  के  लिए  खान  कर्मकारों  द्वारा  किए

 गए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  संबंधी

 9.  खान  कर्मकारों  के  लिए  कृत्रिम  अंगों  के  प्रावधान  संबंधी

 10.  खान  कर्मकारों  के  लिए  घातक  और  गंभीर  दुर्घटना  के  मामले
 में  क्षतिपूर्ति  संबंधी

 ।.  एम्बुलेस्स  वाहनों  की  खरीद  के  लिए  लौह-अयस्क  और

 चूना-पत्थर  तथा  डोलोमाइट  खान  प्रबन्धन  के  लिए  सहायता

 12.  खान  प्रबंधन  को  खान  कर्मकारों  के  लिए  उनके  निजी

 औषधालयों  के  रख-रखाव  हेतु  सहायता

 आवास

 1.  अपना  मकान  स्वय॑  बनाओ

 2.  सामूहिक  आवास

 3.  आवास

 4.  टाइप-ा  आवास

 शिक्षा

 1.  खान  कर्मकारों  के  स्कूल  अथवा  कालेज  जाने  वाले  बच्चों

 को  उछात्रवत्तियां

 2.  वर्दी/स्लेटों/पादय  पुस्तकों  के  सेट  की  खरीद  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  हेतु  मिश्रित
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 3.  स्‍कूल  बस  की  खरीद  के  लिए

 4.  पुस्तकालय-सह-बाचनालयों  की

 5.  खान  प्रबन्धों  द्वाता  रख-रखाव  किए  जाने  वाले  पुस्तकालयों
 के  लिए

 6.  स्कूलों  के  लिए  फर्नीचर  और  उपस्कर  की  खरीद  हेतु

 7.  लौह  और  अभ्रक  खान  कर्मकारों  के  स्कूलों
 में  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए  मध्याह्

 8.  बोर्डिंग  सुविधाओं  के  साथ

 मनोरंजन

 1.  सामाजिक/सांस्कृतिक/खेल  कूद  से  संबंधित

 2.  कर्मकारों  को  आवागमन  के  लिए

 43.  *श्रव्य  दुश्य  सेटो/सिनेमा  वैनों/फिल्मों  को  दिखाने  की

 4.  भ्रमण-सह-अध्ययन

 5.  टी०  वी०  सैटों  की

 6.  बहु-उद्देशीय  संस्थानों  की

 7,  कल्याण  केन्द्रों  की

 8  ,  एम  पी  आई०/डी०  पी»  कल्याण  केन्द्रों  को

 9.  खेल  के

 10,  अवकाश

 जल  आपूर्ति

 1.  कुओं  की

 2.  छोटे  खान  मालिकों  को

 3.  बड़ी  खानों  के  लिए  जलापूर्ति

 भारतीय  अर्थव्यवस्था

 1675.  श्री  मंजथ  लाल  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  1995  के
 में  मोर्चे  पर  हम  फिसल  रहे  हैंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 क्‍या  किसी  व्यापारिक  संख्या  में  घाटा  होने  की  स्थिति
 में  खर्च  पर  प्रतिबंध  लगाए  जाते  हैं  जबकि  सरकार  के  खर्च ak
 और  बजट  घाटे  में  लगातार  तद्धि  हो  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  इसके  देश  पर
 कर्ज  के  लगातार  बढ़ते  मूल्य  वृद्धि  और  मुद्रास्फीति  में  असाधारण

 वृद्धि  से  निबटने  के  लिए  कोई  तैयार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?
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 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  दिनांक  2

 1995  को  के  दैनिक  संस्करण  में  मोर्चे  पर

 हम  फिसल  रहे  हैंਂ  शीर्षक  से  कोई  समाचार  प्रकाशित  नहीं

 से  सरकार  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  क्षमता  को

 बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  प्रमुख  आर्थिक  सुधार

 शुरू  किए  हैं  और  सरकारी  बजट  पर  अधिरोपित  घाटे  में  चल

 रही  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  ड्राफ्ट  में  कमी  की  जा

 रही  सरकार  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  में  सुधार  आरम्भ

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  पंक्तियों  वाले  अनेकों  कदम  उठाए

 घाटे  में  चल  रही  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  लिए
 योजना-भिन्‍्न  ऋणों  के  रूप  में  बजटीय  सहायता  को  वर्ष  1994-95
 के  बाद  समाप्त  किया  जा  रहा

 चयनित  सार्वजनिक  उद्यमों  में  49  प्रतिशत  तक  सार्वजनिक
 क्षेत्र  की  इक्बिटी  का  विनिवेशन  किया  जा  रहा

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में

 और  उनकी  व्यापक  योजनाओं  के  वित्तपोषण  हेतु  बाजार  से  नई
 इक्विटी  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  अनुमत  किया  जा  रहा

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनः  निर्माण  बोर्ड  एफ०
 के  अधिकार  क्षेत्र  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  लाने

 के  लिए  रुप्ण  औद्योगिक  कंपनियां  अधिनियम  आई  सी०
 में  संशोधन  किया

 मूल्य  निर्धरणों  विशेषकर  जो  इस्पात  पैट्रोलियम
 उत्पाद  मूल्यों  और  कोयला  मूल्यों  से  संबंधित  अधिक  लचीलापन

 लागू  किया  जा  रहा

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश

 1676.  श्री  एम  वी  वी  एस«  मूर्ति  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  अनिवासी  विदेशी
 निगमित  निकायों  और  वित्तीय  संस्थागत  निवेशकों  को  भारत  में

 ऋषि  और  बागवानी  को  छोड़कर  सभी  क्षेत्रों  में  प्रत्यावतन  के  आधार
 पर  निवेश  करने  की  अनुमति  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  संबंध
 में  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 विदेशी  निवेशकों  को  कृषि  क्षेत्र  में  निवेश  करने  क्री

 अनुमति  प्रदान  न  किए  जाने  के  क्‍या  काश्ण

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  इस  प्रस्ताव
 को  अंतिम  स्थीकृति  दे  दी  है  और  यह  बैंक  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 की  घोषणा  के  पश्यात्‌  इसका  पहला  लाभार्थी

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  इन  मार्ग-निर्देशों  स ेअनिवासी

 भारतीयों  और  विदेशी  निगमित  निकायों  को  भारत  में  और  अधिक
 करने  हेतु  प्रोत्साहन  मिला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्या  चित्त

 प ुनिवेश जरा

 लिखित  उत्तर  180.

 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  और
 भा०  बोर्ड  के  साथ  पंजीकृत  अनिवासी  विदेश
 कारपोरेट  निकायों  सी०  एवं  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों
 को  शेयर  बाजारों  के  माध्यम  से  द्वितीयक  बाजार  निवेशों
 बिना  किसी  क्षेत्रीय  संयमनों  एवं  एक  भारतीय  कंपनी  की  चुकाई
 गई  इक्बिटी  पूंजी  के  24  प्रतिशत  की  समग्र  नियंत्रण  सीमा  के

 अन्तर्गत  सामान्य  अनुमति  प्रदान  की  निवेशकों  हेतु  अभिरक्षकों

 द्वारा  के  साथ  दर्ज  की  हुई  रिपोर्टों  के  अनुसार
 के  साथ  पंजीकृत  323  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  द्वारा  किए  गए
 संचयी  निबल  निवेश  3447.6  मिलियन  यू०  अमरीकी  डालर
 रहे

 सरकार  द्वारा  देश  में  विदेशी  निवेशकों  को  कृषि  योग्य

 भूमि  आहरित  नहीं  करने  देने  की  नीति

 अक्टूबर  1993  में  सेबी  द्वारा  जारी  दिशानिर्देशों  में
 अनिवासी  भारतीयों/विदेश  कारपोरेट  निकायों/विदेशी  संस्थागत  निवेशकों
 के  पक्ष  में  पब्लिक  इश्यु  में  24  प्रतिशत  का  आरक्षण  देने  का
 प्रावधान  अतः  एक  भारतीय  कंपनी  जिसमें  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  शामिल  को  के  दिशानिर्देशों  के  अधीन
 उनके  पब्लिक  इश्यु  में  आरक्षण  देने  कौ  अनुमति  प्रदान  की  जाती |

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  सूचना  अनुसार
 विभिन्‍न  अनिवासी  भारतीय  योजनाओं  के  विरुद्ध  पूर्ण  अंतर्प्रचाह  पिछले
 चार  बर्षों

 के  दौरान  एक  वृद्धि  प्रवृति  को  दिखाता

 1992  1993  1994.  .  .  1995

 149.69  559.59  1108.31  1063.65

 पर्यटक  स्थलों  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए  अनुदान

 1677.  डा«  गुणबन्त  रामभभाऊ  सरोदे  :  क्‍या  नागर
 विमानन  और  पर्थटल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  पर्यटकों  को  आकर्षित
 करने  हेतु  राज्यों  में  पर्यटक  स्थलों  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए

 अनुदान  आवंटित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  1995-96  के
 दौरान

 राज्यवार
 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  ?

 जागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  सजी
 :  पर्यटन  विभाग  ने  स्मारकों  का  नवीकरण  करने

 और  उनके  चारों  ओर  के  स्थलों  का  सुधार  करने  के  एक
 स्कीम  तैयार  की  है  जिसमें-भू-दृश्यांकन  और  स्मारकों/हैरिटेज  इमारतों  -

 के  चारों  ओर  के  क्षेत्र  का  सौन्दयीकरण  शामिल

 राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  प्रस्तावों
 पर  भरोसा  करते  हुए  उनकी  पारस्परिक  प्राथमिकता  . और  निधियों
 की  उपलब्धता  के  आधार  पर  धन  स्वीकृत  तथा  रिलीज  किया
 जाता  *
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  शेयर

 1678.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  कया  भागर  विमानन
 और  पर्थघटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  शेयर  पूंजी  कितनी
 कितने  शेयर  बेचे  तथा  एक  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर

 रखने  वाले  शेयरधारकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  विचार  अपने
 शेयर  भारतीय  यूनिट  जीवन  बीमा  बैंक  म्यूबुअल  फंड
 तथा  निगम  के  कर्मचारियों  को  बेचने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  एकत्रित  हुई  धनराशि
 से  अपने  को  जीर्णोद्धार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यठन  मंत्री  गुलाम  नजी
 :  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  वर्तमान  शेयर

 पूंजी  67.5194  करोड़  रु  अघतन  स्थिति  के  अनुसार  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  की  सम्पूर्ण  इक्बिटी  भारत  सरकार  के  अधिकार
 में  1995  में  भारत  पर्यटन  बिकास  निगम  के  10-10

 रुपए  वाले  67,51,000  शेयरों  को  51,98,175  रु  के  कुल  मूल्य
 पर  बेचा  गया  शेयर  प्रमाण  पत्रों  के  सफल  बोलीकर्त्ताओं
 को  स्थानानतरित  करने  कौ  प्रक्रिया  हाथ  में

 जहां  तक  आर्थिक  संस्थानों  को  शेयरों  के  विक्रय  का
 संबंध  जब  कभी  सरकार  और  अपनिवेश  करेगी  तो  उन  सभी

 को  जो  भारत  में  शेयर  घारण  करने  के  पात्र  को  शेयरों  हेतु
 आबेदन  करने  का  एक  अवसर  उपलब्ध  कराया  जहां  तक

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  स्टाफ  का  संबंध  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  के  प्रत्येक  पात्र  कर्मचारी  को  10-10  २  प्रति

 शेयर  वाले  शेयरों  को  65  २  प्रति  शेयर  की  दर  से  अधिक

 से  अधिक  200  शेयर  प्रदान  करने  का  निर्णय  पहले  ही  लिया

 जा  चुका  यह  इस  प्रतिबंध  की  शर्त  के  अधीन  होगा  कि

 कर्मचारियों  को  प्रदान  की  जाने  खाली  कुल  पेशकश  प्रदत्त  पूंजी
 के  5%  से  अधिक  न

 और  अपनिवेश  की  आय  को

 कोई  भारत  की  समेकित  निधि  में  क्रेडिट  किया  जाता

 इंदौर  हवाई  अड्डे  का  विस्तार

 1679.  श्री  सूरणभागू  सोलंकी  :  क्या  मागर  जिभागन

 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  इंदौर

 हवाई  अड्डे  का  विस्तार  कार्य  अपने  नियंत्रण  में  लिया  और

 यदि  हां  तो  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की
 >

 संभावना  है  ?

 भागर  जिमानन  और  पर्थटन  मंत्री  गुलाम  नजी
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 :  और  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  इंदौर
 हवाई  अड़े  को  वहां  सीमा  शुल्क  और  आप्रजासन  संबंधी  सुविधाएं
 जुटा  कर  एक  आदर्श  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  विकसित  कर  रहा

 यह  कार्य  1996  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 ताम्बे  समिति  की  रिपोर्ट

 1680.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  जि  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आफ  महाराष्ट्रਂ  की  बिगड़ती
 वित्तीय  स्थिति  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  द्वारा  गठित  की  गई  ताम्बे  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  हसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  के  कार्ययररण  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के
 संबंध  में  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  निम्नलिखित  क्षेत्रों  से  *

 संबंधित  ;-

 (1)  वित्तीय

 (2)  नेतृत्व  एवं

 (3)  संगठनात्मक  ढांचा

 (4)  ऋण  एवं  अन्य  कारोबार

 (5)  मानव  संसाधन

 (6)  महत्वपूर्ण  प्रक्रियाएं  एवं

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  कर

 रहा

 वी  ए०  बी०  एल»  गोजना  का

 दुरुषयोग  करने  बाली  फर्मे

 1681.  श्री  सोहन  राखले  :  क्या  वित्त  मंत्री  ए०
 ए०  एल  योजना  का  दुरुपयोग  करने  वाली  फर्मों  पर  छापे

 मारने  के  बारे  में  29  जुलाई  1994  के  अशतृरगकित  प्रश्न  संख्या
 911  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  व्यापार  महानिदेशक  द्वारा  वी  बी  ए«

 एल०  योजना  का  दुरुपयोग  करने  वाली  फर्मों  के  विरुद्ध  अब  तक
 कया  कार्यवाही  कौ  गई

 (@)  इन  फर्मों  द्वारा  531  करोड़  रुपए  की  आय  पर  की

 गई  चोरी  जैंसाकि  इन  फर्मों  ने  जताया  इनमें  से  प्रत्येक
 फर्म  से  कर  कौ  कितनी  राशि  जसूल  की

 क्‍या  हस  संबंध  में  किसी  को  गिरफ्तार  किया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  मूल्य  आधारित

 अग्रिम  लाइसेंसिंग  योजना  का  दुरूपयोग  करने  वाली  फर्मों  के  विरूद्ध
 जांच  आरंभ  कर  दी  गशई

 विदेशी  व्यापार  और  अधिनियम  के  अधीन

 जांच  पड़ताल  पूरी  होने  के  पश्चात्‌  ही  दाण्डिक  कार्रवाई  की  जा

 सकती

 संबंधित  कर-निर्धरण  पूरे  नहीं  किए  गए  अतः
 अपवंचित  आय  पर  करों  की  बसूली  नहीं  की  गई

 पालिमर्स  नामक  एक  फर्म  ने  25  लाख  रू  का

 भुगतान  किया

 प्रश्न  नहीं

 जांच  कार्य  पूरे  नहीं  किए  गए

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  द्वारा  रेस्तराओं

 और  बारों  को  लीज  दिया  जाना

 1682.  श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  क्‍या  नागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों
 से  जुड़े  हुए  रेस्तरां  और  बार  प्राइवेट  आपरेटरों  को  लीज  पर

 देने  से  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नजी
 :  गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  में  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  के  विभिन्‍न  होटलों  में  रेस्तराओं  को  लीज  पर  देने  से  अर्जित

 राजस्थ  निम्नानुसार  हैं  :-

 वर्ष  अर्जित  राजस्थ  लाखों

 1991-92  86.33

 1993-94  83.85

 1994-95  121.46

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपने  किसी  भी  होटल  में

 कोई  बार  पट्टे  पर  नहीं  दिया

 पटसन  की  जमाखोरी

 1683.  श्री  चित्त  जसु  :

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  कच्चे  पटसन  की  बड़े  पैमाने
 पर  जमाखोरी  हो  रही  है  जिसके  कारण  इसके  मूल्यों  में  अत्यधिक

 वृद्धि  हुई
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  जस्म  मंत्री  यह  बताने
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 इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 हैं  ?

 वस्प॒  मंत्री  बेंकट  :  से  (0).

 1994-95  के  पटसन  मौसम  की  अन्तिम  तिमाही  के  दौरान  मुख्यतया
 मांग  और  पूर्ति  के  बीच  विषमता  रहने  के  कारण  कच्चे  पटसन

 की  कीमतों  में  वृद्धि  बुआई  के  समय  प्रतिकूल  मौसम  होने

 के  कारण  वर्ष  1995-96  के  मौसम  की  अनिश्चित  फसल  संभावनाओं

 के  कारण  इस  पर  और  प्रभाव  पड़ा  जिसके  फलस्वरूप  बाजार

 में  फसल  के  आने  में  प्रत्याशित  विलम्ब  उस  समय  कच्चे

 पटसन  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  अनेक  कदम  उठाए  गए  जैसे  :-

 1.  ऐसी  मिलों  को  जिनके  पास  8  सप्ताह  या  अधिक  की

 खपत  करने  की  मांग  के  माल  सूची  थी  उन्हें  पटसन

 तथा  1961  के  अंतर्गत  निर्देश  दिया  गया  कि

 ये  आगे  खरीदारी  करनी  आस्थगित  कर

 2.  500  क्विटल  से  अधिक  का  स्टाक  रखने  वाले  कच्चे  पटसन

 के  व्यापारियों  को  कहा  गया  कि  वे  पटसन  आयुकर्त  के  कार्यालय

 में  आगे  स्थंक  की  घोषणा

 3.  कोई  आयात  शुल्क  के  भुगतान  बिना  जी  एल  के  अंतर्गत

 कच्चे  पटसन  का  स्वतंत्र  रूप  से  आयात  करने  की  अनुमत्ति  दी

 गई  तथा

 4.  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  अपने  लाइसेंस/प्रवर्ततन
 तंत्र  को  सक्रिय

 कच्चे  पटसन  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  कौ  प्रवृत्ति  को
 रोक  दिया  गया  है  तथा  कीमतों  में  गिरावट  आने  की  प्रवृत्ति  दिखाई
 देनी  शुरू  हो  गई

 रेशम  अपशिष्ट  का  निर्स़ात

 1684.  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  क्‍या
 '

 जस्त्र  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  रेशम  अपशिष्ट
 का  कुल  कितना  निर्यात

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  रेशम  अपशिष्ट  की
 कमी  को  देखते  हुए  इसके  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  गृजरात  सरकार  से
 भी  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  जी  बेंकट  :  वर्ष  1993-94
 और  1994-95  94  के  दौरान  रेशम  अपशिष्ट

 के  कुल  निर्यात  क्रमशः  286  मी०  टन  और  647  मी०  टन
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 और  सरकार  को  कनटंक  कुछ  रपन  2
 ।

 तर
 रैशम  मिलों  तथा  साथ  ही  साथ  कुछ  रौलर  संघों  से  अपशिष्ट  न

 रैशम  के  अप्रतिबंधित  निर्यात  की  मौजूदा  नीति  के  पक्ष  व  विपक्ष  8.  कर्नाटक  4,999,959

 दोनों  के  प्रति  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इसलिए  सरकार  ने  रेशम  9.  केरल  2,120,452
 अपशिष्ट  के  निर्यात  की  मौजूदा  नीति  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  देश

 10.  मध्य  प्र  5,863,02
 एक  विशेष  समिति  का  गठन  किया  रेशम  अपशिष्ट  के  निर्यात

 न  ?

 पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  11.  महाराष्ट्र
 8,313,223  3,223

 जी
 12.

 जप

 47,350

 13.  य  89,492
 प्रश्न  नहीं

 अमिकों  के  योजनाएं

 14.  नागालैंड  7,233
 कृषि  श्र  लिए  योजनाएं  15.  उड़ीसा  2,976.750

 सो

 असीम  बाला  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  16,  पंजाब  1,452,828
 की  कृपा  17.  राजस्थान  1,391,670

 देश  में  राज्य-वार  कितने  भूमिहीन  कृषि  श्रमिक  18.  सिक्किम  12,851

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूरे  देश  में  भूमिहीन  कृषि  19.  तमिलनाडु  7,896,295

 श्रमिकों

 के  कल्याण  के  लिए  कोई  योजना  शुरू  करने  का
 20.  त्रिपुरा  187538

 21.  उत्तर  प्रदेश  7,833,258
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 न्‍  *
 22.  पश्चिम  बंगाल  5,055,478

 mt
 श्रम  मंत्री  :  एक  विवरण

 23.  अंडमान  निकोबार
 संलग्न

 द्वीप  समूह  4,989
 और  सरकार  आर  जे०  आर  24.  अरूणाचल  प्रदेश  20054

 ई  ए०  ए०  ए०
 चंडीगढ़ आर  ए५  आदि  जैसी  अनेक  गरीबी  उन्मूलक  और  रोजगार  25.  *

 कली
 1,642

 सृजक  योजनाएं  चला  रही  हैं  जो  मुख्यतः  भूमिहीन  खेतिहार  श्रमिकों  26.  दादरा  और  ल  6,233

 संत

 गरीब  ग्रामीणों
 हद

 लाभ  के  लिए
 हे

 आठवीं
 योजना  के

 के  27.  दिल्ली  25,195
 ग्रामीण  विकास  के  लिए  30,000  करोड़  रु  का  परिव्यय  है

 निर्धारित  किया  गया  है  जबकि  इससे  पूर्व  की  योजना  अवधि  के
 28.  गोवा  35,284

 दौरान  यह  10,650  करोड़  रुपये  29.  दमण  और  दीव  1199

 विवरण  30.

 दिखी

 ~~

 ee  आआआ  आज  आओ  ऋ  31.  मिजोरम  9,527
 राज्य/संघ  खेतिहर  श्रमिकों  की  संख्या  32.  पांडिचेरी  77203

 सं  शासित  क्षेत्र  (1991  की  ला  re

 पा
 कृषि  मजदूरों  हेतु  न्यूनतम  मजदूरी

 —_——
 जणणणएएनएाएाएताबा  1686.  डा  सुधीर  राय  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 1.  भारत  74,597,744  और  कश्मीर  की  कृपा  करेंगे  कि :
 को  क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  मजदूरों  को  न्यूनतम

 1.  आश््र  प्रदेश  11,625,159  मजदूरी  की  गारन्टी  देने  संबंधी  एक  विधेयक  लाने  का

 2.  असम  844,964  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 3.  बिहार  9,512,892  यह  विधेयक  कब  पेश  किया  जाएगा  ?

 4.  गुजरात  3,230.547  श्रम  मंत्री  :  से  (7).  विद्यमान

 5.  हरियाणा  896,782  अधिनियम  अर्थात्‌  न्यूनतम  मजदूरी  1948  अन्यों  के

 6.  हिमाचल  प्रदेश  58,668
 साथ-साथ  कृषि  श्रमिकों  पर  भी  लागू  होता

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  --
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 अमरीका  में  भारतीय  व्यापारियों  का  शिष्टमंडल

 1687.  श्री  उदयर्सिह  राव  गायकवाड़  :  वाणिण्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारत-अमरीकी  व्यापार  एवं  उद्योग  संघ

 को  1995  में  अमरीका  जाने  वाले  भारतीय  व्यापारियों

 के  शिष्टमंडल  का  नेतृत्व  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अमरीका  के  दौरे  पर  जाने  बाले  इस  शिष्टमंडल
 के  लिए  कोई  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  उद्देश्य
 क्या

 क्या  भारतीय  व्यापारियों  के  चयन  हेतु  कोई  मानदंड
 निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  दौरे  से  देश  को  लाभ  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी
 से  भारत-अमरीकी  वाणिज्य  मण्डल  ने  सूचित  किया

 है  कि  वे  1995  में  अमरीका  को  एक  व्यापारिक  शिष्टमण्डल
 भेज  रहे  वाणिज्य  मण्डल  इस  शिष्टमण्डल  का  गठन  स्व-निर्धारित

 मानदण्डों  के  अनुसार  करता  है  और  इसके  लिए  सरकार  की  औपचारिक

 पनुमति  अथवा  भागीदारी  की  जरूरत  नहीं  मण्डल  ने  यह
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 भी  सूचित  किया  है  कि  शिष्टमण्डल  का  मुख्य  ध्यान  ऑटोमोबाइल
 संघटकों  पर  केन्द्रित  इस  प्रकार  के  निजी-क्षेत्र  के  शिष्टमण्डल
 बिनिर्माण  और  निर्यात  के  लिए  भारतीय  कंम्पनियों  को  अमरीकी
 बाजार  का  दोहन  करने  और  तीसरी  दुनिया  के  बाजारों  के  दोहन
 की  संयुक्त  रूप  से  पता  लगाने  में  मदद  करते

 लागत  लेखा  शाखआ  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट

 1688.  श्री  उपेन्द्र  साथ  वर्मा  :  क्‍या  वित्ष  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लागत  लेखा  शाखा  द्वारा
 विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  भेजी  गई  रिपोर्टों  का  शज्य-वार  न्‍्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  रिपोर्ट  में  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  और

 लागत  लेखा  शाखत्रा  की  किन-किन  सिफारिशों  को  स्वीकार

 नहीं  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  लागत  लेखा  शाखा  द्वारा  विभिन्न  “मंत्रालयो/विभागों
 को  भेजी  गई  रिपोर्टों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सिफारिशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  -  उत्पादों/सर्वित्तिज
 का  मूल्य  वृद्धि  के  मजदूरी  लागत  लेखाकरण
 प्रणालियों  आदि  की  जांच  शामिल

 लागत  लेखा  शाखा  की  बरिपोर्टों  पर  कार्रवाई  करना
 प्रयोक्ता  मंत्रालय/विभाग  का  काम  वे  की  गई  कार्रवाइयों  से
 लागत  लेखा  शाखा  को  हमेशा  अवगत  नहीं  कराते

 विवरण

 लागत  लेखा  शाखा  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95
 के  दौरान  विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  भेजी  गई  सुअनाओं  के  ड्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  ;-

 क्रम  सं«  विषय

 1992-93  के  दौरान  किए  गए  अध्ययन  -

 1  वृद्धि  के  दावों  की  जांच

 2.  वृद्धि  के  दावों  की  जांच

 3.  नेशनल  टैक्सटाइल्स  कारपोरेशन  द्वारा
 सप्लाई  किए  गए  तस्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण

 4.  वृद्धि  के  दावों  की  जांच

 5.  वृद्धि  के  दावों  की  जांच

 6.  ,  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टिसाइड्स
 द्वारा  एन  एम  पीਂ  को  -  सप्लाई  किए  गए
 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 7.  वृद्धि  के  दावों  की  जांच

 प्रयोक्‍ता  मंत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय

 है  कि पमिशशिनीीद रल  मत्रालय

 वस्त्र  मंत्राल

 रैल  भंत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय  )

 रसायन  और
 रसायन  मंत्रालय

 स्का  मंत्रालय



 द्वारा  सप्लाई  किए  गए  ऊनी  बअस्त्रों  का

 मूल्य  निर्धारण
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 क्रम  विषय  प्रयोक्‍्ता  मंत्रालय

 8.  वृद्धि  के  दाबों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 9.  मजदूरी  वृद्धि  दावों  कौ  जांच  रैल  मंत्रालय

 10.  लैबी  शूगर  की  नियामक  बितरण  लागत
 निर्धारण

 ॥
 खाद्य  मंत्रालय

 11...  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लि०  द्वारा  रेलवे  '

 को  सप्लाई  किए  गए  टैकशन  इक्विपमैंट
 का  मूल्य  निर्धारण  रैल  मंत्रालय

 12.
 *  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन

 द्वारा  सप्लाई  किए  गए  ऊनी  बस्त्रों  का

 मूल्य  निर्धारण  वस्त्र  मंत्रालय

 13.  हवाई  फोटोग्राफी  का  मूल्य  निर्धरण  चिंज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय

 14...  वृद्धि  दावे  रक्षा  मंत्रालय

 15.  नेशनल  टैक्सटाइल्स  कारपेरेशन  एस०
 ह  द्वार  सप्लाई  किए  गए  टैक्सटाइल्स  कस्त्रों

 का  मूल्य  निर्धारण  वस्त्र  मंत्रालय

 16.  वृद्धि  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 17.  वृद्धि  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 13.  हिन्दुस्तान  इसैक्टीसाइड्स  लि०  एस  रसायन  एवं

 द्वारा  एम  पी०  को  सप्लाई  किए  गए  रसायन  मंत्रालय

 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 19.  वृद्धि  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 20,  वृद्धि  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 21.  लोक  सभा  सचिवालय  ग्रुप  हाऊर्सिंग  सोसाइटी  लोक  सभा

 के  फ्लैटों  के  लागत  की  जांच  सचिवालय

 22.  वृद्धि  दावों  की  जांच  रेल  मंत्रालय

 23  एसोसिएशन  आफ  कारपोरेशन  और

 अपैक्स  सोसाइटीज  आफ  हैण्डलूम  द्वारा

 एस०  एण्ड  को  सप्लाई

 गए  हैण्डलूम  कसस्‍्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण  वस्त्र  मंत्रालय

 24.  अर्डिनेंस  अबाडी  एण्ड  मेडक

 की  लागत  लेखा  प्रणाली  रक्षा  मंत्रालय

 25.  नेशनल  हाइवे  वर्क्स  के  कार्य-निष्पादन

 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  देय  प्रभारों  भूतल  परिजहन

 का  अध्ययन  मंत्रालय

 26.  मजदूरी  वृद्धि  दावों  की  जांच  रैल  मंत्रालय

 27...  नेशनल  टैक्सटाइल्स  मिल्स  एस०«  वस्त्र  मंत्रालय



 28.

 29.

 30.

 31.

 10.

 11.

 16  अगस्त  1995

 का  ae  मा
 शा

 डाक-सेवाओं  की  लागत  के  अभिनिश्चयन
 के  लिए  प्रणाली-विज्ञान

 मजदूरी  वृद्धि  दावे

 हिन्दुस्तान  इंसौक्टिसाइड्स  एस
 द्वारा  एन  एम  ई०  पी०  को  सप्लाई  किए  गए
 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 हवाई  फोटोग्राफी  का  मूल्य  निर्धारण

 प्राकृतिक  रबड़  का  मूल्य  निर्धरण

 सर्दन  इंसक्टिसाइद्स  कारपेरेशन  एस
 द्वारा  एन  एम  को  सप्लाई  किए  गए
 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 मजदूरी  वृद्धि  दावों  की  जांच

 वृद्धि  दावों  की  जांच

 उत्तर  रेलबे  को  आर्थिक  सहायता  की  जांच

 1993-94  के  दौरान  किए  गए  अध्ययन

 ऊनी  वस्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण

 एसोसिएशन  आफ  कारपोरेशन्स  एण्ड  अपैक्स

 सोसाइटी  आफ  हैण्डलूम

 उत्तर  रेलबे  को  आर्थिक  सहायता  की  जांच

 हिन्दुस्तान  इन्सैक्टिसाइड्स  एस
 द्वारा  एन  एम०  ई०  पी०  को  सप्लाई  किए  गए
 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 एसोसिएशन  आफ  कारपोरेशन्स  एण्ड
 अपैक्स  सोसाइटीज  आफ  हैण्डलूम  द्वारा
 सप्लाई  की  गई  हैण्डलूम  वस्तुओं  का  मूल्य
 निर्धारण

 नेशनल  टैक्सटाइल्स  कारपेरेशन  एस
 द्वारा  सप्लाई  किए  गए  बस्त्रों  का  मूल्य
 निर्धारण

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  निर्मित  टीयर
 गैस  गन  का  लागत  अध्ययन

 वृद्धि  दावों  की  जांच

 टायर  उद्योग  पर  आई  सी  की
 रिपोर्ट  की  संवीक्षा

 बैगन  इण्डस्ट्री  में  ओवरहैड  चार्ज  का
 लागत  अध्ययन

 वृद्धि  दावों  की  जांच

 लिखित  उत्तर

 प्रयोक्ता  मंत्रालय

 संचार  मंत्रालय

 रैल  मंत्रालय  ,

 रसायन  एवं
 रसायन  मत्रालय

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी
 मंत्रालय

 वाणिज्य  मंत्रालय

 रसायन  एवं
 रसायन  मंत्रालय

 रैल  मंत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय

 प्रधानमंत्री  कार्यालय

 वस्त्र  मंत्रालय

 बस्त्र  मंत्रालय  \

 लोक  सभा  सचिवालय

 रसायन  एवं
 रसायन  मंत्रालय

 वस्त्र  मंत्रालय

 बस्त्र  मंत्रालय
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 कषरयााभयकर  मान  ५न  वा  ए०  काका  क  मादा  fara  हवाई फोटोग्राफी कार्य का  कक  ७७  कक  क
 जिभय

 हवाई  फोटोग्राफी  कार्य  का  मूल्य  निर्धारण

 नेशनल  टैक्सटाइल्स  कारपोरेशन  द्वारा
 सप्लाई  किए  गए  बस्त्रों  का  मूल्य  निर्धरण

 डाक  विभाग  को  देय  अभिकरण  प्रभार
 के  संशोधन  का  लागत  अध्ययन

 प्राकृतक  रबड़  का  मूल्य  निर्धारण

 फिल्म  प्रोसैसिंग  का  लागत  अध्ययन

 वृद्धि  दावों  की  जांच

 मजदूरी  वृद्धि-दाबों  की  जांच

 -  मार्केट  इंटरवेंशन  स्कीम  का  मानक  निर्धारण

 उत्तर  रेलवे  को  आर्थिक  सहायता  की  जांच

 मोनो  ब्लाक  स्‍लीपर्स  का  अध्ययन  लागत

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन

 द्वारा  ऊनी  जस्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण
 '

 एच  एल०  द्वारा  ट्रैक्शन  इलैक्ट्रिक
 का  मूल्य  निर्धारण

 1994-95  के  दौरान  किए  गए  अध्ययन

 वृद्धि  के  दाबों  की  जांच

 हवाई  फोटोग्राफी  का  मूल्य  निर्धारण

 एसोसिएशन  आफ  कारपोेरेशन्स  एण्ड
 अपैक्स  सोसाइटीज  आफ  हैण्डलूम  द्वारा

 हैण्डलूम  का  मूल्य  निर्धारण

 एसोसिएशन  आफ  कारपेरेशन्स  एण्ड
 अपेक्स  सोसाइटीज  आफ  हैण्डलूम  द्वारा

 दरियों  का  मूल्य  निर्धारण

 वृद्धि  के  दावों  की  जांच

 हिन्दुस्तान  इन्सैक्टिसाइड्स  लि०  एस

 द्वारा  एम  ई०  पी०  को  सप्लाई  किए  गए

 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 सर्दन  पेस्टीसाइड्स  कारपोरेशन  एस०

 द्वारा  एम  पी०  को  सप्लाई  किए  गए

 कीटनाशकों  का  मूल्य  निर्धारण

 कम्प्यूटर  केन्द्र  में  मुख्य  फ्रेम  में  कम्प्यूटर
 टाइम  के  दरों  का  निर्धारण

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  एस

 द्वारा  ऊनी  बस्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण
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 प्रयोक्ता  मंत्रालय

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय

 बस्त्र  मत्नालय

 बित  मंत्रालय  )

 बाणिण्य  मंत्रालय

 सूचना  एब॑  प्रसारण

 मंत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय

 रैल  मंत्रालय

 कृषि  मंत्रालय

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय

 रैल  मंत्रालय

 वस्त्र  मंत्रालय

 रैल  मंत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी
 मंत्रालय

 बस्त्र  मंत्रालय

 वस्त्र  मंत्रालय

 रेल  मंत्रालय

 रसायन  एबं
 रसायन  मंत्रालय

 रसायन  एवं
 रसायन  मंत्रालय

 योज॑ना  मंत्रालय

 वस्त्र  मंत्रालय
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 क्रम  ट॒फयय  प्रयोक्ता  मंत्रालय

 10.  वृद्धि  के  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 11.  सी०  एस०  बोगीज  का  लागत  अध्ययन  रैल  मंत्रालय

 12.  नेशनल  टैक्सटाइल्स  कारपोेरेशन

 द्वारा  सप्लाई  किए  गए  क्सस्‍्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण  बस्त्र  मंत्रालय

 13.  सेंटर  बफर  कपलर्स  का  लागत

 अध्ययन  रेल  मंत्रालय

 14...  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  एस
 द्वारा  रेलके  को  सप्लाई  किए  गए  टैकशन  इलैक्ट्रिक्स  मूल्य  निर्धारण  रैल  मंत्रालय

 15.  वैगन  यूनिट  के  मजदूरी  ढांचे  की  जांच  रैल  मंत्रालय

 16  वृद्धि  के  दावों  की  जांच  रैल  मंत्रालय

 17.  वृद्धिदाबों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 .18,  वृद्धि  के  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 19.  एसोसिएशन  आफ  कारपोरेशन  और
 हथकरघा  को  शीर्ष  सोसायटियों  द्वारा
 हथकरघा  वस्तुओं  का  मूल्य  निर्धारण  वस्त्र  मंत्रालय

 20,  वृद्धि  के  दावों  की  रैल  मंत्रालय

 21...  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोेरेशन  द्वारा  ऊनी
 बस्त्रों  का  मूल्य  निर्धारण  वस्त्र  मंत्रालय

 22...  मोटर  परिचालित  फोरजिंग  हेमर  का
 लागत  अध्ययन  रैल  मंत्रालय  ।

 23.  वृद्धि  के  दाबों  की  जांच  रेल  मंत्रालय

 24,  वृद्धि  के  दाबों  की  जांच  रैल  मंत्रालय

 25.  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  में  प्रोफार्मा
 लेखों  का  अध्ययन  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय
 ‘

 26.  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  टियर  गैस  गन
 का  मूल्य  निर्धारण  गृह  मंत्रालय

 27.  उत्तर  रेलवे  को  दी  गई  आर्थिक  सहायता
 की  जांच  प्रधानमंत्री  कार्यालय

 28...  वृद्धि  के  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 29.  ऊनी  असत्रों  का  मूल्य  निर्धारण  वस्त्र  मंत्रालय

 30.  वृद्धि  के  दावों  की  जांच  रैल  मंत्रालय

 31. .  वृद्धि  के  दावों  की  जांच  रक्षा  मंत्रालय

 33...  वृर्द्िके  दाबों  जांच  रक्षा  मंत्रालय



 197  लिखित  उत्तर

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  को  पड्डे
 पर  देना

 1689.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  कया  मागर  विधानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  भारत  पर्यटन  बिकास  निगम  द्वारा
 राज्य-वार  कितने  होटल  चलाए  जा  रहे

 इनमें  से  निजी  पार्टियों  को  पट्टे  पर  कितने  होटल
 दिए  गए

 निजी  पार्टियों  को  होटल  और  रेस्तरां  पट्टे  पर  देने
 के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  और

 सरकार  द्वारा  निजी  पार्टियों  के  साथ  पट्टा  करार  करते
 समय  क्या  प्रतिक्रिया  अपनाई  जाती  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गली
 भारत  पर्यटन  विकास  विभिन्‍न  राज्यों

 में  फिलहाल  26  होटल  चला  रहा  विवरण  निम्नानुसार
 सफेमअ»्क+्ज»»ल्‍क»य5म

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के राज्य  का  नाम

 होटलों  की  संख्या

 दिल्ली  8

 कनटिक  3

 प्रत्येक  में  2
 उत्तर  प्रदेश

 हिमाचल  जम्मू  और
 मध्य  महाराष्ट्र

 उड़ीसा  पश्चिम  बंगाल  प्रत्येक  में  1

 और  प्राइबेट  पार्टियों  को  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  का  कोई  होटल  पट्टे  पर  नहीं  दिया  गया  रेस्टोरेंट  आबंटित

 करने  के  मानदंड  निम्नलिखित  हैं  :-

 1.  तकनीकी-रूप  में  मान्य

 2,  अपेक्षित  क्षेत्र  में  लाइसेंसधारी  की  सुबिज्ञता  और  उसका

 3.  लाइसेंसधारक  की  आर्थिक

 4.  अधिकतम  पट्टा  की  राशि  अथजा  कारोबार  का

 जो  भी  उच्चतर  उपर्युक्त  के  लाइसेंसधारक  को  निविदा

 दस्तावेज/लाइसेंस  करार  के  अनुसार  विभिन्‍न  शर्तों  को  पूरा  करना

 भी  अपेक्षित

 मौजूदा  प्रक्रिया  प्रेस  विज्ञापन  के  माध्यम

 से  जन  निविदाओं  के  आमंत्रण  द्वारा  और  आर्थिक  बोलियों

 को  अलग-अलग  रूप  में  आमंत्रित  टैंटर  अवार्ड  के  द्वारा

 बातचीत  करके  और  सक्षम  प्राधिकारी  से  अनुमोदन  लेकर  रेस्टोरेंट

 पट्टे  पर  दिए  जाते  .
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 कृत्रिम  धागों  का  निर्यात

 1690.  श्री  लक्ष्मण  सिंह  :  क्‍या  अस्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कृत्रिम  रेशों  तथा  धागों  की
 कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 कया  बजट  के  पश्चात्‌  कृत्रिम  रेशों  तथा  धागों  के
 निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  जनबरी  से  1995  तक  इसके
 निर्यात  के  प्रत्येक  माह  के  आंकड़े  क्‍या

 क्‍या  1995-96  के  दौरान  इसके  निर्यात  का  कोई  लक्ष्य
 तय  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन
 को  प्राप्त  करने  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 चस्त्र  मंत्री  बेंकट  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  सिंथेटिक  फाइबर  और  यार्न  के
 निर्यात  निम्नानुसार  हुए  :-

 टन

 सिंथेटिक  फाइबर  सिंथेटिक  यान  _

 1992-93  15552  32561

 1993-94  8862  26568

 1994-95  11630  49254

 और  जनवरी  से  1995  की  अवधि  के
 दौरान  सिंथेटिक  फाइनर  और  यार्न  के  महीने-बार  निर्यात  नीचे  दिए
 गए  हैं  :-

 टन

 सिंथेटिक  फाइबर
 सिथेटिक  यार

 जनवरी  1245  5270

 1873
 ह

 5804

 मार्च  2845  9706

 अप्रैल  1156  «  5669

 और  (८).  सिंथेटिक  वस्त्रों  मेड  यार्न
 और  के  संबंध  में  वर्ष  1995-96  के  लिए  850  मिलियन
 अमरीकी  डालर  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  सरकार
 सिंथेटिक  बस्त्रों  सहित  वस्त्रों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक

 कदम  उठा  रही  है  जैसे  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  को  प्रायोजित

 प्रमुख  बाजारों  में  मेलों  में  भाग  बिदेशी  व्यापार  पत्रिकाओं
 में  विज्ञापन  प्रकाशित  उपयुक्त  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  माध्यम  .

 से  उत्पाद  विकास  तथा  गुणवत्ता  उन्नयन
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 नोट  छापने  के  कारखाने

 1691.  श्री  वेंकटेश  नायक  :

 श्री  शिवप्पा

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नोट  छापने  के  सरकारी  कारखानों  कौ  वर्तमान

 संख्या  कितनी

 क्या  नोट  छापने  के  कुछ  कारखाने  अर्थ-अक्षम  नहीं

 रह  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 नोट  छापने  के  इन  कारखानों  को  अर्थक्षम  बनाने  के

 लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मसभोहन  :  इस  देश

 दो  नोट  प्रिंटिंग  प्रेस  हैं  अर्थात्‌  करेंसी  नोट  नासिक  और

 बैंक  नोट

 जी

 और  प्रश्न  नहीं  उत्पादन  क्षमता  मांग
 से  अधिक  हो  गई  इसलिए  सरकार  विद्यमान  सरकारी  प्रैसों
 में  नई  मशीनरी  के  स्थापन  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दो

 16

 के
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 नई  प्रैसों  के  निर्माण  से  वर्तमान  क्षमता  को  बढ़ा  रही

 एरण्ड  का  आयात  और  निर्यात

 1692.  डा  लाल  बहादुर  राजल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  देशवार  कितने  एरण्ड
 का  आयात/निर्यात  क्रिया  गया  और  इस  पर  कितनी  बिदेशी  मुद्रा
 ज्यय  हुई/कितनी  मुद्रा  अर्जित  की

 क्‍या  एरण्ड  के  आयात  पर  कोई  प्रतिबंध  लगाया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिम्प  पंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अरण्डी  के  तेल/बीजों  के  आयात

 एवं  निर्यात  की  मात्रा  तथा  मूल्य  संबंधी  '  विवरण  संलग्न

 और  oo).  वर्तमान  निर्यत-आयात  नीति  के  अन्तर्गत

 अरण्डी  के  पौधों  तथा  अरण्डी  के  बीजों  को  आयातों  की  निपेधात्मक

 सूची  में  रखा  गया  अरण्डी  के  तेल  का  आयात  विशेष  आयात

 लाइसेंस  पर  ही  किया  जा  सकता

 विवरण

 लाख  रु

 अरण्डी के  तेल  का  आयात  1992-93  1993-94  प्  छ्रक्छछ
 95

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य _  समखमात्रा  मूल  मात्रा  मूल्य
 मात्र  मय

 ]  4  4  5  6  7

 सुखाया  हुआ  अरण्डी  का  तेल  -  -  -  -  -

 औषधीय  अरण्डी  का  तेल  -  -  -  -  -

 अरण्डी  के  त्रेल  का  आयात  -  3  0.13  -  -

 अरण्डी  का  तेल  एवं  इसका  अंश

 -  -  -  |  '  0.6

 ए  -  -  -  नगण्य  _  0.0

 अरण्डी  के  तेल  का  निर्यात  रा

 क०  निर्जीलत  अरण्डी  का  तेल

 आस्ट्रेलिया  24  7.87  38  17.87  19  7.75

 बेल्जियम
 -

 40  13.58  51  15.73

 कनाडा
 -  -  -  62  18.34

 वाइनीजताइपेई  10  3.70  -  -  -  -

 फ्रांस  2030  345.17
 .
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 ||  2  3 च्त्त्त्म्स्चचचत्य्म्कत्गम््न्कम्म्म्य्ग्क्क्य्यम्मग्क्यगग्ा

 जर्मन  संघीय  गणराज्य  80  29.99  20  a  20

 इटली
 -  -  2  0.83  26  8.63

 जापान  60  26.62  30  376

 कोरिया  गणराज्य  -  -  6  2  0.63

 कुवैत  3.34  -  -  -  -

 मलेसिया  ९०४  >  -  -  >

 नीदरलौंड  283,43  4.89  2075  447.23

 न्यूजीलैंड  66  20.74  74.83  55.8

 नाइजीरिया  30.20  -  -  '  -

 रूस
 -  -  -  -  48

 सउठदी  अरब  -  |  0.35  5.76

 सिंगापुर  7.33  -

 स्पेन  93  47  32

 थाइलैंड  234.27  496  -  -

 ई०  46  -  -  -  -

 के»  १८६  -  -  -  -

 ८  80  36820  20
 उन  उबर  8.11

 338.45  26  8.63

 औषधीय  अरंडी  तेल

 आस्ट्रेलया
 -  0.78  मि

 -  -

 ब्राजील
 -  -  -  668.37  -  28.04

 मिस्र
 -  3.34  -  -  -  .

 फ्रांस
 -  0.11  -  -  -  ०५५.28

 हांगकांग
 -  -  -  -484.73

 -  -

 इंडोनेशिया
 66

 2.90
 104  74.83  127

 जापान
 125  -  -  80.25  -....  8३.०४

 लाइबेरिया
 -  “  -  -  5  0.34

 मारीशस
 “  ”  “  “  “  5.76

 नेपाल
 -  -  17  -  -  -

 नीदरलैंड
 -  549.94  -  17.05  32

 न्यूजीलैंड
 -  -  496  0.38  -  >

 रूस
 -  -  -  -  -  6.00

 सिंगापुर
 -  0.01  “  न  ध  “

 स्पेन
 -  45.80  -  278.44

 SNA  -

 धाइलैंड
 -  -  -  373.78  -  1578.16

 ए५  ई०
 -  0.78  -  -  -  0:69

 ३  - -!  -  टी  -
 ए७

 -  5  6.49

 स्रोत  घ  डी  आई०  एंड  कलकत्ता
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 विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 1693.  श्री  सुरेशानन्द  स्वामी  :  क्या  जिक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  लागू  की

 जा  रही  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इनमें  से  अनेक  परियोजनाओं  पर  कार्य  विश्व
 बैंक  से  समय  पर  धनराशि  न  मिलने  के  कारण  बन्द  हो  गया

 परियोजना  का  नाम

 उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकास

 उत्तर  प्रदेश  बुनियादी  शिक्षा

 उत्तर  प्रदेश  लवणीय  भूमि  सुधार
 झींगा  और  मछली  पालन

 5.  राज्य  सड़क  परियोजना

 6...

 डी

 ७

 जहा

 7.  तकनीकी

 जी

 और  प्रश्न  नहीं

 रुपया-आधारित  व्युत्पन्न  प्रणाली  शुरु  करना

 1694.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  विशेषज्ञ  दल  ने  रुपया  आधारित

 व्युत्पन  प्रणाली  शुरु  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  दिए  गए  का
 ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  मममोह्न  और

 श्री  at.  कार्यकारी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की

 अध्यक्षता  में  भारत  के  विदेशी  मुद्रा  बाजारों  से  संबंधित  एक  विशेषज्ञ
 दल  ने  1995  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  प्रस्तुत  की  गई
 अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  मुद्रा  बाजार  में  सुधार
 तथा  विदेशों  से  अल्पावधि  निधियों  का  निवेश/उधार  प्राप्त  होने
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 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  विश्व
 जैंक  के  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मगभोहतन  :  विश्व  बैंक
 की  सहायता  उत्तर  प्रदेश  में  जिन  राज्य/बहुराज्यीय
 जिनके  लिए  निधियां  राज्य  बजट  के  माध्यम  से  आती  का
 कार्यान्वयन  चल  रहा  है  उनका  विवरण  निम्नलिखित  है  :-

 अमरीकी

 दाता  एजेंसी  राशि

 ए«  130.00

 ए७  165.00

 54.70

 डी»  85.00

 200.275

 124.6

 &

 218.215

 के  बाद  भारत  में  आगे  चलकर  सुधारों  का  केन्द्र  बिन्दु  रुपया
 आधारित  व्युत्पनन  प्रणाली  की  शुरूआत  होनी  दल  ने  सुझाव
 दिया  है  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  रुपया-आधारित  व्युत्पन्न  प्रणाली

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  बैंकों  से  विस्तृत  प्रस्ताव  आमंत्रित  कर  सकता
 लेकिन  उसने  ऐसी  व्युत्पन्न  प्रणाली  के  ब्यौरों  की  जांच  नहीं

 की
 ह

 दल  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  की  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 द्वारा  जांच  की  जा  रही

 बाल  श्रमिक

 1695.  डा«  पी  जल्लत्त  पेरुमान  :  क्‍या  श्रम  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्र  सरकार  ट्वारा  बाल  श्रम  प्रथा

 उन्मूलन  कौर्यक्रमों  के  लिए  1995-96  के  लिए  विभिन्न  राज्यों
 को  राज्य-वार  कितनी-कितनी  धनराशि  जारी  की  गई  ?

 श्रम  मंत्री  :  1995-96  में  अब
 तक  17,46,667  रुपय  की  राशि  जारी  की  गई  यह  राशि
 कांच  उद्योग  में  हटाए  गए  1000  बालिकों  को  शामिल  करने  के

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  स्कीम  के  अंतर्गत  10  नए
 विशेष  सकूल  खोलने  के  लिए  बाल  श्रम  कल्याण

 को  दी  गई
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 बाल  श्रमिक

 1696.  श्रीमती  शीला  गौतम

 श्री  राजबीर  सिंह  :

 श्री  राजेश  कुमार

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारें  समय-समय  पर  बाल  श्रमिक  कानूनों
 को  लागू  करने  के  संबंध  में  अपनी  रिपोर्टे  भेजती  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 अब  तक  बाल  श्रमिक  कानूनों  को  लागू  नहीं  करने
 बाले  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  का  कार्य-निष्पादन

 1697.  श्री  जगभीत  सिंह  अजरार  :

 थ्री  गजल  किशोर  राय  :
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 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  में  बाल  श्रमिक

 कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  और
 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  बाल  श्रम  संबंधी  बाल

 श्रम  और  1986  और  कारखाना
 1948  के  उपबंधों  के  प्रवर्तन  के  संबंध  में  तैमासिक

 रिपोर्ट  भेजते  वर्ष  1993-94  हेतु  राज्यवार  प्रवर्तन  आंकड़े  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए

 बाल  श्रम  कानून  सभी  राज्यो/संत्र,  शासित  क्षेत्रों  में  लागू

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न
 नहीं

 विवरण

 1993-94

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  उल्लंघनों  अभियोजनों  सिद्ध  दोषों
 की  संख्यां  की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 _  बाल  कार  कारू  बाल»  कार  अधि०

 1.  गुजरात  2440  7885  -  -  -  -  -  -

 2...  बिहार  1321  -  4  -  -  -  -  -

 3,  हिमाचल  प्रदेश  72  61  -  -  14  15  10  17

 4.  हरियाणा  241  143  45  2  -  -  -  “

 5.  केरल  -
 3820

 -  -  -  3  -  -

 6.  मध्य  प्रदेश  2588  1437  -  -  -  >  -  -

 7,  महाराष्ट्र  731  13415  29  37  ट़ा  37  -  -

 8...  मणीपुर  9  -  -  -  -  -  -  -

 9...  मेघालय  290  191  -  -  -  -  -  -

 10.  उड़ीसा  95  45  79  2  -  2  -  -

 11.  पंजाब  726  277  1  3  1  219  -  204

 12.  राजस्थान  181  836  -  -  -  -  -

 13.  तमिलनाडु  -  6612  -  75  -  37  1  5

 14.  त्रिपुरा  -  40
 -  -  -  -  -  -

 15.  उत्तर  प्रदेश  7986  263  1645  29  1271  है  ।  254  8

 16.  दमन  और  दीव  15  17  11  12  -  -  -  -

 17.  दिल्‍ली  187  286
 -  -  -  -  -  -

 कूलः  16861  35378  1,814  160  1,308
 _

 3242  2&  234

 क्या  जाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  सात  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  की  स्थापना
 की  गई

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  औद्योगिक  एकक  1994-95
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 के  दौरान  कार्य  कर  रहे

 इन  एककों  ने  इस  अबधि  के  दौरान  कितनी  बिदेशी

 मुद्रा  अर्जित  और

 1994-95  के  दौरान  इन  एककों  द्वारा  कितने  मूल्य
 का  आयात  और  निर्यात  किया  गया  और  उक्त  अवधि  के  दौरान

 देश  के  कुल  आयात  और  निर्यात  का  यह  कितने  प्रतिशत

 जाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी«

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों  में

 498  औद्योगिक  एकक  कार्यरत

 और  वर्ष  1994-95  के  दौरान  पी  जेदस
 के  ओऔद्योगिक  एककों  द्वारा  किए  गए  निर्यात  एवं  आयात  क्रमशः

 2653.11  करोड़  रु  तथा  1705.46  करोड़  रुपए  के  जहाँ
 पी०  जेड्स  के  निर्यात  भारत  के  कुल  निर्यातों  का  3.22%

 वहां  देश  के  आयातों  में  ईः  जेड  एककों  का  हिस्सा

 1.92%  बैठता

 फर्जी  बीमा  पालिसी

 1698.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :

 श्री  उपेन्द्र  माथ  वर्मा  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  प्रमथेश  मुखर्जी  :

 श्री  बिलासराव  नागनाथ  राव  गूंडेजवार  :

 श्री  विलास  मुत्तेमचार  :

 श्रीमती  प्रतिभा  देखवीसिंह  पाटील  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  कितनी  पालिसी  जारी  की  गईं  और  इनमें  से  अब  तक  कितने
 मामले  फर्जी  पाए

 ॥

 इसके  परिणामस्वरूप  जीवन  बीमा  निगम  को  अनुमानतः
 कितना  घाटा

 क्‍या  इस  बीच  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई
 पु
 ३  «24

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर

 क्या  कार्यवाही  की  गई  और  *

 इस  फर्जी  बीमा  कारोबार  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 क्या  उपचारात्मकम  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विश्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  भारतीय
 जीवन  जीमा  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों
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 में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इस्तके  द्वाप्र  जारी  की  गई  जीवन  बीमा
 पालिसियों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :-

 वर्ष  पालिसियों  की  संख्या

 1992-93  99,57,848

 प्रीमियम  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  ही  बीमा  निगम

 द्वारा  पालिसियां  जारी  की  यद्यपि  जीवन  बीमा  निगम
 की  कुछ  शाखाओं  से  कतिपय  अनियमितताओं  की  सूचना  मिली
 है  जहां  अस्तित्वशीन  जीवन  पर  पालिसियां  जारी  की  गई  केन्द्रीय
 अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  इनकी  छानबीन  की  जा  रही

 जीवन  बीमा  निगम  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  इसके
 पास  प्रत्येक  कार्यालय  के  प्रतिवर्ष  आंतरिक  लेखा  परीक्षा
 और  निरीक्षण  तथा  साथ  ही  साथ  शर्तों  को  वार्षिक  आधार  पर
 बन्द  करने  के  समय  प्रत्येक  मंडलीय  कार्यालय  की  विशेष  लेखापरीक्षा
 करने  और  करने  की  एक  प्रणाली  ये  संचालन  प्रभावी

 पाए  गए

 ,  साधारण  बीमा  निगम  के  शाखा  कार्यालय

 1699.  श्री  हरअन्द  सिंह  :  क्‍या  दविक्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साधारण  बीमा  निगम  का  विचार  1995-96  के

 दौरान  अपनी  सहायक  कम्पनियों  के  कुछ  नए  क्षेत्रीय
 डिवीजन  कार्यालय  और  शाखा  कार्यालय  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कम्पनी-वार  और  क्षेत्रवार  ब्यौरा
 क्‍या

 वित्त  मंत्री  भमममभोहन  :  और  इस
 समय  बीमा  कम्पनियां  विद्यमान  कार्यालयों  को  सुदृढ़  बनाने  पर
 बल  दे  रही  जबकि  नेशनल  इंश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  ने
 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  की  पूर्व  स्वीकृति  से  दो  नए  क्षेत्रीय

 एक  मुम्बई  में  एवं  एक  दिल्ली  में  खोले  भारतीय
 साधारण  बीमा  निगम  की  अन्य  सहायक  कम्पनियों  ने  अभी  तब
 वर्ष  1995-96  के  दौरान  नए  क्षेत्रीय  मण्डल  कार्यालय
 और  शाखा  कार्यालय  खोलने  का  कोई  निर्णय  लिया

 गांजे  क्का  निर्यात

 1700.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  थजिक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हं

 क्‍या  भारत  गांजे  का  सबसे  बड़ा  निर्यातक  देश

 यदि  तो  गत  तीन  के  दौरान  प्रतिवर्ष  प्रत्येक
 देश  को  निर्यात  किए  गए  गांजे  कौ  मात्रा  तथा  उक्त  अबधि  के
 दौरान  इससे  अर्जित  हुई  विदेशी  मुद्रा  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या हि
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 क्‍या  सरकार  को  गांजे  के  पौधों  के  नष्ट  होने  के
 संबंध  में  कोई  सूचना  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  भांग
 की  पौध  गांजा  बनाया  जाता  की  चिकित्सा
 तथा  वैज्ञानिक  उद्देश्य  को  छोड़  कर  एन  डी०  पी०  एस»  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  निषेध  *

 प्रश्न  नहीं

 से  ©.  प्राप्त  सूचना  के  अधार  पर  बर्ष
 1994  के  दौरान  देश  में  गैर-कानूनी  रूप  से  858  एकड़  में  की

 गई  भांग  की  खेती  को  नष्ट  कर  दिया  गया  गांजे  का  सही
 जो  प्रायः  अनिर्धारित  क्षमता  एवं  मिश्रण  के  होते

 संभव  नहीं

 गुजरात  के  नमक-श्रमिकं

 1701.  श्री  एक  जे  राठवा
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गजरात  के  नमक-श्रमिक  घोर  गरीबी  का  जीवन-यापन
 कर  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  इन  नमक  श्रमिकों  की

 स्थिति  सुधारने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यह  योजना  कब  से  शुरू  की  जाएगी  ?

 श्रम  मंत्री  :

 से  गुजरात  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वह

 गुजरात  में  नमक  कर्मकारों  के  कल्याण  के  लिए  अनेक  कल्याण

 योजनाएं/उपाय  क्रियान्वित  कर  रही  यथा  :-

 0)  कल्याण  केन्द्रों  की

 (3)  नमक  कर्मकारों  के  बच्चों  के  लिए  बालवाड़ी-सह-शिशु
 देख-रेख

 (४)  नमक  कर्मकारों  के  लिए  प्राथमिक  उपचार

 (५)  नमक  कर्मकारों  के  लिए  समूह  बीमा

 नमक  कर्मकारों  के  आराम  और  मनोरंजन  के  लिए  आवासीय

 क्वार्रों  और  अन्य  सुविधाओं  के  लिए
 '

 नमक  कर्मकारों  के  बच्चों  के  लिए  व्यावसायिक

 नमक  कर्मकारों  के  लिए  चलती-फिरती  ठचित  दर  की

 नमक  कर्मकारों  के  लिए  जल  आपूर्ति

 (४)  नमक  कर्मकारों  के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  हेतु

 योजनाएं  और

 (२)

 (vi)

 (vii)

 25  1917

 क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  .

 लिखित  =.

 (५)  नमक  कर्मकारों  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  योजना

 हवाई  पट्टियों  का  निर्माण  करने  और

 दर्जा  बढ़ाने  संबंधी  प्रस्ताव

 1702.  डाह  जसंत  पवार  :  क्‍या  मागर  विभाग  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1995-96  के  दौरान  देश  में  नई  हवाई
 पट्टियों  का  निर्माण  करने  और  वर्तमान  हवाई  पट्टियों  का  दर्जा

 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राण्य  जार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जागर  जिभागनन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली
 :  और  वर्ष  1995-96  के  दौरान  संघ  सरकार

 से  बजटीय  सहायता  के  साथ  मेघालय  में  मिजोरम  में

 जम्मू  और  कश्मीर  में  कार्गिल  और  लक्षद्वीप  में  अन्द्रोथ  में  नए
 हवाई  अड्डे  स्थापित  करने  की  योजना  महाराष्ट्र  में

 राजस्थान  में  उदयपुर  और  मध्य  प्रदेश  में  इंदौर  और
 केरल  में  उड़ीसा  में  हिमाचल  प्रदेश  में
 असम  में  लीलाबाड़ी  और  त्रिपुरा  में  अगरत्तला  और  अंडमान
 और  निकोबार  ट्वीपसमूह  में  पोर्ट  ब्लेयर  धाजनपंथों  के
 उनन्‍नयन/बिस्तार  का  कार्य  प्रगति  पर  है/किया  जा  रहा

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  की  बकाया  राशि

 1703.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  नागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  बकाया  राशि
 के  बारे  में  28  1995  के  तारांकित  प्रश्न  के
 उत्त  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  मार्च  1994  तक  भारत  पर्यटन  विकास  निगम
 डी०  के  होटलों  की  केन्द्र  राज्य

 केन्द्र  एवं  राण्य  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  निजी  पार्टियों
 पर  कितनी-कितनी  धनराशि  बकाया

 उपरोक्त  पार्टियों  पर  बकाया  राशि  के  बढ़ने  पर  रोक
 लगाने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए

 31  1994  तक  तथा  इसके  बाद  के  वित्तीय
 वर्ष  के  दौरान  बकाया  राशि  के  कितने  मामलों  के  संबंध  में  कानूनी
 कार्यवाही  की  गई  और

 31  1995  तक  बकाया  राशि  के  संगत  आंकड़े
 कया  ।

 जागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली
 :  अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :-

 पार्टी  का  नाम  भारत  पर्यटन  विकास  निगम
 के  होटलों  का  बकाया

 लाखों

 केन्द्र  (31.3.94  की  स्थिति  244.44
 राज्य  सरकारें  के  18128

 28
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 केन्द्र  सरकार  के  उपक्रम  390.18

 राज्य  सरकार  के  उपक्रम  14.19

 प्राइवेट  पार्टियां  1498.48

 कल  :  2328.57 ni

 प्रायः  बकाया  की  वसूली  हेतु  उठाए  गए  कदमों  में

 शामिल  हैं  द्वारा  वैयक्तिक  इकाई
 और  नैगम  दोनों  स्तरों  पर  आवधिक  पुनरीक्षण  तथा  जहां  आवश्यक

 हो  कानूनी

 31  1994  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  प्राप्यों
 के  संबंध  में  1994-95  के  दौरान  45  मामलों  में  कानूनी  कार्रवाई
 प्रारंभ  की  गई

 31.3.1995  कौ  स्थिति  के  केन्द्र  राज्य
 केन्द्र  और  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  तथा  प्राइवेट  पार्टियों

 से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  बकाया  प्राप्प  25.28  करोड़

 कताई  मिलों  का  आधुनिकीकरण

 1704.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  4  क्‍या  वस्व  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  कताई  मिलों  के

 आधुनिकौकरण  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  लिया

 वस्त्र  मंत्री  जेंकट  :  से  (7m.
 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी
 के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  कताई  मिलों  के  आधुनिकीकरण
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  उनके  पास  लम्बित  नहीं

 राज्य  में  नागर  विमानन  का  विकास

 1705.  श्री  भोहम्मद  अली  अशरफ  फ़ातमी  :  कया  गागर
 जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में
 कार्यान्व्ित  की  गई  नागर  विमानन  के  विकास  संबंधी  योजनाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  अवधि  के  दौरान  आंज  तक  केन्द्रीय  सरकार  ने
 नागर  विमानन  के  विकास  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  योजना  बार
 कितनी  धनराशि  और

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  किए
 गए/किये  जा  रहे  विकास  कार्यों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गली
 :  से  भारतीय  जिमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा

 16  अगस्त  1995

 ‘
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नए  हवाई  अड्डों  के  निर्माण
 और  स्तरोन्‍्नयन  की  बड़ी  परियोजनाएं  निम्नानुसार  हैं  :-

 ()  बम्बई  और  दिल्ली  हवाई  अड्डों  पर  हवाई  यातायात  नियंत्रण
 सेवाओं  का

 (2)  हवाई  अड़्ा  निगरानी  रडारों  और  मोनोपल्स  गौण  निगरानी
 रडारों  की

 (3)  आदर्श  हवाई  अड्ढों  का

 (4)  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री  टर्मिनल  काप्प्लेक्स
 का

 ()  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  अंतर्देशीय  टर्मिनल  कॉम्प्लेक्स
 का

 केन्द्र  सरकार  की  बजटीय  सहायता  से  मेघालय  में
 मिजोरम  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  कारभिल  और  लक्षद्वीप
 में  अन्द्रोध  में  नए  हवाई  अड्डे  स्थापित  करने  की  योजनाएं

 सब  मिलाकर  नागर  विमानन  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  कोई  राशि  आयबंटितਂ  नहीं  की

 भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण
 बैंक  द्वारा  रुण  एककों  को  धनराशि

 1706.  श्री  समत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  *

 क्‍या  भारतीय  ओऔद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक  आर
 की  योजना  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  को  अर्थक्षम  बनाने

 हेतु  धन  उपलब्ध  कराने  संबंधी  अपनी  निर्धारित  भूमिका  छोड़  देने
 की  और

 यदि  तो  आर  आई  की  इस  अवधारणा
 के  पीछे  मूलाघार  क्‍या  है  और  नई  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  रुग्ण

 एककों  को  धनराशि  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्‍या  प्रमुख  संचालनात्मक

 मानदण्ड  अपनाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  भारतीय  औद्योगिक

 पुनर्निर्माण  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बह  रुएणण  और  कमजोर
 औद्योगिक  एककों  की  तकनीकी  आर्थिक  एवं  वाणिज्यिक  अर्थक्षमता
 के  संबंध  में  संतुष्ट  हो  जाने  बाद  ऐसे  एककों  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  देना  जारी  रखते

 प्रश्न  ही  नहीं

 राजस्थान  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  बैंक  ऋण

 770.  श्री  कुनन्‍्जीलाल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थानਂ  के  आमीण  क्षेत्रों  में  बिभिन्‍न  मैंकों  ने
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 वर्ष  1994-95  के  दौरान  कुल  कितना  ऋण  और

 इन  बैंकों  में  कुल  जमा  राशि  की  तुलना  में  इन
 ऋणों  की  प्रतिशतता  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 मार्च  1995  के  अंत  की  स्थिति  के  राजस्थान  में  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं  के  बकाया  अप्रिम  123295
 करोड़  रुपए  के  जो  राज्य  में  इन  बैंकों  के  तदनुरूपी  जमा
 राशि  का  51.96  प्रतिशत  तथा  कुल  जमाराशि  का  11.87  प्रतिशत
 बैठता

 नीतिਂ  के  अंतर्गत  श्रमिकों  की  छंटनी

 1708.  श्री  रमनना  राय  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  i

 1995  के  अंत  तक  केन्द्र  सरकार  की
 नीतिਂ  के  अंतर्गत  कितने  श्रमिकों  की  छंटनी  की  गई

 ये  श्रमिक  किन-किन  उद्योगों  में  कार्यरत

 छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  को  अब  तक  कितना  मुआवजा
 दिया  गया  और

 केन्द्र  सरकार  की  श्रमिकों  हेतु  नई  व्यावसायिक  योजना
 के  अंतर्गत  कितने  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  और  ये
 श्रमिक  किन-किन  उद्योगों  में  कार्यरत  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  औद्योगिक
 विवाद  1947  में  अथवा  किसी  प्रतिष्ठान
 अथवा  उसके  किसी  भाग  की  बंदी  और  कर्मकारों  की  छंटनी  के
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 बारे  में  नीति  विहित  अधिनियम  जबरी  छंटनी  तथा
 बंदी  होने  की  दशा  में  कर्मकारों  के  संरक्षण  के  लिए  कतिपय
 उपायों  का  प्रावधान  अधिनियम  के  छंटनी  किया  गया
 प्रत्येक  कर्मकार  सेवा  के  पूरे  किए  गए  प्रत्येक  वर्ष  अथवा  छः
 महीने  से  अधिक  उसके  किसी  भाग  के  लिए  पमन्द्रह  दिनों  के
 औसत  वेतन  के  समतुल्य  क्षतिपूर्ति  का  पात्र  छंटनी  किए  जाने
 के  लिए  प्रस्तावित  कामगार  को  उसकी  छंटनी  के  लिए  कारण
 दशते  हुए  लिखित  में  एक  माह/तीन  माह  का  नोटिस  भी  दिया
 जाना  चाहिए  और  कोई  नोटिस  न  दिए  जाने  पर  उसे  नोटिस
 की  अवधि  के  लिए  मजदूरी  की  अदायगी  की  जानी

 श्रम  ब्यूरो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत  दी  गई
 परिभाषा  के  अनुसार  छंटनी  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  करता
 1991  से  1995  तक  छंटनी  करने  जाली  इकाइयों
 तथा  छंटनी  किए  गए  कर्मकारों  की  उद्योग-बार  संख्या  दशनि  बाला
 विवरण  संलग्न

 राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  के  औद्योगिक  पुनसंरचना
 से  प्रभावित  कर्मकारों  को  रोजगार  संबंधी  परामर्श
 स्व-रोजगार  और  पूनर्नियोजन/नियुक्ति  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजनाओं
 के  रूप  में  कानपुर  और  कलकत्ता
 में  पांच  कर्मचारी  सहायता  केन्द्रों  की  मंजूरी  प्रदान  की  गई
 इनके  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  के  अंतर्गत  एक  विशेष
 प्रशिक्षण  योजना  को  मंद  मंजूरी  प्रदान  की  गई  है  जिसे  अधिशेष
 करार  किए  गए  अथवा  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मकारों  के
 लिए  श्रम  मंत्रालय  के  अधीन  रोजगार  एबं  प्रशिक्षण  महानिदेशालय
 के  माध्यम  से  कार्यान्वत  किया  जाना  31.3.95  की  स्थिति
 के  ऊपर  वर्णित  5  केन्द्रों  में  1290  कर्मकारों  को  पृनर्प्रशिक्षित
 किया  गया  इसके  अतिरिक्त  585  कर्मकार  रोज़गार  एवं  प्रशिक्षण
 महानिदेशालय  की  विशेष  प्रशिक्षण  योजना  के  अंतर्गत  प्रशिक्षण  प्राप्त
 कर  रहे

 बिवरण

 1991-95  के  दौरान  छंटनी  करने  जाले  एककों  की  संख्या  और  चुनिंदा
 औद्योगिक  समूहों  द्वारा  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  की

 पा  1991  1993  1994  1995
 उद्योग  समूह  न  —

 क  ख  क  ख  के  ख  क  क  ख

 1  2  3  4  6  7  8  9  10  11

 खाद्य  उत्पाद  या  11  253  5  78  8  211  6  96  1

 तम्बाकू  और  तम्बाकू  9  -  -  -  16  -  -

 उत्पाद

 सूती  अस्त्र  7  55  15  1  6  7  121
 -  -

 सिल्क  और  सिन्थेटिक  9  123  6  46  4  83  -  -  -  -

 वस्त्र
 '  हेम्प  और  वस्त्र  -  -  2  33  गु

 -  $  -  -

 कपड़ा  उत्पाद  8  156  10  147  -  ८ 1  है|  3  69
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 2  3  4.  5  6  *7  8  9  10  11

 इंजीकियरी  58  1451  72  908  59  694  33  449  7  155

 रसायन  और  रसायन  उत्पाद  9  42  15  157  23  274  166  1  12

 गैर-धात्जिक  खनिज  उत्पाद  5  117  7  134  5  122  9  114  -  -

 अन्य  विनिर्माण  उद्योग  15  115  19  295  6  भ्र  3  96
 -  -

 कोयला  खनन  16  1  83  -  -  -  -  -  -

 गैर-कोयला  खनन  2  39  1  3  176  -  -  -  -

 बागान
 -  -  177  -  -  -  -

 पैट्रो  और

 कोयला  उत्पाद  है  ।  134  10  109  6  52  6  172  -  गा

 बैंक  और  सदृश  वित्तीय  संस्थान  3  8  3  1  4  -  -  -  -

 अन्य  95  1878  68  1820  72  995  57  949  ,..  7  85

 अखिल_भारत  235  4396  222  3836  189  2891  1355  2192  19  322

 क “  एककों की  संख्या  ख  =  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  की  संख्या

 -  =  शुन्य  स्रोत  5  श्रम  शिमला

 विदेशों  में  भारतीय  नागरिकों  के  खाते

 1709.  डा  के  जी  आर»  ओऔध्धरी  :  क्‍या  जिस  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विदेशों
 कई  बैंकों  में  अनेक  भारतीय  नागरिक  खाताधारी

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  भारतीयों  द्वारा  विदेशी
 बैंकों  में  जमा  की  गई  धनराशि  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  प्रयास

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसका  क्‍या
 निष्कर्ष  निकला  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  से  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  ने  कुछ  मामलों  में  भारतीय  नागरिकों  को  विदेशी  बैंकों
 में  खाते  खोलने  की  सामान्य  अनुमति  दी  चूंकि  ऐसे  खातों
 में  लेन-देन  को  मॉनीटर  करने  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  नहीं  है
 अतः  इन  खातों  में  जमा  की  गई  धन-राशि  बताना  सम्भब  नहीं

 बैकिंग  क्षेत्र  का निजीकरण

 1710.  श्री  येल्लैया  नन्‍दी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  क्‌पा  करेंगे  कि  ;

 .  क्या  सरकार  के  पास  देश  में  बैकिंग  सेवाओं  का

 ,  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  गठित  की  गई

 समितियो/आयोगों  और  इनके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 इस  संबंध  में  उन  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या
 जिन  पर  सरकार  द्वारा  अब  तक  विचार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहण  :  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों  के  निजीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं

 महाराष्ट्र  में बिमानपत्तनों  का  आधुनिकीकरण

 1711.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  नागर  जिमानन  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  राज्य  में
 विमानपत्तनों  का  आधुनिकीकरण  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  कार्य
 पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया
 °

 क्‍या  उपरोक्त  कार्य  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित
 की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नयी
 :  से  जलगांव  और  अमराबती  विमानपत्तनों

 के  स्तरोन्‍्नयन  तथा  अहमदनगर  और  धुले  में  नए  बिमानपतनों
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 के  निर्माण  हेतु  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  ने  भारतीय  विमानपत्तन
 से  तकनीकी  सलाह  मांगी  भारतीय  विमानपत्तन

 प्राधिकरण  ने  उन्हें  आवश्यक  तकनीकी  सलाह  दे  दी

 चूंकि  ये  विमानपततन  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  हैं  इसलिए
 आवश्यक  व्यय  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ही

 हस्तशिल्पियों  हेतु  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 1712.  श्रीमती  वसुंधरा  राजे  :
 घताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कालीन  दरी  कपड़ों  पर
 ब्छपाई  करने  तथा  हौजरी  वस्त्र  बनाने  जैसे  हस्तशिल्प  के  क्षेत्र
 में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  हेतु  हस्तशिल्पकारों  को  सहायता  देने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  सहायता  देती  और
 “

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपरोक्त  प्रयोजनार्थ
 राजस्थान  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्थौरा  क्‍या  है  ?

 अस्त्र  मंत्री  वेंकट  :  और
 जी  राज्य  शीर्ष  सहकारी  समितियों  तथा  गैर  सरकारी
 संगठनों  को  कालीन  दरी  वस्त्र  छपाई  तथा  हौजरी

 बुनाई  आदि  शिल्पों  से  शिल्पियों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जातो  राजस्थान  के

 विभिन्‍न  गैर  सरकारी  संगठनों  तथ  विशिष्ट  सिद्ध  हस्तशिल्पियों
 को  विभिन्न  शिल्पों  में  प्रशिक्षण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 की  गई  पिछले  तीन  वर्षों  के  विस्तृत  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए
 हैं है  ४

 क्या  जस्थ  मंत्री  यह

 क्रमांक  वर्ष  रिलीज  की  गई  राशि
 .  रुपए

 1.  1992-93  19.53

 2.  1993-94  9.40

 3,  1994-95  12.63

 देशों  के  उत्पादों  पर  शुल्क

 1713.  श्री  आर»  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बंगला  देश  और  के  अन्य

 अत्यन्त  विकसित  देशों  से  कई  वस्तुओं  के  आयात  पर  शुल्क  में

 भारी  कटौती  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  बंगला  देश  की  सरकार  ने  एशियन
 प्रीफरेंशियल  ट्रेड  एप्रीमेंटਂ  के  अंतर्गत  अपने  विभिन्न  उत्पादों  पर

 और  अधिक  कटौती  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  क्‍या  है

 वस्तुओं  पर  शुल्क  में  और  अधिक  कटौती  की  मांग  की  गई

 और
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 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंप्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी
 और  सार्क  अधिमानी  व्यापार  प्रबन्ध  के  तहत

 की  गई  वार्ताओं  के  प्रथम  दौर  में  भारत  ने  106  छह  अंकीय
 टैरिफ  लाइनों  पर  रियायतें  देने  की  पेशकश  की  है  जिनमें  से
 62  लाइनें  केवल  बंगलादेश  और  सबसे  कम  विकसित  देशों  के
 लिए  ही  है  जो  लागू  परममित्र  गाष्ट्र-दर  के  50%  से  लेकर  100%
 तक  इसके  अलाबा  सबसे  कर्म  विकसित  देशों  से  भिन्‍न  सदस्य
 देशों  को  दिए  जाने  बाली  रियायतों  को  कम  विकसित  देशों  सहित
 सभी  साप्टा  सदस्यों  के  बीच  बहुपक्षीय  बनाया  गया

 से  प्रथम  दौर  में  टैरिफ  रियायतों  के  आदान-प्रदान
 के  लिए  भदों  की  सूची  को  बंगलादेश  से  प्राप्त  अनुरोध-सूची
 के  आधार  पर  और  उनके  प्रतिनिधिमण्डल  से  वार्ताएं  करने  के
 बाद  अन्तिम  रूप  दिया  गया  और  अगली  रियायतों  पर  बातचीत
 वार्तोओं  के  अगले  दौर  में  की  जा  सकती

 महंगाई  भत्ता

 1714.  श्री  जिलासराब  भनागनाथराथ  गूण्डेवार  :  क्‍या
 विज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  कितना

 क्‍या  ।  1995  से  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए
 महंगाई  भत्ते  का  एक  अतिरिक्त  किश्त  देव  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  महंगाई  भत्ते  की  अगली
 किश्त  की  घोषणा  कब  तक  को  जाएगी  तथा  कब  तक  इसका

 भुगतान  कर  दिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  जून  माह  1995
 का  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकॉक  1509

 (1960  =  100)  है  और  1994  1995  तक  की
 अबधि  के  लिए  12  महीने  का  औसत  1436.33

 से  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों
 के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  फार्मूले  आधार  पर  केन्द्रीय
 सरकारी  कर्मचारियों  को  दिए  जाने  वाले  महंगाई  भत्ते  का  संशोधन
 वर्ष  में  दो  बार  पहली  जनवरी  और  पहली  जुलाई  को  किया
 जाता  है  जो  मार्च  और  सितम्भर  माह  के  बेतन
 के  साथ  भुगतान  योग्य  होता  प्रत्येक  ऐसी  किश्त  की  गणना
 औद्योगिक  कामगारों  के  लिए-अखिल  भारतीय  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  (1960  «  100)  के  12  महीने  के  औसत  में

 608  के  आधार  जिससे  1.1.1986  से  प्रभावी  मौजूदा
 वेतनमान  संबद्ध  में  हुई  प्रतिशत  वृद्धि  के  आधार  पर  की
 जाती
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 श्रभिकों  के  लिए  योजनाएं

 1715,  श्री  जार्ज  फर्मान्डीज  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्रमिकों  के  कल्याण  और  खतरनाक  उद्योगों  में

 बाल  तथा  महिला  श्रमिकों  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  संबंधी  योजनाएं
 तथा  भविष्य  निधि  नियमों  में  संशोधन  करने  संबंधी  प्रस्ताव  सरकार
 के  पास  लम्बित

 थदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णय  लिए  जाने  में

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  और

 इन  योजनाओं  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिया

 श्रम  मंत्री  रश्री  :  से  सरकार
 ने  अभी  हाल  में  कर्मकार  प्रतिकर  1927,  प्रसूति  प्रसुविधा
 अधिनियम  और  बोनस  अधिनियम  आदि  में  संशोधन  करके  श्रमिकों
 के  कल्याण  के  लिए  बहुत-सी  योजनाओं  को  अनुमोदित  किया

 भविष्य  निधि  नियमों  में  परिजर्तन  करने  ताकि  एक  पेंशन  योजना

 तैयार  की  जा  का  मामला  संसद  में  लम्बित  इस  बात
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूरे-पूरे  प्रयास  किए  जाने  हैं  कि

 ऐसे  प्रस्तावों  पर  शीघ्र  ही  कार्रवाई  की

 बीमा  क्षेत्र  के  वेतनमान

 1716.  डा०  सुमताज  अंसारी  :  क्‍या  जिक्ष  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बीमा  क्षेत्र  के  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  का  कोई
 विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  अब  तक

 इस  दिशा  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 थित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  और  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम
 ने  कर्मचारियों  की  यूनियनों  के  साथ  बेतन  के  सम्बन्ध  में  जातचीत
 अभी  हाल  में  आरम्भ  की  इस  प्रक्रिया  को  पूरा  होने  के

 बाद  ही  ब्यौरों  की  जानकारी  प्राप्त  हो

 विमानपत्तनों  के  विकास  हेतु  विदेशी  सहायता

 177.  श्री  इन्द्रकरण  रेड्री  :  क्‍या  नागर  विमाननमਂ  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विमानपत्तनों  पर  सुविधाओं  को  बढ़ाने
 तथा  उनका  आधुनिकीकरण  करने  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने
 के  लिए  विदेशी  एजेंसियों  के  साथ  समझौता  किए

 यदि  तो  उन  विदेशी  एजेंसियों  के  नाम  सहित
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन  जिसानपसनों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  विदेशी  सहायता
 से  आधुनिकीकरण  किया  जाना  है  तथा  जिन्हें  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराई  जानी  है  ?
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 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गयी
 :  से  सरकार  ने  किसी  भी  विदेशी  एजेंसी

 के  साथ  ऐसे  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए

 हिन्दी|

 कृषि  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी

 1718.  चअिन्ता  सोहन  :  '

 श्री  जगभीत  सिंह  जरार  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  क्षेत्र  में  कार्यरत  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी
 नहीं  दी  जा  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  श्रमिकों
 को  न्यूनतथ  मजदूरी  दिलाने  के  लिए  कोई  कानूनी  प्रावधान  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 श्रम  मंत्री  ए«  :  से  (७).  न्यूनतम
 मजदूरी  1948  के  अंतर्गत  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों

 कृषि  में  अनुसूचित  रोजगार  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  के
 निर्धरण/संशोधन  लिए  समुचित  सरकारें  अधिनियम
 अधिनियम  के  उपबंधों  को  देखने  के  प्रवर्तन  तन्त्र  भी  स्थापित
 करने  की  व्यवस्था  सभी  राज्य  सरकारें/संघ  शासित  प्रशासनों
 ने  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  प्रवर्तन  स्थापित  किए

 प्रवर्तन  तनन्‍्त्र  नियमित  निरीक्षण  करता  है  और  अधिनियम  के
 किसी  उल्लंघन  के  उनकी  जानकारी  में  आने  पर  आवश्यक  कार्रवाई
 की  जाती

 वस्त्रों  के  निर्यात

 179.  डा  लक्ष्मीणारायण  पाण्डेय  :

 मेजर  जनरल  भुवन  अन्द्र  खण्डूरीः

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 क्या  वस्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम
 सी०  आई०  सी०  और  हावर्ड  बिजनिस  स्कूल  के  संकाय
 ने  भारतीय  बस्त्रों  और  परिधानों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  कोई  उच्चस्तरीय  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  एक  समझौते  के  अंतर्गत  बढ़ती
 हुई  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  वस्त्र  प्रौद्योगिकी
 के  विशेषज्ञों  के  अध्ययन/विदेशों  में  प्रशिक्षण  हेतु  कोई  योजना  तैयार
 की  और

 ं



 221  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्थ  मंत्री  थेंकट  :  और
 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम
 सी  बम्बई  ने  हाल  ही  में  हावर्ड  बिजनिस  स्कूल  के
 सहयोग  से  बहु  रेशा  व्यवस्था  एफ  ७»)  युगोत्तर  की  चुनौतियों
 का  मुकाबला  करने  के  लिए  अपरेल  उद्योग  द्वार  अपनाई  जाने
 वाली  अपेक्षित  नीति  के  में  अध्ययन  कराया  अपरेल
 उद्योग  पर  अध्ययन  की  मुख्य  सिफारिशें  निम्नोबत  प्रकार  से

 (1)  सरकार  फर्म  आकार  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  हटाना
 संचय  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  और  निवेशों  को  आकर्षक
 बनाना

 (2)  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  को  सुकर  बनाने  के  लिए  आयात
 प्रक्रिया  और  सीमा  शुल्क  का  पुनः  अनुकूलन  किया  जाना

 (0)  अनुकूल  भण्डार  गृहों  को  प्रोत्साहन  देना  ताकि  आवकों
 की  उपलब्धता  सुलभता  से  सुनिश्चित  की  जा  सके  और

 मूल्य  के  उतार-चढ़ाव  की  सभेक्षता  को  कम  किया  जा

 (4)  बड़ी  समनन्‍्वयकारी  कम्पनियां  गठित  की  जाएं  ताकि  वे

 लघु  उत्पादों  के  विनिर्माण  और  उत्पादन  किस्म  में  लचीलेपन

 का  लाभ  उठा

 (5)  वितरण  माध्यमों  का  अनुकूल  अर्जन  और  यूरोप  तथा  अमरीका

 के  मार्का  के  नामों  को  प्रोत्साहन

 (6)  सेवा  पद्धति  पुनरभिविन्यास  के  लिए  केन्द्रो/संस्थाओं  को

 गठित  किया  जाना

 (7)  मबैकिंग  क्षेत्र  की  प्रशासनिक  नीतियों  तथा  प्रक्रियाओं  का

 पुनः  अनुकूलन  करके  तुरन्त  प्रत्युत्त  के  लिए  उद्योग  तथा

 ब्यापार  कौ  आवश्यकता  पर  ध्यान  देना

 (8)  निर्यातकों  और  आपूर्तिकर्ताओं  के  निष्पादन  निर्धारण  को

 लागू  किया

 (9)  निर्यात  संवर्धन  क्रियाकलापों  पर  उचित  ध्यान  दिया

 (0)  कोटा  आबंटन  नीति  तथा  प्रक्रिया  का  पुनर्निर्धागाण  किया

 जाना  जिससे  प्रभाव  शाली  अपेरस  विनिर्माण  आधार

 01)  भारतीय  बन्दरगाहों  को  उन्नयन  पद्धति  द्वारा  सामान  को

 उतारने-चढ़ाने  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  और

 बड़ी-बड़ी  जहाजरानी  कम्पनियों  को  आकर्षित  करना

 प्रश्न  नहीं

 ऊर्मजचारी  भविष्य  निधि

 1720.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्म्नी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री

 25  1917  लिखित  222

 यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  निर्देशों  के  अनुसार  कर्मचारियों  की
 अविष्य  निधि  के  अंतर्गत  प्राप्त  अंशदान  पर  ब्याज  अर्जित  करने
 के  लिए  उन  राशि  का  निवेश  किया  जाता

 यदि  हां  तो  इस  राशि  का  जिस  प्रकार  से  निवेश
 किया  जाता  है  और  इस  समय  भविष्य  निधि  की  कितनी  धनराशि
 का  निवेश  नहीं  किया  गया  है  और  कितनी  धनराशि  बिना  किसी
 दावे  की  पड़ी

 क्‍या  कर्मचारियों  की  ओर  से  उन्हें  सेबानिवृत्ति  के  समय
 भविष्य  निधि  कौ  धनराशि  न  मिलने  अथवा  जरूरत  पड़ने  पर
 समय  पर  भविष्य  निधि  से  ऋण  न  मिलने  के  बारे  में  कई  शिकायतें
 प्राप्त  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  के
 ध्यान  में  ऐसे  कितने  मामले  और

 सरकार  द्वारा  भविष्य  निधि  संगठन  के  कार्यकरण  को
 सरल  और  कारगर  बनाने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्री  :

 भविष्य  निधि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किए
 गए  पैटर्न  के  अनुसार  सरकारी  केन्द्रीय  सरकार  की  विशेष
 जमा  योजना  में  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  आदि  के  बान्डों/प्रतिभूतियों
 में  निवेश  किया  जाता  निवेश  योग्य  निधियों  का  दैनिक  आधार
 पर  नियमित  रूप  से  निवेश  किया  जाता  अतः  भविष्य  मिधि
 की  राशि  के  अनिवेशित  पड़ी  होने  का  प्रश्न  नहीं  31.

 ।  3.94  की  स्थिति  के  अनुसार  72.49  करोड़  रुपए  की  धनराशि
 गैर  दाबाकृत  पड़ी  हुई

 और  भविष्य  निधि  धनराशि  के  लिए  कर्मचारियों
 के  दावों  को  देश  के  भिन्‍न-भिन्‍न  भागों  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 संगठन  द्वारा  स्थापित  विभिन्न  उप-द्षेत्रीय/क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  निपटाया
 जाता  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  देयों  की  अदायगी  में  बिलम्ब

 के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  रही  ऐसे  मामलों

 की  संख्या  से  संबंधित  सूचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती

 क  भ०  निः  अंशदाताओं  को  शीघ्र  सेवा  प्रदान  करने

 के  लिए  भ०  संगठन  में  व्यापक  कम्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम

 शुरू  किया  गया  अंशदाताओं  के  दाओों  के  निपटान  का  प्रयोधन

 करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  कार्य  योजना  भी  प्रारूपित  की  गई

 उड़ीसा  में  पर्यटन  का  विकास

 1721.  श्री  शरत  पटणभायक  :  क्‍या  जागर  विभागनन  और

 चर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  पर्यटन  के  क्षेत्र  में

 विकास  हेतु  कोई  कार्य  योजना  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजी

 और
 हु
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 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  निर्णय
 लिया  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गबी
 :  और  उड़ीसा  सरकार  ने  एक  पर्यटन  विकास

 योजना  अवलोकनार्थ  भारत  सरकार  को  भेज  दी

 विदेशी  ऋण

 1722.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  पर

 ब्याज  सहित  चुकाया  जाने  वाला  कितना  विदेशी  ऋण  है  और
 किन-किन  देशों  से  ऋण  लिया  गया  और

 उक्त  अवधि  में  देश  को  ऐसी  बिदेशी  वित्तीय

 सहायता/अनुदान  की  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  जिसको  चुकाना  नहीं
 है  और  किन-किन  देशों  से  यह  प्राप्त  हुई  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 मछली-पालकों  को  वित्तीय  सहायता

 1723.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाइडे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक

 ने  मछली-पालकों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  हेतु
 वाणिज्यिक  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  हाल  ही  में  दिशा-निर्देश
 जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  मछली-पालकों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कमने

 हेतु  तत्काल  कदम  उठाए  गए

 यदि  तों  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ०  वित्त  मंत्री  मसममोहन  :  और

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  जलीय  उत्पादन

 योजनाओं  के  पुनर्वित्त  सहायता  दे  रहा  नवम्बर  1994
 में  नाबार्ड  द्वारा  गठित  जलीय  उत्पादन  परामर्शदात्री  समिति  की

 बैठक  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दिए  गए  सुझावों  के  आधार
 पर  नाबार्ड  ने  खारे  पानी  में  मछली  पालन  योजनाओं  की  तैयारी/मंजूरी
 से  संबंधित  सुझावों  को  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों/राज्य  सरकारों  को
 भेज  दिया  योजनाओं  को  करने/मूल्यांकक  के  लिए

 मार्गनिर्देश/सुरक्षोपाए  नीचे  दिए  गए  :-

 (i)  परियोजना  स्थल  और  डिजाइन  की  उपयुक्तता  के

 मूल्यांकन  की

 (४)  कम  से  कम  15  हेक्टेयर  के  क्षेत्र  में  फैली  हुई  पानी

 वाली  खेती  के  लिए  कम  गहन

 16  अगस्त  1995

 (ii)  बीमारी  की  पुनरावृत्ति  के  संबंध  में  संकरी  खड़ी  खेती
 का  अधिक  विस्तृत

 (४)  जलीय  उत्पादन  खेती  में  जलाशम  और  अबवसादन  टंकियों
 के  लिए  अतिरिक्त  क्रणों  की  व्यवस्था

 (४)  मछली  पालन  योजना  के  वित्तपोषण
 उस  समय  किया  जाना  चाहिए  जब  संबंधित  राज्य  सरकारों
 द्वार  मास्टर  प्लान  तैयार  कर  लिया

 से  नाबार्ड  ने  सूचित  किया  है  कि

 आंध्र  प्रदेश  और  पांडिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र  के  संबंध  में  पुनर्वित्त
 सहायता  के  लिए  प्राप्त  सभी  मछली  पालन  योजना  के  प्रस्तावों
 को  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  लोक  हित  के  मुकदमें  के  निपटारे
 तक  स्थगित  कर  दिया  गया  इसके  नाबार्ड  ने  बीमारी
 की  पुनरावृत्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आंध्र  प्रदेश  के
 विशाखापटनम  और  पूर्वी  गोदावरी  जिलों  की  कतिपय  संकरी  खाड़ियों
 को  ऐसी  योजनाओं  को  सहायता  न  देने  का  निर्णय  लिया  “,'

 अन्य  राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्तानों  को  भारत  सरकार  द्वारा  जारी
 की  गईਂ  पर्यावरण  अधिसूचना  में  निर्धारित  शर्तों  को  सख्ती  से

 लागू  करते  हुए  मंजूरी  के  लिए  विचार  किया  जाता

 विद्युतकरघा  के  लिए  आयुक्त

 1724.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्‍या  वस्थ  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विद्युतकरधा  क्षेत्र  के  लिए

 आयुक्त  नियुक्त  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिया

 वस्त्र  मंत्री  वेंकट  :  से

 विद्युतकरणा  आयुक्त  की  नियुक्ति  का  एक  प्रस्ताव  है
 जो  कालिक  आधार  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  की  समस्याओं  को

 इस  संबंध  में  संबंधित  मंत्रालयों  की  सहमति  से  निर्णय
 लेना  अपेक्षित

 बैगਂ

 1725.  डा«  परशुराम  गंगवार  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बैगਂ  बनाने  में  सिंथेटिक

 फाइबर  के  प्रयोग  पर  रोक  लगाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 जस्म्र  मंत्री  जेंकट  :

 प्रश्न  नहीं

 गुजरात
 में  बेरोजगार  व्यक्ति

 1726.  श्री  हरिसिंह  आवड़ा  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह

 सिखित  224
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 गुजरात  में  इस  समय  विभिन्न  रोज़गार  कार्यालयों  में

 पंजीकृत  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 निकट  भविष्य  में  इन  व्यक्तियों  को  रोज़गार  देने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है/की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  के  बेरोजगार  युवाओं
 को  बेरोज़गारी  भत्ता  देने  के  लिए  राज्यों  को  विशेष  अनुदान  देने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ख्रण  मंत्री  :  31  1995
 की  के  अनुसार  8.98  लाख  रोजगार  चाहने  बाले
 जिनमें  यह  आवश्यक  नहीं  कि  सभी  बेरोजगार  गृजरात  राज्य
 में  विभिन्‍न  रोज़गार  कार्यालयों  में  पंजीकृत

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्ष  2002  तक  लगभग

 पूर्ण  रोज़गार  प्राप्त  करने  के  लक्ष्य  की  नीति  की  परिकल्पना  की

 गई  इस  लक्ष्य  की  रोजगार-सघन  उंप-क्षेत्रों  एवं

 ..  कार्यकलापों  के  तीज़तर  विकास  के  आधार  पर  उत्पादक  रोज़गार
 अवसरों  में  तीम्रतर  वृद्धि  द्वारा  की  जानी  रोज़गार  अबसरों  के

 सर्जन  हेतु  गुजग़त  सरकार  ने  निम्न  कार्यवाही  की  :-

 ()  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  मेलोंਂ  का  आयोजन

 किया  जा  रहा

 (ii)  प्रशिक्षण  तथा  स्व-रोज़गार  प्रदान  करने  हेतु  17

 जिलों  के  34  तालुकों  में  न्यूनतम  रोज़गार  कार्यक्रम  आरम्भ

 किए

 (1)  प्रधान  मंत्री  की  स्व-रोजगार  की  नई  योजना  का  बेरोजगार

 युवाओं  हेतु  प्रेरणा  शिबिरों  में  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा

 रही

 और

 दास  प्रथा

 1727,  श्री  राम  कृपाल  यादव  :

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  क्‍या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  कुछ  भागों  में  अभी  भी  दास

 प्रथा  चल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रथा  को  पूरी  तरह  समाप्त  करने  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 अम  मंत्री  पी  छू  :

 उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  बंधित  श्रम  पद्धति  विद्यमान  होने  के  बारे

 में  कोई  रिपोर्ट  नहीं

 सरकार  ने  बंधित  श्रम  पद्धति
 1976  अधिनियमित  कर  दिया  है  जिसके  तहत  बंधित  श्रम  पद्धति
 समाप्त  कर  दी  गई  है  और  अधिनियम  के  लागू  होने  की  तिथि
 से  प्रत्येक  बंधित  श्रमिक  स्वतंत्र  हो  गया  है  और  बंधित  श्रम
 की  सभी  बाध्यताओं  से  मुक्त  हो  गया  इस  अधिनियम  का
 राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वयन  किए  जाने  का  नए  20  सूत्री  कार्यक्रम
 के  हिस्से  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  प्रयोधन  किया  जाता  है  जो
 कि  इस  विषय  को  उच्च  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  सूचक
 राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय
 ने  बंधित  श्रमिकों  को  पुनर्वासित  करने  के  लिए  वर्ष  1978-79
 से  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  इस  योजना
 के  तहत  प्रत्येक  बंधित  श्रमिक  के  पुनर्वास  के  लिए  अधिकतम

 की  सहायता  प्रदान  की  जाती  जिसका  आधा  केन्द्रीय
 हिस्से  के  रूप  में  होती  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई
 है  कि  वे  पहचान  किए  अंधित  श्रमिकों  के  प्रभावकारी  पुनर्वास
 के  प्रयोजनार्थ  अन्य  निर्धनता  उन्मूलन  और  य्रेजगार  सृजन  योजनाओं
 के  साथ  इस  योजना  को  समुचित  रूप  से  सम्मिलित

 पर्यटक  को  उद्योग  का  दर्जा

 1728.  श्री  जनादणन  मिश्र  :  क्‍या  भागर  दिमागनन  और

 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अधिकतर  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  पर्यटन

 को  उद्योग  घोषित  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  आधार  पर  पर्यटकों  को  प्रदान
 की  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पर्यटकों  को  अधिक  सुविधाएं
 प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गयी

 :  22  राम्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 के  पर्यटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया

 पर्यटन  को  उद्योग  घोषित  किए  जाने  के

 बहुत  से  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  पर्यटन  में  प्राइबेट  सेक्टर

 द्वारा  निवेश  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  रियायतें  और  प्रोत्साहन  मोषित

 किए  इसके  परिणामस्वरूप  पर्यटकों  के  लिए  आवास  सुविधाओं
 में  बढ़ोती  व  आधारभूत  सुविधाओं  में  व्यापक  सुधार  हुए

 और  हारलिक  पर्यटन  का  विकास  करता

 मुख्यतया  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  फिर  भी  सुविधाओं  में

 और  सुधार  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराई

 जाती  इसके  पर्यटन  राज्य  सरकारों  के  सहयोग

 से  पर्यटन  के  क्षेत्र  में  प्राइवेट  सेक्टर  के  निवेश  को  बढ़ाने  के
 '

 लिए  कदम  उठा  रहा
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 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  रबड़  की  खरीद

 1729.  डा«  रमेश  अंद  तोमर

 श्री  दत्ताश्रेय  बंडारू

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  राज्य  व्यापार
 निगम  द्वारा  कुल  कितने  रबड़  की  खरीद  की

 रबड़  उत्पादकों  को  प्रति  कि०  रबड़  के  लिए
 कया  मूल्य  दिया

 :  क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  का  विचार  खुले  बाजार  से

 और  अधिक  रबड़  खरीदने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (७)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 वर्ष  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  एस०  टी  सी०

 ने  कोई  रबड़  नहीं  खरीदा

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं

 से  एस«  टी०  सी०  1995-96
 के  दौरान  बाजार  में  चरम  आवक  अवधि  में  प्राकृतिक  रबड़  खरीदने
 की  वाणिज्यिक  अर्थक्षमता  का  पता  रहा  इस  योजना
 के  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 वर्जिनिया  तम्बाकू  का  उत्पादन  और  निर्यात

 1730.  श्री  अंडारू

 श्री  महेश  कनोड़िया

 क्या  जाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 बर्जिनिया  तम्बाकू  के  उत्पादन  हेतु  प्रतिवर्ष  राज्यवार  कोई  सीमा
 निर्धारित  की  गई  थी/की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  आंध्र  महाराष्ट्र
 एवं  अन्य  राज्यों  में  किसानों  द्वारा  राज्यवार  कुल  कितने  वर्जिनिया

 तम्बाकू  का  उत्पादन  किया

 उपरोकत  अवधि  के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक  राज्य  में

 वास्तव  में  कुल  कितने  तम्धभाकू  का  विपणन  किया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कुल  कितने  तम्बाकू
 का  निर्यात  किया  गया  तथा  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित
 की  गई  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 और  पिछले  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  तम्बाक्‌  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  एफ  सी०  वी०  क्यूअर्ड
 तम्बाकू  की  राज्यवार  मात्रा  निम्नानुसार  है  :-

 कि  पग्रा-में  निर्धारित

 प्राधिकृत  तम्बाकू  की  मात्रा
 वर्ष

 आंध्र  प्रदेश  महाराष्ट्र  कर्नाटक  उड़ीसा

 1992-93  102.57  0.33  21.12  0.04

 1993-94  71.46  0.5  20.98  0.05

 1994-95  66.08  0.12  20.03  0.04

 1995-96  75.47  0.12  25.24  0.04

 और  पिछले  तीन  ब्षों  तथा  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान
 बोर्ड  के  नीलामी  के  प्लेटफार्मों  में  बेची  गई  एफ०  सी०  वी०  तम्बाकू
 की  राज्यवार  मात्रा  निम्नानुसार  है  :-

 प्रा

 आंध्र  प्रदेश  महाराष्ट्र

 वर्ष  बेयी  गई  उत्पादित  बेची  गई  उत्पादित

 व  मात्रा  मात्रा  मात्रा
 मात्रा

 1992-93  125.31  134.67  0.31  0.31

 1993-94  7651  91.86  0.12  0.12

 1994-95  74.07  84.86  0.08  0.11

 1995-96  .  .  *  ह

 कर्नाटक  उड़ीसा

 1992-93
 ह

 3324  33590...
 कक  0.025

 1993-94  32.93  33.50  कक  0.025

 1994-95  22.19  25.00  कक  0.040

 1995-96  के
 *  कक  के

 *  फसल  का  उत्पादन  अभी  होना  है  और  वर्ष  1995-96  में
 बेची  जानी  ,

 ह
 ॥

 **
 कुछ  भी  नहीं  बेचा  क्योंकि  टी  सी०  के  अनुसंधाने
 प्रभाग  उपजकर्शाओं  से  उपज  प्राप्त  कर  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  की  गई  तम्बाकू
 की  मात्रा  तथा  अर्जित  की  गई  बिदेशी  मुद्रा  के  ब्यौर  निम्नानुसार टच
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 :  टन  :  मूल्य  :  करोड़  २

 __ __  1992-93
 1993-94  1994-95

 मद  _  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  -  पु  मूल्य

 अनिर्मित  तम्बाकू  70,607  35.57  90,493  368.25  45,811  174.82

 निर्मित  तम्बाकू  17,646  118.46  14,183  92.94  ,  »  12,588  74.04

 जोड़  :  88,253  88,253  154,03  104,676  461.19  58,399  24886.

 |

 श्रम  मानक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  आयोग

 1731.  श्री  आनंद  रत्न  मौर्य  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्रम  मानक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  ने  देश  में

 बाल  श्रम  प्रथा  के  उन्मूलन  के  संबंध  में  कतिपय  सिफारिशें  कौ

 यदि  तो  ततसंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  समय  सीमा  निर्धारित

 की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  भारत

 बराणिण्य  मंत्रालय  के  एक  संकल्प  द्वारा

 श्रम  अधिकर  और  संबंधित  मामलों  का  संरक्षण  से  संबंधित  मुद्दों

 के  अध्ययन  हेतु  डा०  सुन्नह्मणियम  स्वामी  की  अध्यक्षता  में  एक

 आयोग  गठित  किया  गया  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  प्रदान  की

 गई  सूचना  के  श्रम  मानक  आयोग  ने  कोई  अंतिम  सिफारिश

 नहीं  की

 फर्जी  बीमा  व्यापार

 1732.  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :

 मुमताज  अंसारी  :

 श्री  ढपेन्द्र  नाथ  वर्मा

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  1995  *

 के  में  बीमा  कांड  से  एल०  आई  सी  में

 हड़कम्पਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 1] ,

 @)  यदि  तो  ततसंबंधी  तथ्य  क्‍या

 इस  फर्जी  बीमा  कांड  में  कितनी  राशि  अन्तर्ग्रस्त  है
 और  इस  संबंध  में  कितने-कितने  अधिकारी  और  एजेंस  दोषी  पाए

 गए
 ह

 इस  मामले  में  क्‍या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  जा

 रही  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा
 बीमा  करने  के  वार्षिक  लक्ष्य  क्या  रखे  गए  और  इसकी  तुलना
 में  उपलब्धि  क्‍या  रही  ?

 विज्ष  मंत्री  मनमोहन  :  जी  रिपोर्ट

 की  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 से  जीवन  बीमा  निगम  की  कुछ  शाखाओं  से

 कुछ  अनियमितताओं  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  जहां  अस्तित्यहीन

 व्यक्तियों  के  नाम  में  पालिसियां  जारी  की  गई  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  द्वारा  इनकी  जांच-पड़ताल  कौ  जा  रही  यदि  ऐसे  दोषी

 व्यक्तियों  के  विरूद्ध  लगाए  गए  आरोप  सिद्ध  होते  हैं  तो  उनके

 विरूद्ध  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  उपयुक्त  कार्रवाई  की

 जैसा  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीमा  के  लक्ष्य  और  उन  लक्ष्यों  के

 मुकाबले  उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  थीं  :-

 वर्ष  बीमाकृत  राशि  पालिसियों  की  सं

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलबिध

 92-93...  35,000  35,957  100  99.58

 93-94...  _40.000  41,814  107  107.26

 94-95...  46,000  55,228  113,7  108.75

 विवरण

 खोगस  बीमा  कांड  से  एल  सी*  में  हड़कंप

 आत्मदीप

 जनसस्ता  संवाददाता

 जयपुर  16  बोगस  बीमा  कांड  ने  भारतीय  जीवन

 बीमा  निगम  को  ऊपर  से  नीचे  तक  हिला  दिया  कांड  उजागर

 होने  के  बाद  निगम  के  बंबई  केन्द्रीय  कार्यलय  के  साथ  केन्द्रीय
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 है

 वित्त  मंत्रालय  भी  हरकत  में  आया  पखवाड़े  भर  से  यहां
 निगम  के  बम्बई  मुख्यालय  और  दिल्ली  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  से

 अफसरों  की  टोलियां  आकर  सघन  जाचं  पड़ताल  में  लगी  हुई

 बोगस  बीमा  कांड  से  निगम  की  छवि  और  साख  को  खासा

 बट्टा  लगा  इस  घोटाले  की  खबर  छपने  के  बाद  निगम  के

 मैदानी  अमले  को  बीमाधारकों  के  तरह-तरह  के  सवालों  और  तीखी

 प्रतिक्रियओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  जबाब  देना  भारी

 पड़  रहा  इसकी  भरपाई  के  लिए  निगम  मुख्यालय  ने  अपने

 एक  कार्यकारी  निदेशक  को  यहां  भेज  निगम  में  सक्रिय  श्रम  संगठनों
 को  पटाने  की  कोशिश  की  निदेशक  ने  निगम  की  बदनामी
 का  हवाला  देते  हुए  उनसे  किसी  तरह  इस  मामले  को  शांत  करने
 की  अपील  की  बोगस  बीमा  कांड  की  खबरों  का  खंडन
 करने  के  श्रम  संगठनों  के  सुझाव  पर  निदेशक  ने  ऐसा  करने  में
 असमर्थता  जता

 इसके  अलावा  इस  कांड  से  लगे  आघात  से  उबरने  की

 कोशिश  में  निगम  ने  इसी  जून-जुलाई  में  अखबारों  में  करोड़ों
 रुपए  के  कई  विज्ञापन  देकर  अपनी  प्रचारित  की
 जबकि  निगम  के  इतिहास  में  पहले  कभी  इन  महीनों  में  इतने

 बड़े  पैमाने  पर  इस  तरह  के  विज्ञापन  नहीं  छपाए  ऐसे  विज्ञापन
 पहले  हर  साल  दिसम्बर  और  मार्च  में  दिए  जाते  रहे  बीमा
 घोटालों  की  खबरों  ने  निगम  के  उन  आला  अफसरों  की  भी

 नींद  उड़ा  दी  जो  तथात्मक  जानकारी  होने  के  बोगस
 बीमों  की  बढ़ती  प्रवृत्ति  की  अनदेखी  कर  उसे  परोक्ष  तौर  पर

 शह  देते  रहे

 निगम  मुख्यालय  के  साथ  केन्द्रीय  बित्त  मंत्रालय  भी  अब

 चेता  निगम  के  ही  एक  उच्च  स्तरीय  सूत्र  के  मुताबिक  हाल
 में  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  मनमोहन  सिंह  ने  निगम  के  अध्यक्ष

 एस  सांलुखे  को  दिल्‍ली  बुलाकर  इस  मामले  में  बातचीत
 की  मनमोहन  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  से  राज्य  मंत्री

 भुबनेश  भाजपा  संसदीय  दल  के  नेता  अटल  बिहारी
 केन्द्रीय  वित्त  मोटेक  सिंह  बीमा  टी०

 एन०  बनर्जी  आदि  के  पास  अलग-अलग  सूत्रों  से  बीमा  घोटाले
 का  ब्यौरा  पहुंचा  संसद  के  मानसून  सत्र  में  इस  घोटाले  पर

 चर्चा  की  तैयारी  अलग  हो  रही

 अलमस्त  पड़े  निगम  प्रबंधन  की  नींद  बोगस  बीमा  कांड
 की  परतें  उधड़ने  के  बाद  से  हराम  हो  गई  अब  वह  जांच
 ओर  रोकथाम  की  कार्यवाही  में  जुया  नजर  आ  रहा  बीते

 हफ्ते  निगम  मुख्यालय  से  कार्यकारी  निदेशक  और
 को  यहां  भेज  बिगड़े  हालात  संभालने  की  कोशिश  की  अब
 निगम  के  कार्यकारी  निदेशक  यहां  आने  बाले
 बताया  गया  है  कि  वे  अब  तक  की  जांच  की  समीक्षा
 घपले  की  जांच  कर  रहे  सी०  अधिकारियों  से  मिलेंगे
 और  खोजबीन  के  काम  को  गति

 निगम  के  लेखा  विभाग  के  प्रादेशिक  इसी  विभाग
 के  सचिव  और  सहायक  सचिव  ने  दिल्‍ली  से  यहां  आकर  बोगस
 बीमा  के  मामलों  और  दूसरी  आर्थिक  अनियमितताओं  की  बारीकी
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 से  तहकीकात  की  जरूरी  हिदायतें  देकर  प्रादेशिक  प्रबंधक  दिल्‍ली
 लौट  गए  जबके  सयिय  और  सहायक  सचिव  यहीं  रहकर
 जांच  की  अगुवाई  कर  रहे  ये  अधिकारी  निगम  के  उस  विशेष
 प्रकोष्ट  के  काम  पर  नजर  रखे  हुए  हैं  जिसे  यहां  के  तीन  बड़ी
 बीमा  शाखाओं  के  घपलों  की  जांच  के  लिए  तीन  साल  पहले
 बनाया  गया  जयपुर  में  निगम  की  शाखा  संख्या  1  में  एक

 करोड़  रुपए  से  ज्यादा  के  चैक  बैंक  से  लौट  आने  और  उन

 अनादरित  चैकों  को  गायब  कर  दिए  जाने  का  मामला  उनमें  शामिल

 इसके  अलावा  यहां  की  शाखत्रा  में  निगम  को  मिले
 प्रीमियम  की  तुलना  में  करीब  एक  करोड़  रुपए  का  अधिक  कमीशन

 देने  के  मामले  की  जांच  भी  इसी  प्रकोष्ठ  को  सौंपी  गई

 इसी  शाखा  में  1991-92  में  आठ  करोड़  रुपए  बीमा  राशि
 के  1800  बोगस  बीमे  करने  की  जांच  अलग  चल  रही  इस
 बोगस  बीसा  की  तकरीबन  सभी  फाइलें  गायब  कर  दी  गई

 शाखा  में  करोड़ों  रुपए  के  बीमे  करने  के  लिए
 एजेंट  और  विकास  अधिकारियों  ने  बीमा  कराने  वालों  से  लाखों

 रुपए  नगद  फिर  इसी  नगदी  के  बदले  प्रीमियम  जमा  कराने
 के  नाम  पर  अपने  फर्जी  चैक  लगा  दिए  जो  बाद  में

 हो  इस  तरह  बीमा  कराने  वालों  के  लाखों  रुपए  बीच  में

 ही  हड़प  लिए  निगम  मुख्यालय  में  शिकायतें  पहुंचने  पर
 सतर्कता  बिभाग  ने  अपने  सचिव  स्तर  के  अधिकारी  इस  मामले
 की  जांच  कराई  और  94  में  रपट  मुख्यालय  को  सौंप

 पर  उस  रपट  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं  कर  इस  मामले  को

 दोकरा  जांच  के  लिए  विशेष  प्रकोष्ठ  को  सौंप  दिया

 मगर  यह  प्रकोष्ठ  उसके  हवाले  किए  गए  इन  तीनों  मामलों
 में  तीन  साल  में  भी  किसी  नतीजे  पर  नहीं  पहुंच  इस
 बीच  कई  और  घोटाले  सामने  आ  गए  और  सी०  आई  ने

 जांच  शुरू  कर  तब  जाकर  निगम  के  दिल्ली  क्षेत्रीय  कार्यालय
 से  अंकेक्षकों  कौ  टोली  यहां  भेजी  गई  यह  टोली  डेढ़  हफ्ते
 से  यहां  डेरा  डाले  हुए

 जीवन  बीमा  निगम  के  सूत्रों  के  अनुसार  निगम  और  सी०
 बी  आई  के  स्तर  पर  चल  रही  जांच  कार्यावाहियों  से  निगम
 के  देशभर  के  दफ्तरों  में  यह  अदिशा  पैदा  हो  गया  है  कि  कभी
 भी  जांच  दल  उनके  यहां  आकर  खोजनबीन  शुरू  कर  सकता

 बहरहाल  वहां  अब  तक  सामने  आ  चुके  बोगस  बीसों  के

 मामले  में  किसी  भी  स्तर  पर  किसी  कसूरवार  के  खिलाफ  कोई
 कार्यवाही  अभी  तक  नहीं  की  गई

 राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिक्की  संस्थान

 1733.  श्री  रामपाल  सिंह  :

 बल्लल  पेरुमान  :

 श्री  रवि  राय  :

 श्री  पंकज  ओऔधरी  :

 श्री  बुज  किशोर  त्रिपाठी  :

 श्री  विजय  राशलन  :
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 श्री  मगोरंजन  भक्त  :

 श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 क्‍या  जस्म  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  अस्त्रों  के  निर्यात  से  कितनी

 मुद्रा  अर्जित  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  कस्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ाबा  देने

 हेतु  देश  में  राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  और  शाखाएं
 खोलने  के  संबंध  में  हाल  ही  में  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संस्थान  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितने  छात्रों  को  प्रशिक्षित
 करने  का  प्रस्ताव  और

 इसके  परिणामस्वरूप  देश  के  वस्त्र  निर्यात  में  कितनी

 बुद्धि  होने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  वेंकट  :
 मिलियन  अमरीकी

 और  (”)  भारत  सरकार  ने  इस  शैक्षणिक
 नर्ष  से  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  फैशन  टेक्नालाजी  की  जांच  और

 शाखाएं  खोलने  की  स्थीकृति  प्रदान  की  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 9980

 हैं  :-

 राज्य  अवस्थिति

 1  आन्ध्र  प्रदेश  हैदराबाद

 2...  तमिलमाडु  मद्रास

 3.  गुजरात  गांधीनगर

 4...  महारा  अम्बई

 5.  पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता

 इन  सभी  पांच  शाखाओं  में  दो  पाद्यक्रम  नामतः  फैशन

 डिजाइन  तथा  परिथान  मेन्यूफैक्चरिंग  टेबनालाजी

 शुरू  किए  गए  प्रत्येक  पादयक्रमों  में  30  बिद्यार्थियों  को  प्रवेश

 दिया

 (€)  व्यवसाथिक  प्रशिक्षण  उद्योभ  में  कुशल  तथा  सक्षम

 प्रबन्धकीय  के  व्यक्ति  उभर  कर  आएंगे  जो  निर्वात  की

 उत्पादकता  तथा  मात्रा  में  सुधार  चूंकि  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  यह  अन्तर-निथिष्टियों  में  से  एक  एक  कारक  के  आधार

 पर  ही  वास्तविक  पुर्वानुमान  लगाना  संभव  नहां

 थिधान  की  उड़ामों  की  संखेछा  में

 यदरिद्ठ  के  कारण  कायु  प्रदूषण

 1734:  श्री  प्रकाश  फार्टील  ::  क्‍या
 भागर  जिलासन

 और  मंत्री  यह  बत़ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गत  वर्ष  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  विमानपत्तनों
 से  अंतर्राष्ट्रीय  तथा  घरेलू  उड़ानों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उड़ानों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  बिवैली
 गैसों  के  प्रदूषण  तथा  विमानपत्तनों  पर  भीड़भाड़  में  वृद्धि
 और

 गदि  तो  उड़ानों  की  संख्या  में  वृद्धि  से  उत्पन्न
 होने  बाली  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने
 का  वियार  है  ?

 भागर  दिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नयी
 :

 विगत  दो  कर्षों  में  देश  के  विभिन्‍न  विमानपत्तनों  से
 जाने  वाली  अंतर्राष्ट्रीय  और  अंतर्देशीय  उड़ामों  में  होने  जाली  बृद्धि
 नीचे  दर्शाई  गई

 1993-94  1994-95

 अंतर्राष्ट्रीय  उड़ानें  66,820  70173

 अंतर्देशीय  उड़ानें  120,304  ,  139,417

 और  बढ़े  हुए  विमान  प्रचालन  के  कारण  पर्यावरण

 प्रदूषण  के  निकट  भविष्य  में  भयावह  स्थिति  में  पहुंचने  की  संभावना

 नहीं  हवाई  यातायात  में  वृद्धि  होने  से  कुछ  बिमानपत्तनों  पर

 भीड़-भाड़  बढ़ने  की  संभावना  अल्पाबधि/दीर्धावधि  अपेक्षाओं
 को  पूरा  करने  हेतु  विभानपतसतनों  और  आधारभूत  संरचनात्मक  सुविधाओं
 के  स्तरोन्‍्नयन  के  लिए  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  योजनाएं
 बना  ली

 मुद्रास्फीति की  दर

 1735.  श्री  ब्रह्मानन्‍नद  मंडल  :

 लाल  बहादुर  रावल  :

 क्‍या  लि  पंग्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मुद्रास्फीति  में  वृद्धि  होने  के  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौशन  का  तस्संबंधी  तुलनात्मक  ब्यौरा

 कमा

 क्‍या  सरकार  ने  बढ़ती  हुई  मुद्रास्फीति  की  दर  पर

 नियंत्रण  लगाने  हेतु  कोई  ठोस  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 परिणाम  निकले  ?

 जिंसਂ  मंत्री  मनमोहन  :  पिछले  विशीय

 वर्ष  (1994-95)  के  दौरान  उच्चतर  मुद्रास्फीति  किसानों  को  दिए

 गए  उच्चतर  न्यूनतम  सपघर्थन  मूस्यों  के  परिणामस्थ%५  प्राथमिक
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 बस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  अप्रत्यक्ष  प्रभाव
 के  कारण  इसके  सथ  ही  1  1994  से  चाबल  (23

 गेहूं  (21.8  और  चीनी  (9  के  लिए
 केन्द्रीय  निगम  मूल्यों  में  वृद्धि  की  जूट  और

 मूंगफली  में  उत्पादन  गिरावट  के  कारण  बर्ष  1994.  में  अल्पकालिक

 आपूर्ति  असंतुलन  से  स्फीतिकारी  दबावों  में  उत्पलावकता  बढ़ी  जो

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  को  सुदृढ़  बनाने  के  कारण  मुद्रा  संचय  में
 अत्यधिक  वृद्धि  से  पुनः  प्रवर्तन  में

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  मूल्यों  की  वृद्धि  में  क्रमिक  कमी
 आने  से  मुद्रास्फीति  22  1995  को  कम  होकर  7.65  प्रतिशत
 तक  आ

 बिगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  द्वारा
 निर्धारित  बिन्दु-दर-बिन्दु  मुद्रास्फीतिकारी  वृद्धि  का  तुलनात्मक  ब्यौरा
 नीचे  दर्शाया  गया

 वार्षिक  मुद्रास्फीति  प्रतिशत

 प्राथमिक  विनिर्माण  सभी  वस्तुएं

 1992-93  3.0  7.9  7.0

 1993-94  115  9.9  10.8

 1994-95  12.7  10.7  10.4

 1995-96*  5.9  9.9  7.6

 $22  जुलाई  के  अनुसार

 और  सरकार  हमेशा  सतर्क  रहती  है  और

 मुद्रास्फीतिकारी  दबावों  को  कम  करने  के  लिए  अनेकों  उपाए  किए
 ये  इस  प्रकार  हैं  :-

 6)  बाजार  मूल्य  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  गेहूं  और  चावल

 की  भारतीय  खाद्य  निगम  की  खुली  बिक्री  को  जारी

 (ii)  ओ०  के  अंतर्गत  30  प्रतिशत  के  घटे  शुल्क
 पर  खाद्य  तेलों  के  आयात  की  अनुमति

 (iii)  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आपूर्ति  के  लिए
 20  प्रतिशत  के  रियायती  शुल्क  पर  1.5  लाख  टन  पामोलिन

 का  आयात

 (iv)  चीनी  के  लिए  जी०  एल०  आयात  नीति  को  जारी

 रखना  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  सस्‍्टाक  को

 बढ़ाने  के  लिए  आयातों  की  अनुमति

 (४)  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  लेवी  चीनी  आवंटन

 को  5  प्रतिशत

 (४)  के  अन्तर्गत  5  प्रतिशत  के  घटे  शुल्क
 सहित  दालों  का

 आयातित  आवश्यक  वस्तुओं  के  लिए  स्टाक  की  सीमाओं

 को

 (viii)  औद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  में  स्थिरता  को  सुनिश्चित
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 करने  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  व्यापार  और  टैरिफ
 नीतियों  में  अनेक  मदों  पर  उत्पाद  शुल्कों  में

 महत्वपूर्ण  कमी  से  औद्योगिक  उत्पादन  वृद्धि  में  तीज़ता
 आने  की  संभावना

 09)  घटाएं  गए  राजकोषीय  घाटे  के  लिए  विगत  वित्तीय  वर्ष
 में  6.7  प्रतिशत  की  तुलना  में  सकल

 घरेलू  उत्पाद  का  लक्ष्य  5.5  प्रतिशत  तक  प्राप्त

 (५)  मुद्रा  आपूर्ति  3)  की  अभिवृद्धि  को  संतुलित

 रुग्ण  उद्योग  की ओर  बकाया  ऋणों  को  माफ  करना  *

 1736.  श्री  राम  पुजन  पटेल  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह
 जताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  रुण्ण  उच्चोगों
 की  ओर  बकाया  कितनी  ऋण  राशि  माफ  की

 क्‍या  उद्योगों  को  मंजूर  करते  समय  इनसे  गारंटी  प्राप्त
 करने  हेतु  कोई  प्रावधान  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  सरकार  द्वारा

 दिए  गए  ऋणों  की  चुकौती  फिलहाल  कोई  रुग्ण  केन्द्रीय  सरकारी
 उपक्रम  पी०  नहीं  कर  रहा  इसलिए  इन  मामलों
 में  ऋण  को  माफ  करने  का  प्रश्न  उनकी  पुनस॑रचना  को  योजना
 के  भाग  के  रूप  में  ही  रुण्ण  एस«  यू  की

 पूंजी  पुनर्सरचना  के  बहुत  से  प्रस्ताव  औद्योगिक  एबं  बित्तीय  पुनर्निर्माण
 बोर्ड  को  भेजे  गए  जिनपर  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 गया  बकाया  योजना  और  योजनेतर  ऋणों  को  माफ
 करने  के  लिए  विचार  नहीं  किया  जाता  है  बल्कि  या  तो  उन्हें

 इक्खिटी  में  परिवर्तित  किया  जाता  है  अथवा  इक्विटी  आधार
 के  लिए  गैर-संचयी  प्रतिदेय  शेयरों  में  परिवर्तित  किया
 जाता  है  ताकि  रुण्ण  पी०  यू  को  अर्थक्षम  बनाया  जा

 बकाया  ब्याज  और  दाण्डिक  ब्याज  को  माफ  करने
 के  बारे  में  सरकार  रुएण्ण  सी०  पी०  एस०  यू०  की  सकल  अर्थक्षमता
 योजना  के  भय  के  रूप  में  विचार  करती

 और  वे  सामान्य  शर्तें  जिनके  तहत  सरकार  द्वारा
 ऋण  दिए  जाने  होते  हैं  को  सामान्य  वित्तीय  नियमों  के  नियम

 154-164,  और  उनके  अंतर्गत  सरकार  के  नियमों  में  उल्लेख  किया

 गया  सरकारी  हितों  की  रक्षा  के  लिए  निर्धारित  पूर्वोपायों  के

 गारंटी/शपथ-पत्र  मांगनगा  आवश्यक

 हैं

 जब्त  की  गई  वस्तुएं

 1737.  श्री  ग्रोपीयाथ  गजपति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  विमानपत्तनों  पर  1  जनवरी  से  30  1995
 तक  जब्त  किए  गए  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या
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 कया  सरकार  ने  इन  वस्तुओं  को  बेच  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 .  जब्त  की  गई  वस्तुओं  के  निपटान  हेतु  सामान्यतः  अपनाई
 जाने  वाली  प्रक्रिया  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  अन्य  देशों  के साथ  समझौता

 1738.  श्री  राम  जिलास  पासवान  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 जसन्त  पवार  :

 क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  अन्य  देशों  के  साथ  समझौता  करने  का

 क्‍या  कुछ  राज्यों  का  विचार  भी  सीधे  अन्य  देशों
 के  साथ  समझौता  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जभागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  भजी

 :  और

 प्रश्न  नहीं

 निजी  विमान  कम्पनियां

 1739.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  भागर  विमानन  और

 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  निजी  क्षेत्र  की  जिन  विमान  कम्पनियों  को

 सेवा  संचालन  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इनमें  से  प्रत्येक  विमान  कम्पनी  द्वारा  कितने  बिमान

 चलाए  जा  रहे  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नबी

 :  और  निम्नलिखित  निजी  एयरलाइनैं  प्रत्येक
 के  समक्ष  दर्शाई  गई  विमानों  की  संख्या  सहित  अनुसूचित  अंतर्देशीय

 सेबाएं  प्रचलित  कर  रही  हैं  :-

 एयरलाइन  का  नाम  विमान  की  संख्या  और  किस्म

 01.  अर्चना  एयरवेज  3
 2

 02.  दमानिया  एयरवेज  4

 03,  ईस्ट  बैस्ट  एयरलाइन्स  7
 3
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 04.  जेट  एयरवेज  4
 2
 4

 5.  .  मोदीलुफ्त  4
 जी

 06,  एन०  ई०  पी  सी»  7
 1  बीचर्किंग

 चावल  निर्यातकों  को  परिजहन  सुविधाएं

 श्री  सत्यदेश  सिंह  :

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 क्या  जाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अधिक  मात्रा  में  चावल  के  निर्यात

 हेतु  परिवहन  की  बैकल्पिक  व्यवसथा  करने  के  लिए  चावल  नियतिकों
 से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  निर्यात  में  बढ़ोती  के  लिए  चावल  के

 परिवहन  हेतु  पर्याप्त  व्यवस्था  करने  की  दिशा  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राण्य  मंत्री
 से  चाबल  के  निर्यातकों  ने  सरकार  को  प्रतिवेदन

 दिया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  को  बंदरगाह  वाले  शहरों  को
 चाबल  सड़क  परिवहन  द्वारा  भेजना  इस  संबंध  सार्वजनिक
 स्टाकों  से  खादयाननों  के  निर्यात  तथा  समयबद्ध  समाधानों  के  संबंध
 में  कार्याचालन  संबंधी  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार
 ने  खाद्य  मंत्रालय  में  एक  कार्यदल  गठित  किया  इस  दिशा
 में  किए  गए  प्रयासों  में  चावल  के  अधिकतम  परिवहन  किए  जाने
 के  लिए  रेलवे  के  साथ  और  ज्यादा  सहयोग  एबं  चावल  के  निर्यात
 के  लिए  कांडला  को  छोड़कर  अन्य  बंदरगाहों  का  उपयोग  आदि
 शामिल

 नई  चाय  निर्यात  नीति

 1741.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  जोल्ला  अुल्ली  रामय्धा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  नई  निर्यात  नीति  तैयार  करने
 के  लिए  भारतीय  चाय  उद्योग  और  चाय  बोर्ड  का  कार्यकरण  सुधारने
 का  निश्चय  किया

 यदि  तो  चाय  बिनियमन  आदेशों  में  कितना  सुधार
 किया  गया
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 क्‍या  उद्योग  इन
 मांग  करता  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 है  तथा  चाय  उद्योग  और  चाय  बोर्ड  दोनों  ने  किस  हद  तक
 संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  किया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 चाय  के  निर्यात  में  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 ने  चाय  बोर्ड  और  चाय  उद्योग  से  कहा  है  कि  थे  भारतीय  लय
 का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  बाजार  विशेष  कार्यनीतियां  तैयार

 से  चाय  उद्योग  को  शासित  करने  वाले  विनियामक
 आदेश  पुनरुज्जीबित  नहीं  किए  गए  हाल  के  वर्षों
 में  सरकार  द्वारा  कई  उदारीकरण  उपाय  किए  गए  पिछले  दो
 महीनों  के  दौरान  इस  दिशा  में  निम्नलिखित  प्रयास  किए  गए

 ()  सरकार  के  पोतलदान  लाइसेंस  जारी  करने  से  संबंधित  प्रावधान
 की  समीक्षा  की  है  और  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि
 अब  से  निर्यातकों  को  प्रत्येक  पोतलदान  के  लिए  पोतलदान

 लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं

 (ii)  जाय  निर्यात  के  लिए  निर्यातकों  के  लाइसेंस  के  कर्षिक

 पुनर्नवीकरण  के  प्रावधान  के  स्थान  पर  कुछ  समय  पूर्व
 एक  उदारीकृत  प्रक्रिया  शुरू  की  गई  थी  जिसके  द्वारा  लाइसेंस
 का  नवीकरण  3  वर्ष  के  बाद  किया  जाना  अपेक्षित

 इस  प्रावधान  को  पुनःठदार  बनाया  गया  है  और  अब  चाय
 बोर्ड  निर्यााकों  को  लाइसेंस  शुरू  में  3  वर्ष  के  लिए
 जारी  करेगा  और  यदि  नियतिक  से  कोई  चूक  नहीं  हुई
 तो  स्थाई  लाइसेंस  में  बदल  दिया  फिर

 यदि  कोई  चुक  हुई  तो  संबंधित  निर्यातक  को  पुनः  3
 वर्ष  के  लिए  निगरानी  सूचौ  में  रखा  जाएगा  या  उसका

 लाइसेंस  रद्द  कर  दिया

 सरकार  द्वारा  किए  गए  इन  ठपायों  का  चाय  उद्योग  ने  स्वागत
 किया  इसके  जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाएगा  चाय
 उद्योग  को  शासित  करने  वाले  विभिन्‍न  विनियमों  का  उदारीकरण
 किया

 एन०  सी०  के  शो-रूम

 1742.  श्रीमती  अन्द्रप््भा  अर्स  :  कया  थस्म  मंत्री  यह
 बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  टी  सी०  के  कितने  शो-रूभ/खुदरा
 बिक्री  केन्ध

 राज्य  में  कितने  शो-रूमों/खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  को  यर्ष
 1994-95  के  दौरान  घाटा  हुआ

 क्‍या  घाटे  में  चलने  याले  शोरूमों/खुदरा  बिक्री
 केद्रों  को  बंद  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 16  अगस्त  1995

 आदेशों  को  वापस  लिए  जाने

 लिखित  240

 वस्त्र  मंत्री  वेंकट  :  और

 कर्नाटक  स्थित  23  शो-रूम  में  से  किसी  ने  भी  वर्ष  1994-95
 में  घाटा  नहीं  उठाया

 जी

 प्रश्न  नहीं

 सूर्य  ग्रहण

 1743.  श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंह  पाटील  :  क्‍या  भागर
 जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  25  1995  को  पूर्ण  सूर्य  ग्रहण

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इस  अवसर  पर  अधिक
 से  अधिक  संख्या  में  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  पर्यटक  केद्"ों  जैसे
 और  प्रायीन  भारतीय  खगोल  शास्त्र  केन्-ों  पर  विशेष

 अबलोकन  क्षेत्रों  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भागर  विमानन  और  पर्चथटन  मंत्री  गुलाम  गणी
 :  से  इस  संयोग  के  कारण  पर्यटन

 का  संवर्धन  करने  के  इस  अनुपम  अबसर  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  पर्यटन  भारत  सरकार  ने  राजस्थान  व  उत्तर  प्रदेश
 की  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने
 के  लिए  विशेष  पैकेज  बनाए  व्यापक  प्रचार  हेतु  विशेष  संवर्धनात्मक

 पुस्तिका  निकाली  गई  विदेशों  से  मीडिया  सदस्यों  को  इस

 अनुपम  दृश्य  का  संवाद  देने  हेतु  भारत  आने  के  लिए  आमंत्रित
 किया  जा  रहा

 और  (&).  पर्यटन  राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश
 की  सरकारों  ने  पूर्ण  सूर्य  ग्रहण  के  लिए  पर्यटकों  की  सहायतार्थ
 विशेष  पर्यवेक्षण  स्थल  भी  निर्धारित  किए

 शुजरात  में  आयकर  छापे

 1744.  श्री  काशी  राम  राणा  :

 क्री  छीतू  भाई  गासमीत  :

 क्या  दिस  मंत्री  यह  बताने  की  ,  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  विभाग  द्वारा  गुजरात  में  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  कितने  छापे  मारे

 इन  छापों  में  कितने  मूल्य  की  परिसम्पतियां  जब्त  की
 और

 सरकार  द्वारा  इसके  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  बिरूद्ध
 क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 वित्त  मंत्री  मनमोहन  .  और

 हि
 की  संख्या  का  मूल्य

 लाखों

 1993-94  648  4587.64

 1994-95  531.  3707.75

 तलाशी  के  दौरान  पकड़ी  गई  सामग्रियों  के  आधार  पर
 प्रत्यक्त  कर  अधिनियमों  के  विभिन्‍न  उपयंधों  के  अधीन  आवश्यक

 अनुबर्ती  कार्राई  की  गई

 भारतीय  कम्पनियों  से  प्रभारित  कर

 1745.  श्रीमती  गीशा  मुखर्जी  :

 श्री  लोकनालथ  ओऔघधरी  :

 क्या  लित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  ब्याज  की  कर  आदि  के  मामले
 में  भारतीय  कम्पनियों  और  बिदेशी  कम्पनियों  के  लिए  अलग-अलग

 नियम  बनाए  गए

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  तुलनात्मक  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इस  संबंध  में  अलग-अलग  नियम  अपनाने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 जित्त  मनमोहन  :  से  आयकर

 अधिन्यिम  1961  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत  स्थदेशी  कम्पनियों  पर

 40%  की  दर  से  कर  लगाया  जाता  है  और  75,000  रू  से

 अधिक  की  आय  वाली  कम्पनियों  पर  15%  का  अधिभार  लगाया

 जाता  जबकि  जिदेशी  कम्पनियों  पर  रायल्टी  और  तकनीकी  सेवाओं

 के  लिए  शुल्क  के  रूप  में  आय  पर  30%  की  दर  से  और

 आय  पर  55%  की  दर  से  कर  लगाया  जाता  इसके  साथ

 साथ  बजिदेशी  कम्पनियों  पर  ऊंची  दर  पर  कर  लगाया  जाता

 क्योंकि  उनके  द्वारा  घोषित  लाभांश  पर  भारत  में  कर  नहीं  लगाया

 व्यापारिक  अग्लरिण  कर  लगाए  जाने  वाले  ब्याज

 दरों  के  सम्बन्ध  में  जिदेशी  कम्पनियों  की  तुलना  में  भारतीय  कम्पनियों

 से  कोई  भेदभाव  नहीं

 जनस्मति  रंगों  का  प्रयोग  करने  वाला  रंगाई  एकक

 1746.  भरी  राथ  :  क्‍या  बसा  अंभ्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  वनस्पति  रंगों  का  प्रयोग

 करने  वाला  रंगाई  एकक  खोलने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  एकक  की  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना
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 जस्म  मंत्री  जेंकट  :

 और  प्रश्न  नहीं

 मिजी  विमान  कम्पनियों  द्वारा  प्रभारित  किराया

 1747.  भरी  राम  टहल  चआओऔदधरी  :  क्‍या  गागर  जिमानन
 और  पर्थटणन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  निजी
 विमान  कंम्पनियां  देश  के  उन  स्थानों  के  लिए  जहां  विमान  सेवा
 संचालन  में  केवल  उन्हीं  का  एकाधिकार  यात्रियों  से  मनमाना
 किराया  बसूल  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मनमाने
 ढंग  से  किराया  बसूलने  की  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगाने  का

 ०  यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कगर  जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  मजी
 :  से  निजी  एयरलाइनों  के  किराए  ढाँचे

 का  सरकार  द्वारा  बिनियणन  नहीं  किया  जाता  निजी  एयरलाइनें

 जी

 स्वयं  अपने  बराणिण्यिक  विवेक  के  आधार  पर  विमान  किराया  लेने
 के  लिए  स्वतंत्र  हैं  और  किराए  का  स्तर  बाजार  स्थितियों  द्वारा
 निर्धारित  होना

 बजट  तथा  पुनरीक्षित  अनुमान  में  भिन्‍नता

 1748.  भेशर  जनरल  भुजन  अन्द्र  खंडूरी  :

 क्या  भागर  जिभाषन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नागर  विमानन  विभाग  के  बजट  अनुमान  तथा

 पुनरीक्षित  अनुमान  में  काफी  अंतर

 यदि  तो  गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  प्रति

 वर्ष  के  बजट  अनुमानों  तथा  संशोधित  पुनरीक्षित  अनुमानों  के  संबंध
 में  ब्यौरा  क्‍या  :

 ऐसी  भिन्‍नता  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  परिवहन  तथा  पर्यटन  संबंधी  स्थाई  समिति  ने

 भी  गत  दो  वर्षों  की  अपनी  में  इस  बात  को  उठाया

 और

 यदि  तो  इस  डा  पर  नियंत्रण  पाने  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  अठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विवानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  सजी

 :

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान
 बजट  अनुमान  और  संशोधित  अनुमानों  ब्यौरे  निम्नबत्‌  हैं  :-
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 रुपयों  क्‍या  कई  राज्य  सरकारों  को  आर्थिक  सुधारों  को  लागू

 1992-53  .  1993-94  1994-95
 करने  के  कारण  राजस्व  का  भी  घाटा  हो  रहा

 बजट  अनुमान  85.68  75.53  68.15
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संशोधित  अनमान  76.07  183.75  13685
 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  समस्याओं  का  सामना

 at}  ।  कं  4

 प्रमुख  भिन्‍नताओं  के  कारण  निम्नलिखित  हैं  :-

 (1)  1992-93  के  दौरान  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 के  सष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्रभाग  द्वारा  उनकी  योजनागत  स्कीमों  के
 सिलसिले  में  बजटीय  सहायता  की  अपेक्षाकृत  कम  आवश्यकता  के
 कारण

 (2)  प्रस्थान  करने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  से  बढ़ी  हुई
 राजस्व  वसूली  के  परिणामतः  विदेश  कर  में  भारतीय  विमानपत्तन
 प्राधिकरण  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्रभाग  के  हिस्से  के  अतिरिक्त

 भुगतानों  तथा  कतिपय  संचित  दावों  के  निपटारे  के  कारण  1993-94
 और  1994-95  के  दौरान  अधिक

 (3)  हज  तीर्थ  यात्रियों  को  इमदाद  के  भुगतान  संबंधी  फार्मुले
 के  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  1993-94  में  अधिक  व्यय  करना

 (4)  1993-94  और  1994-95  क्रे  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान
 कम्पनियों  को  बेचे  गए  विमानन  टरबाईन  ईंधन  पर  बिक्री  कर
 की  एवज  में  राज्य  सरकारों  को  की  गई  प्रतिपूर्ति  पर  अधिक

 संवीक्षा  के  परिणामस्वरूप  उक्त  योजना  को  1.12.1994  से

 बन्द  कर  दिया  गया

 (5)  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  पर  सुरक्षा  प्रबंधों  के  संबंध  में

 राज्य  सरकारों  के  दावों  को  निपटाने  के  लिए  अधिक  क्योंकि

 इस  स्कीम  की  संवीक्षा  होने  तक  1993-94  और  1994-95
 के  दौरान  केवल  साकेतिक  प्रावधान  किया  गया

 बजट  बनाते  विभिन्‍न  स्कीमों/कार्यकलापों  के  लिए
 निधियों  की  प्रत्याशित  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बजट
 प्रावधान  किए  जाते  वर्ष  के  दौरान  आकस्मिक  घटनाओं
 के  कारण  प्रावधान  में  घट-बढ़  अपरिहार्य  हो  जाती  जिसे  संशोधित

 अनुमान  के  चरण  पर  परिवर्तन  अवश्यक  हो  जाते  राज्य  सरकारों
 को  (1)  अत्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  को  बेचे  गए  विमानन  टरबाईन

 ईंधन  पर  बिक्री  कर  की  एवज  में  और  (2)  हवाई  अड्डों  पर

 सुरक्षा  प्रबन्धों  के  लिए  भुगतान  हेतु  स्कीमों  की  संवीक्षा  होने  तक
 सांकेतिक  प्रावधान  किए  गए  वर्ष  के  दौरान  इन  स्कीमों  पर
 वास्तविक  व्यय  को  देखते  हुए  प्रावधानों  में  वृद्धि  की  जानी  आवश्यक

 आर्थिक  सुथारों  हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 1749.  श्रीमती  रामाश्रथ  प्रसाद  सिंह  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर  रहे  राज्यों  को  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  और
 पिछले  पांच  वर्षों  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  राजस्व  प्राप्तियां

 से  अंतरण  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-

 रुपयों

 1990-91  66467

 1991-92  80536

 1992-93  "91091

 1993-94  103104

 1994-95  114324

 उपर्यक्त  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  राजस्व  प्राप्तियों
 में  कोई  गिरावट  नहीं  आई

 से  (७).  प्रश्न  के  भाग  और  के  उत्तर
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 औद्योगिक  एककों  को  कर  राहत

 1750.  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  औद्योगिक  एककों  को  कर  राहत  के  बारे  में  5  1995
 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  449  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |

 क्‍या  सरकार  ने  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  की  उन जो
 1994  से  सरकार  के  बिचारार्थ  लंबित

 पर  विचार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  सिफारिशों  को  कब  से  कार्यास्वित  कर  दिया

 जित्त  मंत्री  मचमोहन  और

 माह  में  प्रस्तुत  की  गई  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट
 में  निहित  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 रिपोर्ट  पर  शीघ्र  निर्णय  ले  लिया

 बाल  श्रमिक

 श्री  जिजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्‍या  श्रम  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  सरकांर  विश्व  विकास  रिपोर्ट
 में  बाल  श्रम  व्यवस्था  को  चरणबद्ध  तरीके  से  समाप्त  करने  के
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 से  बृहत्तर  सामाजिक  जागरूकता  पैदा  गैर-सरकारी
 सौठनों  की  भागीदारी  सुनिश्चित  कम  व्यय  पर  बेहतर  शिक्षा
 उपलब्ध  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  महिलाओं  को  रोजगार

 गा  हे

 संबंधी  डठाए  गए  मुद्दों  के  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए
 गए

 हैं
 ?

 श्रप  मंत्री  :  सरकार  ने  बाल
 श्रम  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कई  उपाय  किए  बाल
 श्रम  और  अधिनियम  नामक  एक  बिस्तृत  कानून
 1986  में  अधिनियमित  किया  गया  राष्ट्रीय  बाल  श्रम
 1987  के  बाल  श्रम  की  समस्या  से
 बाल  श्रम  के  लाभ  के  लिए  सामान्य  बिकास  कार्यक्रमों  और
 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  निपटा
 जा  रहा  वर्तमान  में  8  राज्यों  में  12  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजनाएं
 कार्यान्वत  की  जा  रही  हैं  जिनमें  कुल  लगभग  16,000  बाल
 श्रमिकों  को  शामिल  किया  गया  इन

 कमी

 जनाओं  का  एक
 महत्वपूर्ण  घटक  कार्य  से  हटाए  गए  बालकों  के  विशेष  स्कूलों
 कौ  स्थापना  करना  है  जिसमें  उन्हें  अनौपचारिक

 वृत्तिकाएं  आदि  प्रदान  की  जाती  परियोजना  के  अधीन  स्थापित
 किए  गए  विशेष  स्कूल  सामान्यतः  गैर  सरकारी  संगठनों  द्वारा  चलाए
 जाते

 सरकार  ने  एक  ऐतिहासिक  दृष्टिकोण  अपनाया  है  जिसके

 तहत  विभिन्‍न  निर्धनता  उपशभनष  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  बाल  श्रमिकों
 के  अलावा  बाल  श्रमिकों  के  मात्त-पिता  को  शामिल  किया

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  श्रॉपिकों  की  पहचान  उन्हें

 मुक्त  कराने  और  पुनर्वासित  करनेਂ  नामक  एक  कार्य  योजना  अपनाई
 संक्षेप  इसमें  बाल  श्रम  की  पहचान  करने  और  उनका

 पुनर्वास  बाल  श्रमिकों  के  परिवार  का  आर्थिक  पुनर्वास  करने

 और  संगत  कानूनों  का  और  कड़ाई  से  प्रवर्तन  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  को  सेवाओं  और  योजनाओं  का  कार्यान्‍्थथन

 स्तर-जिला  स्तर  पर  अभिसारण  करने  को  बात  कही  गई  इस
 कार्य  योजना  को  सभी  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  अपनाने  के

 भेज  दिया  गया

 बाल  श्रम  की  समस्या  और  इस  सामाजिक  बुराई  को  समाप्त

 करने  की  आवश्यकता  पर  प्रकाश  डालने  के  लिए  एक  व्यापक

 जागरूकता  सृजन  अभियान  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  गया

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  उन्मूलन  प्राधिकरण  ए०  ई०  सी»

 ने  1981  की  जनगणना  आंकड़ों  के  अनुसार  100  जिलों  को  अभिज्ञात

 किया  ये  जिले  11  राज्यों  अर्थात्‌  आन्ध्र  मध्य

 उत्तर

 गुजरात  और  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  जिनमें  देश  की  कुल
 बाल  श्रम  जनसंख्या  का  90%  से  अधिक  भाग  यह  निर्णय

 लिया  गया  है  कि  खतरनाक  व्यवसायों  में  बाल  श्रम  के  उन्मूलन
 केਂ  लिए  परियोजनाएं  इन  जिलों  में  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना

 स्कीम  के  अनुसार  शुरू  की  इन  100  जिलों  के  कलेक्टरों

 को  एक  कार्यशाला  13-14  1995  को  नई  दिल्ली  में

 आयोजित  की  जानी  संबंधित  कलेक्टरों  से  राष्ट्रीय  बाल  श्रम

 परियोजना  स्कीम  के  आधार  पर  अपने  संबंधित  जिलों  में  परियोजना

 प्रस्ताव  तैयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  कार्य  से  हटाए
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 गए  बच्चों  के  लिए  परियोजनाएं  चलाने  हेतु  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के  दौरान  34.4  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  ये  उपाय
 बल्ड  डेवलपमेंट  रिपोर्ट  1995  में  सिफारिश  किए  गए  उपायों
 के  अनुरूप  ही

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  मजदूर  आयोग  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  वेतन

 1752.  श्री  लाल  बाबू  राय  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  मजदूर  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  गए
 न्यूनतम  बेतन  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  खेतिहर  के  लिए  न्यूनतम
 वेतन  उपरोक्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  निर्धारित  नहीं
 किए

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  की  इस  आयोग
 की  सिफारिशें  स्वीकार  करने  तथा  न्यूनतम  वेतन  तदनुसार  ही  निर्धारित
 करने  हेतु  समझा  रही

 यदि  तो  उन  राज्यों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने
 अब  तक  इन  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया  और

 राज्यों  ने  इन  सिफारिशों  को  न  मानने  के  क्‍या  कारण

 बताए  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  श्रम  आयोग  ने  1991  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में
 सिफारिश  की  कि  कृषि  कर्मकारों  के  लिए  मजदूरी  की  न्यूनतम
 दर  20/-  रुपये  प्रतिदिन  से  कम  निर्धारित  नहीं  की  जानी

 भिन्न-भिन्न  राज्यॉ/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  में  कृषि  कर्मकारों
 की  निम्नतम  संदस  अकुशल  श्रेणी  के  लिए  मजदूरी  की  न्यूनतम

 सरकार  के  पास  यथा  को  दशने  बाला  बिवरण
 झंलग्न

 न्यूनतम  मजदूरी  1948  में  यह  प्रावधान  है  कि

 समुचित  सरकार  ऐसे  अन्तरालों  पर  जिन्हें  यह  उचित  ऐसे
 अन्तराल  पांच  वर्ष  से  अधिक  न  मजदूरी  की  न्यूनतम  दर
 को  संशोधित

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  सलाह

 देती  रही  है  कि  वे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों
 के  अनुसार  न्यूनतम  मजदूरी  संशोधित  इस  पर  भारतीय  श्रम

 श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  सहित  कई  मंचों  पर  भी

 विचार-विमर्श  किया  गया

 राज्य  सरकारों  द्वारा  न्यूनतम  मजदूरी  के  संबंध  में  सिफारिशों

 को  कार्यान्वित  न  किए  जाने  संबंधी  कारण  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  भिन्‍न-भिन्‍न  इसमें  कमजोर  सामाजिक-आर्थिक

 रोजगार  आश्वासन  जैसी  समानानतर  योजनाओं  की  लम्बित

 मुकदमेबाजियां  आदि  शामिल

 क्या  श्रम  मंत्री  यह
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 क्रम  सं  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 1  2

 1.  आन्श्र॒प्रदेश

 2.  अरूणाचल  प्रदेश

 3,  असम

 4.  बिहार

 5.  गोवा

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  व  कश्मीर

 10.  कनटिक

 केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालैंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाद
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 अकुशल  कृषि  कर्मकारों  हेतु  न्यूनतम  मजदूरी

 3
 pe

 रु  16.80  से  रू  23.40  प्रतिदिन
 के

 (8.491)

 रु  21.00  से  24.00  २  श्रतिदिन

 क्षेत्रों  के
 (1.11.90)

 रु  1134.00  प्रतिमाह  अधवा  २  984.00  प्र»
 माह  जमा  आवास  और  कपड़े  (1.2.92)

 रु  21.00  प्रतिदिग  (19.7.93)

 27.50  प्रतिदिग  (5.2.92)

 15.00  जतधिदिन  (1.3.90)

 48.00  प्रतिदिन  भोजन  सहित्त  या

 52.00  प्रतिदिन  बिना  भोजन  के

 (1.1.95)

 रु  24.00  प्रतिदिन  से  रू  26.00  प्रतिदिन

 (1.10.94)

 रू  15.00  प्रतिदिन  (24.3.89)

 रु  12.00  से  रु  17.65  प्रतिद्विन  .

 (12.7.88)

 रु  30.00  प्रतिदिन  मंहिलाओं  हेतु
 रु  40.20  प्रतिदिन  पुरूषों  हेतु
 (313.92)

 रु  30.76  प्रतिदिन

 (29.1.94)

 20.00  र  से  29,00  २  प्रतिदिग  के

 (26.6.94)

 40.90  २  प्रतिदिन  पहाड़ी  श्षेत्रों  के  लिए  और  37.90  रु
 प्रतिदिन  पहाड़ी  क्षेत्रों  से  भिम्म  क्षेत्रों  के  लिए  (23,12.88)

 35.00  २  प्रतिदिन  (16.3.94)

 28.00  २  प्रतिदिन  (1.11.87)

 25.00  २  प्रतिदिन  (6.7.92)  ल्‍

 saa

 -

 है|

 -  25.00  २  प्रतिदिन  (1.7.90)

 1585,60  रू  प्रति  दिन  बिना  भोजन  वा
 1294.60  २  प्रति  दिन  भोजन  सहित  (1.3.95)

 32.00  २  प्रतिदिन  95)  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  1948  अभी  लागू  किया  जाना

 20.00  २  प्रतिदिन  (6.4.93)
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 23.  त्रिपुरा

 24  उत्तर  प्रदेश

 25  पश्चिम  बंगाल

 26  अण्डमान  और
 निकोबार  ट्वीपसमूह

 27  अंडीगढ़

 28  दादर  व  नगर  हवेली

 29  दिल्ली

 30  दमन  एवं  दीवरे*

 ||  लक्षद्वीप

 32  पांडियेेरी

 ())  पॉडियखेरी  क्षेत्र

 माहे  क्षेत्र

 यनम  क्षेत्र

 *  (६४)  करकैल  क्षेत्र

 _33.  केम्द्रीय  क्षेत्र

 सहायक  रोजगार  अधिकारियों के  रिक्त  पद

 श्री  प्हूलखन्द  जर्मा  :  क्‍या  श्रप्न  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रोजगार  और  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  अधीन

 कार्यरत  शिक्षा  और  परामर्श  केन्द्रों  मे ंअनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  सहायक  रोजगार  अधिकारियों

 और  उप-द्षेत्रीय  रोजगार  अधिकारियों  के  अनेक  पद  रिक्त  पड़े

 यदि  तो  केन्द्रों  में  रिक्त  पदों  का  ड्यौरा  क्‍या

 है  और  ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  और  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  गत  दो  बर्षों  के  दौरान  इन  रिक्त  पदों

 को  भरने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  और

 ये  रिक्‍त  पद  कब  तक  भर  दिए  जाएगे  ?

 भ्रम  :  से  जी

 रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  महामिदेशालय  के  अधीन  कार्य  कर  रहे

 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन  केन्द्रों  में  अनुसूंचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  सीधी  भर्ती  हेतु  सहायक  रोजगार
 अंधिकारियों  तथा  उप-क्षेत्रीय  रोजगार  अधिकारियों

 आर  के  कोई  पद  रिक्त  नहीं  इस
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 लाभकारी बा  इक  १  धान  न  का  काका  कवर  पाक

 23.65  रु  प्रतिदिग  (1.4.95)

 33.00  २  प्रतिदिन  से  हैं  २  प्रतिदिन  पर

 32.72  २  प्रतिदिन
 29.52  २  ग्रतिदिन  जमा  दो  मुख्य  भोजन  विद्यमान

 27.00  २  ग्रतिदिण  |

 28.00  रु  प्रति  दिन

 39.42  रु  प्रतिदिन  भोजन  सहित  या  43.25  २  प्रतिदिन
 बिना  भोजन  प्रतिमियुवित

 23.00  २  प्रक्तिदिम  स्थानांतरण

 57.50  रु  प्रतिदिभ

 22.00  रू  प्रति  दिन

 30.00  २  प्रतिदिन

 रु  प्रतिदिन

 २  प्रतिदिन  हल्के  कार्य  हेतु
 २  प्रति  दिन  भारी  कार्य  हेतु  पर

 रू  प्रतिदिन

 २  प्रतिदिभ  यथा  7  लीटर  धान  +  4.90  २  प्रतिदिन
 वाले

 46.62  २  प्रतिदिभ  में

 समय  केवल  वे  ही  पद  रिक्त  हैं  जिन्हें  प्रतिभियुक्ति  पर  स्थानांतरण
 के  आधार  पर  भरा  जाना  है  तथा  इस  समय  विद्यमान  भर्ती  नियमों
 के  प्रतिमियुकवित  स्थानांतरण  «के  आधार  पर  भरे  जाने
 वाले  पदों  के  संबंध  में  आरक्षण  रोस्टर  लागू  नहीं  होता  इन
 रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  पहले  ही  कार्ययाही  की  जा  चुकी

 ज्यास  जोर्ड

 अस्मारेंह्डि  वेंकडेल्भरलु  :  क्या  जिस  मंत्री

 यह  बने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विज्वार  अध्य  देशों  के  अनुरूप  आयकर
 से  मुक्त  दाम  प्राप्त  करने  वाले  मिजी  ज्यासों  के  बोर्ड

 में स्वतंत्र जन प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का यदि . तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या इस संबंध में कामुन तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्त करने के लिए क्‍या कदम उठाए जा रहे और यदि ती इसके क्‍या कारण हैं ?
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 विक्त  मंत्री  मनभोहन  :  से  इस
 समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 हस्तशिल्प  बस्तुओं  क्वा  निर्यात

 1755.  श्री  नरेश  झ्ुमार  आलियान  :

 श्री  चिन्मयागन्द  स्वामी  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कण  करेंगे  कि  :

 देश  में  हस्तशिल्प  वस्तुओं  का  निर्यात  करने  बाले

 पंजीकृत  एककों  की  कुल  संख्या  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हस्तशिल्प  वस्तुओं  के  निर्यात
 में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  कौ

 हस्तशिल्प  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  सरकार
 द्वारा  नियतिकों  को  दी  जा  रही  रियायतों  और  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस्तशिल्प  वस्तुओं  को  बढ़ाबा
 देने  हेतु  कुछ  और  योजनाएं  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौस  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  जी  बेंकट  :  देश  में

 8338  पंजीकृत  हस्तशिल्प  निर्यात  एकक  4989  हस्तशिल्प  निर्यात

 एकक  हस्तशिल्प  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  साथ  पंजीकृत  हैं  तथा

 2349  कालीन  निर्यात  संबर्धन  परिषद्‌  के  साथ  पंजीकृत

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हाथ  से  बुने  कालीनों

 सहित  हस्तशिल्प  का  निर्यात  तथा  इनसे  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  निम्न
 प्रकार  से  है  :-

 में  दर्शाए  गए  आंकड़े
 अमरीकी  मिलियन  डालर  में

 क्रमांक  वर्ष  निर्यात  करोड़  २  में  कुल
 हस्तशिल्प  कालीन

 1.  1992-93  1479.78  1043.19:  -  2522.97

 (518.31)  (365.39)  (883.70)

 2.  1993-94  1970.20  1390.00  3360.20

 (628.17)  (443.18)  (1071.35)

 3.  1994-95  2635.90  1822.40  4458.30

 (840.11)  (580.84)  (1420.95)

 हस्तशिल्प  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  निर्यातकों  को  प्रदान  की  जा  रही  रियायतों  तथा  सुविधाओं
 में  शुल्क  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  पूर्व  तथा  पश्त

 पोतलदान॑  ऋण  32  माइक्रोन  तथा  इससे  ऊपर  के  कालीन  ग्रेड

 जन  पर  10  प्रतिशत  यथामूल्य  की  दर  से  रियायती  आयात

 निर्यात  गृह/व्यापार  गृह/स्टार  व्यापार  गृह  तथा  सुपर  स्टार  व्यापार
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 गृह  को  मान्यता  देने  के  उद्देश्य  से  हस्तशिल्प  निर्यातकों  द्वारा  अर्जित

 कुल  विदेशी  मुद्रा  पर  ट्रिपल  तथा  हस्तशिल्प  निर्यात  संवर्धन

 परिषद्‌  तथा  कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  सदस्य  निर्यातकों
 की  समय-समय  पर  आयोजित  विभिन्‍न  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों
 में  सहभागिता  शामिल

 और  निर्यात  संवर्धन  जिनमें  विदेशों  में

 बिक्री-सह-अध्ययन  दल  प्रायोजित  अंतर्राष्ट्रीय  मेले  तथा

 प्रदर्शनियों  में  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  का  समुद्र
 पार  प्रचार  तथा  कैटलाग  का  सेमिनार  तथा  कार्यशालाओं
 की  आयोजित  करना  तथा  हाल  ही  में  स्थापित  अंतर्राष्ट्रीय  हस्तशिल्प

 शिफ्ट  फेयर  तथा  अखिल  भारतीय  कालीन  व्यापार  मेले  का
 वॉचिक  आयोजन  शामिल  को  सुदृढ़  किया  जा  रहा

 इसके  अतिरिक्त  देश  में  हस्तशिल्प  के  विकास  तथा  संवर्धन
 के  लिए  सैरकार  विभिन्‍न  जैसे  प्रदर्शनी  तथा

 विष्णन॑  विकास  डिक्यन  सर्वेक्षण  तथा
 अध्ययन  आदि  कार्यान्वत  करती

 |

 भकोवा  में  कर  वसूली

 1756.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  शैरान  गोवा  में  वर्ष-बार  कुल  कितने
 सम्पत्तिकः  और  अन्य  कैम्द्रीय  राजस्व  की  वसूली  को

 गई  और  राज्य  सरकार  को  इसका  कितना  हिस्सा  दिया

 उपरोक्त  श्रेणियों  के  अंतर्गंह  कुल  कितना  कर  बकाया

 है  और  इसकी  बसूली  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  गोका  के  करदाताओं  को  औऑधुकत  के  समक्ष  अपील
 करने  के  लिए  राज्य  से  बाहर  बंगलौर  जीका  पड़ता  है  जिससे

 मामले  के  निपटान  में  बिलम्ब  होता  है  और६  समय  की  बर्बादी
 होती  है  और  लोगों  को  भारी  असुविधा  का  साधना  करना  पड़ता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  खिचार  गोका  में  आयकर

 आयुक्त  का  कार्यालय  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनभोहम  :  से  सूचना
 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 को  प्राप्त  हुई  शिकायतें

 1757.  श्री  जलराज  पासी  :  क्‍या  बविक्ष  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  को  निवेशकों
 से  बड़ी  संख्या  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  अब  तक  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 हुई
 *  हु
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 क्‍या  निवेशक्रों  की  शिकायतों  का  निवारण  करने
 में  असमर्थ असमर्थ  रहा  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  शिकायतों  से  प्रभावी

 तक

 से  निपटने  के  लिए  सेबी  को  और  अधिक  अधिकार  देने
 का  ?

 विज्ञ  मंत्री  मनमोहन  :  और
 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  को  15

 1995  तक  में  17,31,807  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 .  चूंकि  सेबी  ऊपर  के  उत्तर  में  उल्लिखित  शिकायतों
 की  कुल  संख्या  में  से  8,57,611  शिकायतों  का  समाधान  करने
 में  समर्थ  रहा  है  इसलिए  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  सेबी
 निवेशकों  की  शिकायतों  का  निवारण  करने  में  असमर्थ  रहा

 सेबी  की  विनियामक  शक्तियों  को  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  निवेशकों  की  शिकायतों  का  निवारण  करने  के  लिए

 प्रतिभूति  कानून  1995  के  माध्यम  से  सुदृढ़

 बनाया  गया  कंपनी  कार्य  विभाग  ने  भी  सेबी  के  कुछ  अधिकारियों
 को  कंपनी  अधिनियम  1956  की  धारा  56  की  उपधारा  (3);
 धारा  59  की  उपधारा  (1),  धारा  73  की  उपधारा  (2)  और  2

 धारा  113  की  उपधारा  (2)  और  धारा  207  के  तहत

 दण्डनीय  अपराधों  के  संबंध  में  मुकदमे  दायर  करने  के  लिए  भी

 प्राधिकृत  किया

 विश्व  बैंक-भारत  विकास  मंच  की  बैठक

 1758.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  भारत  विकास  मंच  की  बैठक  हाल

 ही  में  पेरिस  में  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  बैठक  में  विचार-विमर्श  किए  गए

 प्रमुख  मुद्दों  का  ब्यौगा  क्‍या  और

 इस  बैठक  में  उठाए  गए  प्रमुख  मुद्दों  पर  केन्द्र  सरकार

 द्वार  क्‍या  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  ?

 जिक्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  (7)  जी

 देश  की  सहायता  संबंधी  आवश्यकताओं  पर  विचार-विमर्श

 करने  के  लिए  पेरिस  में  29  और  30  1995  को  भारतीय

 विकास  संघ  की  बैठक  हुई  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  दाता

 देशों  की  मैठक  29  1995  को  हुई  जिसमें  भारत  के  विकास

 के  सहयोगियों  ने  6.9  बिलियन  डालर  की  बचनबद्धताएं  द्विपक्षीय

 और  अहुपक्षीय  विकास  एजेन्सियों  के  प्रतिनिधियों  ने  भारतीय

 प्रतिनिधि-मंडल  के  साथ  मिलकर  भारत  के  आर्थिक  सुधार  कार्यक्रम

 के  कार्यान्वयन  में  हुई  सतत  प्रगति  की  समीक्षा  बैठक  के

 दूसरे  दिन  इस  थर्ष  के  विषय  अचसंरचना  में  निजी

 क्षेत्र  का  निबेश-एक  उपयुक्त  जातावरणਂ  पर  सम्भाव्य  निवेशकों

 के  साथ  पारस्परिक  क्रियाओं  पर  चर्चा  इस  बैठक  ने  आधारभूत

 क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के  प्रवेश  को  सरल  बनाने  के  लिए  हाल

 ही  में  प्रारम्भ  किए  अभिक्रमों  की  व्याउया  करने  के  लिए  सरकार
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 को  एक  मंच  प्रदान  सरकारी  प्रतिनिधियों  ने  निजी
 के  निवेश  के  लिए  उपयुक्त  बातावरण  तैयार  करने  के  लिए
 गए  उपायों  के  संबंध  में  सहयोगियों  को  जानकारी  कल

 2%

 बैठक  में  उन्नत  उपयुक्त  वाताबरण  कौ  प्रतिक्रिया  में  निजी  निवेशकों
 के  हितों  को  पृष्टि

 पायलटों  के  पलायन  पर  रोक  लगाने  हेतु  कदम

 1759.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  भागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  निजी  विमान  सेवा

 संचालन  के  कारण  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  कमी  आई
 है  तथा  पायलट  निजी  विमान  सेवाओं  की  ओर  आकर्षित  हो  रहे

 कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गली
 :  और  प्रजालन  कर्मीदल  के  कारण  इंडियन

 एयरलाइन्स  ने  7-5-95  से  निम्नलिखित  सैक्टरों  से  सेवाएं  हटा
 ली  हैं  :-

 (1)  गुवाहाटी/दीमापुर

 (2)  गुवाहाटी/इम्फाल

 (3)  गुवाहाटी/डिब्रूगढ़

 (4)  मद्रास/मंगलौर

 (5)  बंगलौएमंगलौर

 (6)  बंगलौर/कोयम्बतूर

 (7)  नागपु/बंगलौर

 (8)  चंडीगढ़/लेह।

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं  :-

 (1)  मासिक  भत्तों  में  वृद्धि  के  द्वारा  विमानचालकों  को  अतिरिक्त

 (2)  कमांडरों  के  कैरियर  प्रोन्नति  के  अबसरों  में

 (3)  त्यागपत्र  के  लिए  की  अवधि  में  वृद्धि  करके

 एक  से  महीने

 (4)  निजी  विमान  कम्पनियों  में  इंडियन  एयरलाइन्स  के

 बविमानचालकों  के  नियोजन  के  लिए  नागर  जिमानन  महानिदेशक

 से  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  की  अपेक्षा  शुरू  करना  और

 (5)  बॉड  के  मूल्य  को  7.50  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर

 10.00  लाख  रुपए  ।
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 अस्थादी  श्रमिकों  को  निधमित  करना

 1760,  श्री  मंजथ  त्वात्य  :  कया  अप  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अस्थायी  श्रमिकों  को  नियमित  के  संबंध  में  आचार

 संहिता  का  सख्ती  से  सुनिश्चित  किए  जाने  के  संबंध  में
 सरकार  ट्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 कया  सरकार  अस्थायी  श्रमिक््रें  को  नियमित  किए  जाने
 के  संबंध  में  नियमों  को  अधिक  कठोर  बनाने  पर  बिचार  कर

 रही  और

 आधार  संहिता  का  उल्लंधन  करने  वाले  व्यबित  के

 बिरूद्ध  कार्यवाही  करने  हेतु  क्या  उपबंध  निर्भारित  किए  गए

 श्रम  मंत्री  :  से  औद्योगिक

 विवाद  1947  में  से  प्रणणित  अनुचित  श्रम  व्यवहारों
 में  अर्ह  नैभिस्तिक/अस्थायी  कर्मकारों  को  स्थायी  कर्जा  न  दिया  जाना

 एक  अधिनियम  में  अनुचित  श्रम  व्यवहारों  के  लिए  शास्तियों
 की  ज्यजस्था  की  गई  अस्थायी  श्रमिकों  को  नियमित  किए
 जाने  से  संबंधित  औद्योगिक  विबाद  को  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  द्वारा

 सुलह  कराया  जाता  और  आशश्यक  होने  न्याय  निर्भयन

 के  लिए  समुचित  औद्योगिक  न्यायाधिकरण/श्रम  न्यायालय  को  संदर्भित
 कर  दिया  जाता

 सीमाशुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  समाहर्तालयों  द्वारा  छापे

 1761.  श्री  शोलबराम  जांगड़े  :

 श्री  अर्जुन  सिंह  यादल  :

 क्‍या  जित्त  मंज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सीमाशुल्क  और  उत्पाद  शुल्क
 विभाग  द्वारा  कितने  छापे  मारे  गए  और  समाहतालसकार  कितशनी

 राशि  की  कर  चोरी  का  पता  लगा

 इन  छापों  के  दौरान  जब्त  की  गई  अस्तुओं  का  ब्यौरा

 क्‍या  है  और  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जिस्त  मंत्री  मगलोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन

 1762.  श्री  की  मूर्ति  :

 श्री  जोल्खा  लजुल्ली  राभप्या  :

 क्या  श्रत्त  मंज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1995  में  जेनेबा  में  एक  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम

 सम्मेलन  हुआ
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 यदि  तो  में  विशेषतः  खान  श्रमिकों  के

 लिए  सुरक्षा  उपायों  के  शुरू  किए  जाने  के  संबंध  में  किन  मुख्य
 मुद्दों  पर  विश्वार-त्रिमर्श  और

 (7)  सम्मेलन  में  क्‍या  निर्णम  लिए  गए  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  (7).  अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  सम्मेलन  के  सत्र  की  बैठक  6  से  23  1995
 तक  जेनेबा  में  सम्पन्न

 में  रोजगार  संवर्धन  के  संबंध  में

 के  महानिदेशक  की  रिपोर्ट  1996-97  के  लिए  आई  ओ»
 का  अजट  प्रस्ताव  और  विभिन्न  सदस्य-देशों  में

 के  मानकों  की  अनुप्रयुक्‍्तता  पर  विकार  बिमर्श  किया  इसमें
 सबसे  पहले  गृह  कार्य  पर  बिचार  जिमर्श  किया  गया  और  यह
 प्रस्ताध  किया  गया  कि  इस  जिषय  पर  अगले  अर्म्त  सम्मेलन  में

 एक  अभिसमय  अंगीकृत  किया  जाएगा  और  सिफारिशें  दी

 इसमें  गैर-बाणिज्थिक  सेवा  क्षेत्र  में  श्रम  निरीक्षण  करने  से  संबंधित

 आई  एलਂ  के  अभिसमय  81  को  ब्रिस्तारित  करने  के  '

 लिए  एक  प्रोटोकोल  को  भी  अंगीकृत  किया

 सम्मेलन  में  खानों  में  सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  संबंधी  सिफारिश

 द्वारा  समर्पित  एक  ओ०  अभिसमय  को  अंगीकृत  किया

 यह  अभिसमय  सभी  खानों  पर  लागू  होता  है  और  इसे

 अनुसमर्थित  करने  वाले  सदस्य  देशों  से  अपेक्षा  करता  है  कि  वे
 खानों  में  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  के  बारे  में  एक  नीति  तैयार
 उसे  लागू  करने  के  लिए  नियोक्‍्ताओं  और  श्रमिकों  से  सलाह  मशबिरा

 और  उसकी  आशधिक  रूप  से  समीक्षा  करें  तथा  खानों  के

 पर्यवेक्षण  और  निरीक्षण  के  लिए  और  दुर्घन  और  व्यषसायगत
 बीमारियों  के  बारे  में  रिपोर्टिंग  करने  और  उनकी  तफ्तीश  करने
 से  संबंधित  क्रियाजिधि  बनाए  रखने  के  लिए  कदम  नियोक्‍ताओं

 से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  अपने  नियंत्राधीन  खानों  में  सुरक्षा
 और  स्वास्थ्य का  जोखिम  समाप्त  करने  अथवा  उन्हें  कम  करने
 के  लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 गम्भीर  खतरे  वाले  स्थलों  पर  कोई  कार्य  रोक  जाएं  और
 श्रमिकों  को  सुरक्षित  स्थान  पर  निष्क्रमित  कर  दिया

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  प्राधिकरण

 1763.  श्री  लात्जान  जाशा  :  क्‍या  श्रथ
 मंब्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  प्राधिकरण  के  गठन  संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  इस  लोक  निकाय  में  जनसेवक  और  गैर-सरकारी
 व्यक्तियों  को  भी  शामिल  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौश  क्‍या  है  ?

 श्रम  अंजी  एू०  !  से  केन्द्रीय
 श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  26.9.1994  को  राष्ट्रीय  बाल  श्रम

 उन्मूलन  प्राधिकरण  का  गठन  किया  गया  राष्ट्रीय  बाल  श्रम

 उन्मूलन  प्राधिकरण  के  संघटब  और  कार्यों  को  दशनि  वाले  संकल्प
 की  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न
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 विवरण

 *  के  राजपत्र  के  भाग  |  खंड  1  में
 संख्या  जैड-19011/5/94-सी.

 भारत  सरकार
 श्रम  मंत्रालय

 नई  दिनांक  26.9.94

 संकल्प

 जोखिमकारी  नियोजनों  में  बालकों  का  नियोजन  प्रतिबिद्ध  किए
 जाने  के  संबंध  में  भारत  के  संविधान  में  यथा  निर्धारित
 बाल  श्रम  के  नियोजन  और  बाल  श्रम  प्रथा  के  क्रमिक  रूप  से

 समाप्त  करने  के  लिए  व्यवस्थित  कार्रवाई  करने  की  आवश्यकता
 से  संबंधित  अं  सं  के  मानकों  को  ध्यान  में  रखते
 भारत  सरकार  ने  बाल  श्रम  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक
 राष्ट्रीय  प्राधकरण  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  इस  प्रयोजनार्थ

 एक  स्वायत  सांथिधिक  निकाय  का  गठन  किए  जाने  तक  एक
 प्राधिकरण  का  निम्नानुसार  गठन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 :-

 1.  श्रम  राज्य  मंत्री  :  अध्यक्ष

 2.  श्रम  मंत्रालय  ४.  सदस्य

 3.  वित्त  मंत्रालय  :  सदस्य

 4.  महिला  एवं  बाल  विकास  :  सदस्य
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 5.  शिक्षा  :  सदस्य

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 6.  कपड़ा  मंत्रालय  संदस्य

 7.  कल्याण  मंत्रालय  :  सदस्य

 8.  ग्रामीण  विकास  विभाग  :  सदस्य

 स्वास्थ्य
 स्वास्थ्य  मंत्रालय

 10,  परिवार  कल्याण  :  सदस्य

 स्वास्थ्य  एवं
 परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 11.  सूचना  एवं  प्रसारण

 मंत्रालय  :  सदस्य

 12.  प्रभारी  बाल
 श्रम  मंत्रालय  सदस्य-सचिव

 बाल  श्रम  प्रथा  को  समाप्त  करने  संबंधी  राष्ट्रीय  प्राधिकरण

 के  कार्य  निम्नलिखित  होंगे  :-

 ()  विशेष  रूप  से  जोखिमकारी  नियोजनों  में  बाल  श्रम  प्रथा

 क़ो  समाप्त  करने  के  लिए  नीतियां  और  कार्यक्रम  निर्धारित

 25  1917  लिखित  उत्तर  258

 (४)  बाल  श्रम  प्रथा  को  समाप्त  करने  संबंधी  परियोजना
 और  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  का  अनुवीक्षण

 (iii)  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  संबंधित  मंत्रालयों  को  बाल  श्रम
 प्रथा  के  उन्मूलन  से  संबंधित  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 का

 आदेश

 यह  आदेश  किया  जाता  है  कि  संकलप  की  एक  प्रति  सभी
 सदस्यों  को  भेजी  यह  भी  आदेश  दिया  जाता  है  कि  आम
 जनता  की  सूचना  के  लिए  इस  संकल्प  को  भारत  के  राजपफ्र
 में  भी  प्रकाशित  किया

 सेवा

 भारत  सरकार

 मध्य  प्रदेश  में  कार्यान्‍्वयनाथीन  पर्यटन

 योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 1764.  श्री  सूरजभागू  सोलंकी  :  क्‍या  नागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  परवर्ती  ज्षों  और  1995-96
 के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कितने
 प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  गए  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आगामी
 वर्षों  के  दौरान  किन-किन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किए  जाने
 की  संभावना  और

 प्रत्यके  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 गई  ?

 सागर  जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गली

 :  और  अब  तक  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार

 ने  वर्ष  1995-96  के  दौरान  तथा  आठयीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 उत्तरवर्ती  वर्षों  के  लिए  राज्य  में  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  हेतु
 केन्द्रीय  सहायता  मांगने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किए

 भारत  और  जर्मनी  के  बीच  आर्थिक  समझौता

 1765.  श्री  राम  कापसे  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  मगोर॑जन  भक्‍त

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारत  और  जर्मनी  ने  दोनों  देशों  के  बीच  दुतरफा
 पूंजी  निवेश  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिए  1995  में  महत्वपूर्ण
 द्विपक्षीय  पूंजीनिवेश  सुरक्षा  सन्धि  सहित  तीन  दूरगामी  आर्थिक  समझौतों
 पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समझौते  के  निकट  भविष्य  में  क्या-क्या  लाभ  मिलने
 की  संभावना

 क्‍या  दोहरे  कराधान  को  रोकने  तथा  वित्तीय  नयाचार
 के  संबंध  में  भी  1995  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से

 1995  में  भारत  और  जर्मनी  ने  (1)  भारत-जर्मन  संघीय  गणराज्य
 वित्तीय  1995  और  (४)  दोहरे  कराधान  से  परिवर्तन  के

 लिए  करार  पर  हस्ताक्षर  इसके  (॥)  द्विपक्षीय
 निवेश  संरक्षण  के  लिए  करार  भी  1995  में  शुरू  किया
 गया  और  तदनन्तर  10.7.1995  को  हस्ताक्षरित  किया

 19.6.1995  को  हस्ताक्षरित  भारत-जर्मन  संघीय  गणराज्य  वित्तीय

 सहयोग  करार  के  अन्तर्गत  जर्मन  संघीय  गणराज्य  की  सरकार  ने

 दोनों  पक्षों  के  बीच  पारस्परिक  रूप  से  सम्मत  परियोजनाओं/कार्यक्रमों
 के  लिए  366.6  मिलियन  ड्यूश  मार्क  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 करने  के  लिए  सहमत  हुआ  19.6.1995  को  हस्ताक्षरेित  आय
 और  पूंजी  पर  करों  के  संबंध  में  दोहरे  कराधान  से  परिवर्जन
 के  जिए  करार  में  रायल्टियों  और  तकनीकी  सेवाओं
 के  लिए  शुल्क  से  आय  पर  कराधान  की  घटी  हुई  दरों  की

 व्यवस्था  करार  में  दोनों  के  बीच  सूचना  के  आदान-प्रदान
 और  कर-समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  पारस्परिक  प्रक्रिया

 की  भी  व्यवस्था  द्विपक्षीय  निवेश  संरक्षण  करार  का  उद्देश्य

 एक  देश  से  दूसरे  देश  में  निवेश  का  संवर्धन  और  संरक्षण  करने

 का  करार  के  तहत  प्रत्येक  देश  द्वारा  उचित  और  साम्यापूर्ण
 व्यवहार  प्रदान  किए  जाने  और  दूसरे  देश  के  निवेशों  को  पूर्ण
 संरक्षण  और  सुरक्षा  प्रदान  किए  जाने  की  अपेक्षा  की  गई
 करार  का  सार  सर्वाधिक  प्रिय  देश  और  राष्ट्रीय  व्यवहार  के  सिद्धान्तों
 के  सकारात्मक  दृढ़कथन  में  निहित  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 करार  भारत  में  जर्मन  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  में  एक  मुख्य
 उत्प्रेक  के  रूप  में  कार्य

 पदों  की  संख्या  में  कटौती

 1766.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  जराणिज्य  मंत्री  यह
 बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  मितव्येयंता  संबंधी

 समिति  ने  1993  में  इस  मंत्रालय  में  विद्यामान  पदों  की  संख्या
 में  कटौती  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पदों  की  संख्या  में  कटौती  से  कितनी  रांशि  की  बंचत
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 उस  आऔ+ की  और

 आर्थिक  क्रिया-कलापों  पर  से  नियंत्रण  हटाने  और  सभी

 क्षेत्रों  में  नियमों  और  प्रक्रियाओं  के  सरलीकंरण  के  परिव्यय  स्वरूप
 अनेक  पदों  को  समाप्त  करने  और  विअधिष्ठापना  के  आकार  को
 कम  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  द्वारा  क्‍या  कंदम  उठाए  गए
 हैं  ?

 वाणिज्यक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  मितव्ययता  संबंधी  समिति

 ने  संसाधनों  के  संग्रहण  तथा  खर्च  में  कमी  करने  के  लिए  केन्द्र
 तथा  राज्यों  द्वारा  निर्धारित  प्रयास  करने  जरूरत  को  रेस्थ्रॉकित
 किया  उसने  पदों  में  मंत्रालय-वार  कभी  करने  तथा  उन्हें  सौंपने
 के  बारे  में  विशेष  रूप  से  कोई  सुझाव  नहीं  दिया

 वर्ष  92-93  से  वाणिज्य  मंत्रालय  में  39  पद  संमाप्त

 किए  गए

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 1767.  डा  आर  मल्लू  :  क्‍या  जिश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  आन्ध्र  प्रदेश  के
 उद्यमियों  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंकों  को  किंतने  आवेदन
 प्राप्त  हुए

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  आवेदन  स्वीकार/रह  किए
 गए  और  इन्हें  रद  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  अवधि  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक

 द्वारा  राज्य  में  उद्योगों  को  दी  गई  विंसीय  सहांयता  का  वर्ष-बार
 और  एकक-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जिस  मंत्री  मनमोहन  :  और

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  आई०  डी०  बी०  आई  की  प्रत्यक्ष  वित्त  योजना  के

 तहत  वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  आशय

 प्रदेश  राज्य  के  संदर्भ  में  उनके  द्वारा  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 स्वीकृत  तथा  अस्वौकृत  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  निम्नलिखित
 :-

 1992-93  1993-94

 प्राप्त  आवेदन  पत्र  165  152  170

 स्वीकृत  आवेदन  पत्र  119  126  123

 अस्वीकृत  आवेदन  पत्र  1,  .  2  1

 आई  ने  सूचित  किया  है  कि  परियोजनाओं
 की  अनुपलर्ब्धता  के  कोरण  आवेदन  पत्रों  को  अस्वींकृत  किया  गया

 ..  (.)  पिछले  तोम  वर्षों  के  दौरान
 की  प्रत्यक्ष  बिंस  यौज॑नाओं  के  तहंत  इसके  ट्वांगि  आन्श्र  प्रदेश  में

 उद्योगों  को  स्वीकृत  सहायंता  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :
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 मंजूरियां

 1992-93  508.4

 1993-94  699.1

 1994-95  1034.7

 बैंकों  में  फ्रबलित  प्रथाओं  और  रीति  रिवाजों  तथा
 क्षेत्र  के  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  संचालित  करने

 याले  कानूनों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  और  साथ  ही  लोक  वित्तीय
 -  संस्था  और  गोपनीयता  विषयक

 1983  के  प्रावधानों  के  अनुसार  एकक-बार  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किए
 जा  सकते

 बैंक  आफ  बड़ौदा  में  घोटला

 1768.  श्री  श्रवण  छुमार  पटेल  :

 निर्मल  कांति  अटर्जी  :

 अजय  मुख्योपाध्याथ  :

 बसुदेश  आचार्य  :

 अमल  दत्त  :

 जार्ज  फर्नानडीज  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  30  1995  के  एशियन

 एज  में  बी०  आई०  डिप्टी  गवर्नर  एम्यूण्ड  आफ  बाँब  फ्राडਂ

 शीर्षक  से  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्‍या

 क्‍या  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  इस

 संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :

 से  समाचार  में  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि

 $

 के

 के

 के

 के

 बैंक  आफ  बड़ौदा  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 की  लन्दन  शाखा  में  की  गई  धोखाधड़ी  में  अंतर्प्स्त  बैंक  के

 कर्मकरियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  में  अमप्तफल  रहे
 -  रिजर्व  बैंक  ने  संदर्भित  मामले  जांच  की  और

 सूचित  किया  है  आरोप  सिद्ध  नहीं  हुए

 ःा  होटल  सुमिधाओं  जते  कमी

 1769,  राय  :

 श्री  सुल्तान  सलाठद्दीम  :

 क्या  भमागर  विमानन  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  1995  में  भारत  की  यात्रा  पर  आने  वाले
 पर्यटकों  के  अनेक  बड़े  समूहों  ने  भारत  में  होटल  आवास  की
 कमी  के  कारण  अपनी  यात्रा  रद  की

 यदि  तो  बिदेशी  पर्यटकों  को  समुचित  होटल  आवास
 उपलब्ध  नहीं  कराने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इतनी  अधिक  संख्या  में  आने
 वाले  विदेशी  पर्यटकों  को  भारत  में  आवास  की  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  निजी  होटल  मालिकों  को  और  अधिक

 होटलों  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  देने  का  और

 केन्द्र  ने  होटल  आवास  की  कमी  को  पूरा
 करने  के  लिए  अन्य  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 भागर  विमानन  और  पर्थघटणन  मंत्री  गुलाम  नली
 :

 प्रश्न  नहीं

 होटलों  का  निर्माण  करना  मुख्यतया  प्राइवेट  सेक्टर  का

 क्रियाकलाप  है  और  पर्यटन  विभाग  की  1,  से  5  सितारा  होटल
 परियोजनाओं  को  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  के

 दृष्टिकोण  से  अनुमोदित  करने  की  एक  स्कीम

 अनुमोदित  होटल  परियोजनाओं  को  ब्याज  आयात

 निर्माण  सामग्री  और  अन्य  आदान  प्राप्त  करने  के  लिए

 प्राथमिकता  आदि  जैसे  बिविध  प्रोत्साहन  दिए  गए

 हु  घटिया  पैकेजिंग  के  कारण  हानि

 1770.  श्री  सुल्तान  सलाठद्दीन  ओवेसी  :  क्‍या  जाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घटिया  पैकेजिंग  के  फलस्वरूप  वस्तुओं  को  लौटा

 खराब  होने  और  टूट  जाने  के  कारण  प्रति  वर्ष  विदेशी  मुद्रा
 की  भारी  हानि  होती

 क्‍या  निर्यात  पैकेजिंग  एककों  के  लिए  यह  आवश्यक

 हो  गया  है  कि  वे  अपनी  वस्तुओं  को  दुलाई  तथा  बार-बार  उतारने

 एवं  चढ़ाने  के  दौरान  होने  वाली  क्षति  से  बचाएं  और  अंततः

 इन  उत्पादों  को  ठीक-ठीक  स्थिति  में  उपभोक्ताओं  तक  पहुचाएं
 ताकि  उनके  ब्रांड  की  विश्वसनीयता  बनी

 क्‍या  इस  राशि  को  बचाने  के  लिए  कोई  ठोस  कार्यक्रम

 शुरू  किया  गया  और
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  नहीं

 तो  इसके  कारण  हैं  ?

 उणिसप्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी

 तक

 कप

 इसकी  बजह  से  विदेशी  मुद्रा  के  नुकसान  होने

 के  बारे  में  कोई  निश्चित  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 से  निर्यात  उत्पादों  की  समुचित  पैकिंग  के  महत्व

 को  ,  समझते  पारगमन  में  वस्तुओं  के  होते  जाले  नुकसान  से
 *

 बचाने  के  उद्देश्य  से  पैकिंग  की  गुणवत्ता  को  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों
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 के  बराबर  सुधारने  के  लिए  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  और  अन्य

 संस्थाएं  भारतीय  निर्यातकों  को  प्रशिक्षण
 कार्यशालाओं  और  प्रदर्शनियों  के  जरिए  प्रोत्साहित  करती  निर्यातकों
 को  पैकेजिंग  की  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  को  जानकारी  देने  के  लिए
 भारतीय  पैकेजिंग  संस्थान  की  सेवाएं  ली  जाती  एपीडा  ने  भी

 कई  ताजे  फलों  और  वनस्पति  उत्पादों  की  पैकिंग  के  लिए  मानक
 पैकिंग  विकसित  की  है  और  वह  उन  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  करता  है  जो  क्रेताओं  की  जरूरत  के  अनुरूप  निश्चित  उत्पादों
 के  लिए  पैकेजिंग  विकसित  करते

 ब्याज  दरें

 1771.  लाल  बहादुर  रावल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाकघरों  तथा  राष्ट्रीयकृत  वाणिज्यिक  बैंकों  में

 साबधि  जमाराशियों  पर  ब्याज  की  दरों  में  अन्तर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 बैंकों  और  ग्राहकों  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ता

 जिक्त  मंत्री  मनमोहन

 और  डाकघरों  और  बैंकों  की  योजनाएं  सही  अर्थ
 में  तुलनीय  नहीं  होती  प्रध्येक  बचत  साधन  विभिन्‍न  श्रेणी  के

 बचत  करने  वालों  की  अपेक्षाओं  पूर्ति  के  लिए  बनाए  जाते

 इस  तरह  बचत  करने  वालों  के  पास  साधनों  का  विकल्प

 होता
 .

 श्रमिकों  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 1772.  श्री  केबल  प्रसाद  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह

 जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  बीड़ी  आतिशबाजी

 ग्लास  उद्योग  और  बाल  श्रमिक  प्रधान  कालीन  उद्योग  में

 कार्यरत  व्यक्तियों  के  बारे  में  समय-समय  पर  राज्य-बार  व्यापक

 सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  उक्त  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर

 अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 कोरियाई  फर्मों  द्वारा  पालिस्टर  के  रेशे  की

 1773.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  वस्म  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण
 कोरिया  की  कुछ  फर्मों  द्वारा  फालतू  पालिस्टर  स्टेपल  फाइबर  को

 भारत  में  जमा  किए  जाने  की  संभावना

 16  1995

 का  विचार  है  ?

 वस्म  मंत्री  बेंकट  :

 और  प्रश्न  नहीं

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  ऋण

 1774.  कृपासिंधु  भोई  :  क्‍या  लिक्ष  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  पर  31  1995  तक  भारतीय  रिजर्य
 बैंक  का  कितना  ऋण

 क्‍या  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान  इस  ऋण  में  और

 वृद्धि  हो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  दिनांक  31
 1995  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  पर  रिजर्व  बैंक  का  निवल

 ऋण  आर»  सी०  सी०  98913  करोड़  रुपए

 और  (7).  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वित्तीय  वर्ष  में

 केन्द्रीय  सरकार  पर  रिजर्व  बेंक  के  निवल  ऋण  आर  सी०
 की  अभिवृद्धि  केन्द्रीय  सरकार  की  बजटीय  स्थिति  और  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  खुले  बाजार  संचालनों  पर  निर्भर  करती  केन्द्रीय
 सरकार  पर  रिजर्ब  बैंक  के  निवल  ऋण  में  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 सामान्य  रूप  से  वृद्धि  होती

 निर्यातोन्मुख  कताई  मिलें

 1775.  श्री  जगत  बजीर  सिंह  द्रोण  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  देश  में  मुछ  निर्यातोन्मुख  कताई
 मिलों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  ये  मिलें  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित

 कीं

 क्‍या  गुजरात  में  इस  प्रकार  की  कोई  मिलें  स्थापित
 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  बेंकट  :  से
 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुख  एककों  की  सरकार  की  अवस्थापना
 संबंधी  नीति  के  अध्यधीन  उद्यमियों  की  रुचि  के  स्थानों  पर  की
 जा  सकती

 क्या  वस्म  मंत्री

 मास्टर  की  खरीद

 1776.  श्री  उदयसिंह  राज  गायकवाड़  :  क्या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  हाल  ही  में  मास्टर
 के  शेयरों  की  पुनः  खरीद  की  कोई  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  पुनः  खरीद  योजना  का  लाभ  उठाने  हेतु  मास्टर
 के  धारकों  के  लिए  कुछ  औपचारिकताएं  और  अर्हताएं

 निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (७)  क्‍या  यह  योजना  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  सभी  कार्यालयों
 और  बैंकरों  के  माध्यम  से  शुरू  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  योजना  में  बिना  पूर्ण  विवरण  दिए  आर»
 तथा  सी०  आर  कलैक्शन  सैंटर्सਂ  जैसे  अनेक  शब्द  संक्षेपों  का
 प्रयोग  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  की  मास्टर  गेन  1992  में  आबंटन  से
 छटे  एवं  सातवें  वर्ष  के  दौरान  प्रचलित  पुनः  खरीद  मूल्य

 पर  भा०  यू  ट्रस्ट  द्वारा  यूनिटों  की  पुनर्खरीद  का  प्रावधान

 पहली  जो  1995  से  प्रारम्भ  पहले  आओ

 पहले  पाओਂ  के  आधार  पर  है  और  योजना  के  अन्तर्गत  निर्ममित

 मूल  पूंजी  के  25%  तक  योजना  25%  प्रतिदान  की  समग्र

 छूट  की  सीमा  के  भीतर  कुछ  अन्य  चुनी  हुई  योजनाओं  के  लिए
 स्विच-ओवर  विकल्प  की  अनुमति  भी  देती  मास्टर  1992
 के  यूनिटों  के  सभी  पंजीकृत  धारक  और  वे  अंतरिती  जिन्होंने  30,

 1995  को  या  उससे  पहले  वैध  स्थानांतरण  दस्तावेज  जमा

 वे  इस  योजना  के  अन्तर्गत  पुनः  खरीद/स्विच  के

 पात्र  निवेशकों  को  समाचार  पत्रों  एवं  एजेंट  बुलेटिनों  के  माध्यम

 से  संबद्ध  प्रक्रियाओं  से  अवगत  करा  दिया  गया

 और  पुनर्खरीद/स्विच  ओबर  हेतु  आवेदन  पत्र  भा०

 ट्रस्ट  के  सभी  शाखा  कार्यालयों  एवं  योजना  के  लिए  विशेष

 रूप  से  खोले  गए  संग्रहण  केन्द्रों  एवं  रजिस्ट्रारों  के  कार्यालय  के

 माध्यम  से  इकट्ठे  किए  जाते

 और  आवेदन  पत्र  में  कोई  संक्षिप्त  रूप  जैसी

 आर»  आदि  प्रयुक्त  नहीं  किए  गए

 विदेशी  मुद्रा  के  व्यापारियों  के  लिए  मानदंड

 1777.  एम«  कामसभ  :  क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  विदेशी  मुद्रा  के  व्यापारियों

 के  लिए  मानदंडों  में  ढील  दी  और
 लक  ? यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 वित्त  मंत्री  मसममोहन  :

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  प्राधिकृत  डीलरों  को  निम्न  हेतु  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  की  पूर्वानुमति  के  बिना  निर्धारित  मापदंडों  तथा/अथवा
 विदेश  में  दौरे  की  अवधि  से  अधिक  जिदेशी  मुद्रा  सुविधाएं  अनुमेय
 करने  कौ  अनुमति  प्रदान  की  है  बशर्ते  कि  वे  आवेदन-पत्र  की
 प्रामाणिकता  तथा  निर्धारित  मापदंडों  से  अधिक  बिदेशी  मुद्रा  जारी
 करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  संतुष्ट

 «  ()  विदेशी  व्यापार  दौरा  जिसमें  मनोरंजन  भत्ता  शामिल

 (1)  समुद्रपारीय  सम्मेलनों/वैज्ञानिक/तकनीकी/शैक्षिक  प्रकृति  की
 गोष्ठियों  में  भाग

 (1)  विशेषज्ञ  प्रशिक्षण/अध्ययन  दौरे/शिक्षुता

 (५)  विदेश  में  चिकित्सीय  उपचार/जांच/सलाह;  और

 (५)  विदेश

 जैसा  कि  ऊपर  पहले  ही  बताया  जा  चुका  प्राधिकृत
 डीलर  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  बिना  किसी  उच्चतम  सीमा  के
 विदेशी  मुद्रा  जारी  कर  सकते  यह  5  1995  से  प्रभावी

 हुआ  बड़े  मुद्रा  परिवर्तनों  एम
 को  निर्धारित  मापदंडों  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  की

 अनुमति  नहीं

 राज्यों  को  उद्यान  पर्यटन  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 1778.  श्री  राठवा  :  क्‍या  भागर  जिमानग
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष
 राज्य  सरकारों  को  उद्यान  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई
 वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  मजी
 :  और  पर्यटन  बिभाग  उद्यान  पर्यटन  के

 संवर्धन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करता

 कुछ  राज्य  ऐसे  उत्सवों  का  आयोजन  करते  हैं  जैसे  दिल्ली  में

 उद्यान  चण्डीगढ़  में  गुलाब  उत्सव  तथा  सिक्किम  में  फूल
 इन  उत्सवों  के  आयोजन  करने  के  लिए  पिछले  3  वर्षों

 के  दौरान  दी  गई  वित्तीय  सहायता  नीचे  के  अनुसार  है  :-

 लाखों

 1992-93  1993-94  1994-95

 1.  गार्डन  दिल्ली  1.50  1.25  फ

 2.  गुलाब  चण्डीगढ़  1.75  4.65  200

 3.  गार्डन  सिक्किम  -  3.85  4.98



 1779.  डॉ  असंत  पवार  :

 श्री  संत  कुमार  मंडल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  द्वारा  गठित  मालेगाम
 पैनल  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्‍या  पैनल  ने  को  कोई  रिपोर्ट  दी

 यदि  तो  कपनियों  द्वार  मानदंडों  के  प्रकटीकरण
 पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  पैनल  के  क्‍या  सुझाव  और

 सरकार/“सेबी”  द्वारा  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  हेतु
 कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विक्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 प्रस्ताव  दस्तावेजों  में  वर्तमान  प्रकटीकरण  की  अपेक्षाओं  पर  पुनर्विचार
 करने  हेतु  तथा  सुधारों  का  सुझाव  देने  के  लिए
 मालेगाम  की  अध्यक्षता  में  गठित  विशेषज्ञों  की  समिति  ने  हाल

 ही  में  अपनी  रिपोर्ट  को  दे  दी

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई

 रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  अलग-अलग  क्षेत्रों
 से  सुझाव  आमंत्रित  करने  के  विचार  से  रिपोर्ट  को  सार्वजनिक
 कर  दिया  गया

 विवरण

 प्रस्ताव  दस्तावेज  में  प्रकटीकरण  की  अपेक्षाओं  पर  मालेगाम  समिति
 की  मुख्य  सिफारिशें

 1.  वित्तीय  विवरण  तैयार  करने  में  सभी  महत्वपूर्ण  लेखा
 नीतियों  को  निर्दिष्ट  किया  जाना  प्रत्येक  लेखावधियों  हेतु
 जिनके  लिए  लाभ  व  हानि  दिखाए  गए  अनुपात  जैसे

 आय  प्रति  शेयर  निवबल  मूल्य  पर  प्रतिलाभ  और  निवल  आस्ति

 मूल्य  प्रति  शेयर  निर्दिष्ट  किए  गए  जाने

 2.  लाभ  एवं  हानि  विवरण  में  विनिर्माण  एवं  व्यापार  से

 कुल  प्राप्ति  अलग-अलग  निर्दिष्ट  कौ  जानी  इसी  प्रकार

 मुख्य  गतिविधियां  एवं  अन्य  गतिविधियों  से  कुल  प्राप्ति  की

 अलग-अलग  निर्दिष्ट  की  जानी

 3,  निर्गम  कर्त्ताओं  को  भावी  लाभ  के  प्रक्षेपण  प्रकटन  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  नई  नई  परियोजनाओं

 एवं  विस्तारों  को  किसी  आर्थिक  संस्था  या  किसी  बैंक  या  अप्रणी
 जो  इस  परियोजना  में  साझेदार  हो  द्वारा  मूल्य  निर्धाण

 किए  जाने  की  शर्त  पर  अपवादों  की  अनुमति  दी  जाती

 4.  विवरण  पत्र  में  संवर्धन  निदेशकों  एवं
 की  कुल  शेयर  धारिता  को  अवश्य  प्रकट  किया  जाना
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 विवरण  पत्र  भरने  की  तारीख  से  पृववर्ती  छह  माहों  भें  संवर्धक

 समूह  तथा  निदेशकों  द्वारा  व्यापार  किए  गए  शेयरों  की  कुल  संख्या
 व्यापार  किए  गए  मूल्य  से  संबंधित  सूचना  सहित  अवश्य  दी  जानी

 5,  प्रकटन  में  जोरिबम  कारकों  को  प्रबन्धन  अवबोधनों  एवं
 आंतरिक/बाह्य  कारकों  में  विभाजित  नहीं  किया  जाना

 6.  निर्मम  मूल्य  को  उचित  ठहराने  के  विवरण  प्र
 में  पूर्ववर्ती  तीन  वर्षों  के  प्रति  शेयर  आय  के  यदि  संभव
 हो  तो  उद्योग  के  साथ-साथ  मूल्य।आय  तीन  वर्षों  में
 निवल  मूल्य  पर  औसत  पिछले  तुलनपत्र  पर  आधारित
 निवल  आस्ति  एवं  निर्गम  पश्चात्‌  निबल  आस्ति  दिए
 जाने

 7.  यह  पुष्टि  करने  के  कि  निधियों  का  उपयोग  केवल
 निर्दिष्ट  उद्देश्यों  हेतु  किया  गया  एक  वार्षिक  लेखा  परीक्षक
 प्रमाणपत्र  दिया  जाना

 8.  स्क्रिप  के  शेयर  बाजार  पर  सूचना  प्रकट  की  जानी
 मसौदा  विवरण-पत्र  कौ  पावती  पर  शेयर

 बाजार  को  भी  सूचित  करना  चाहिए  ताकि  वे  शेयर  में  लेन-देनों
 का  प्रबोधन  कर

 पंजीकृत  उत्प्रवास  अभिकर्ता

 1780.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994  994  की  स्थिति  के  अनुसार
 कितने  उत्प्रवास  अभिकर्ता  पंजीकृत

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  कितने  अभिकर्त्ताओं  का
 पंजीकरण  रद  किया

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  कितने  नए  अभिकर्ताओं  को
 पंजीकरण  किया

 इस  अवधि  के  दौरान  अभिकर्त्ता  के  खर्चे  पर  कितने
 अप्रवासियों  को  देश-बार  अलग-अलग  स्वदेश  वापस  भेजा
 और

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  देश-वार  उत्प्रवासियों  की
 संख्या  कितनी  थी  ?

 '
 श्रण  मंत्री  :  |  1993

 और  1  1994  की  स्थिति  के  अनुसार  पंजीकृत  भर्ती  एजेंटों
 कौ  संख्यों  क्रमशः  1942  और  2158

 क्या  श्रम  मंत्री  यह

 1993-94  के  दौरान  कोई  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  रह
 नहीं  किया

 1993-94  के  दौरान  पंजीकृत  भर्ती  एजेंटों  की  संख्या
 216

 1993-94  के  दौरान  भर्ती  एजेंट  कौ  लागत  पर  कोई
 प्रवासी  प्रत्थावर्तित  नहीं  किया
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 उन  कर्मकारों  की  देश-वार  संख्या  जिन्हें  1993-94
 के  दौरान  उत्प्रवास  अनुमति/उत्प्रवास  जांच  आवश्यक  नहीं  पृष्ठांकन
 प्रदान  किया  गया  निम्नानुसार  है  :-

 देश  1993-94
 हा  ललअइलललअलल कल

 1  बहरीन  14,298

 2.  ओमान  ह  27,823

 3.  संयुक्त  अरब  अमीणशत  76,347

 4.  साऊदी  अरब  साम्राज्य  2,68,115

 5.  कुबैत  25,533

 6.  अन्य  20,182

 कऋुलः  4,32,298

 दार्जिलिंग  में  चाय  बागानों  का  खिकास

 1781.  श्री  समत  रुमार  मंडल  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  दार्जिलिंग  प्लांटर्स  एसोसिएशन
 से  क्षेत्र  में  चाय  उद्योग  हेतु  एक  विस्तुत  विकास  योजना  शुरू
 करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  चाय  उत्पादकों  को  फसल  के  विपणन

 जैसी  विभिन्‍न  समस्याओं  के  संबंध  विशेषकर  किए  गए  अध्ययन

 की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चिदम्भरम)ः
 और  बाणिज्य  मंत्रालय  ने  दार्जिलिंग  में  चाय  उद्योग

 के  विकास  के  लिए  एक  योजना  बनाने  का  चाय  बोर्ड  से  अनुरोध
 किया  था  उसके  बाद  चाय  बोर्ड  ने  इस  मामले  को  दार्जिलिंग

 प्लॉटर्स  एसोसिएशन  के  साथ  उठाया  जिसने  इस  मामले  में  बोर्ड

 को  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए

 दार्जिलिंग  प्लांटर्स  एसोसिएशन  ट्वारा  किए  गए  अध्ययन  की

 मुख्य  बातों  से  पता  चलता  है  कि  अपर्याप्त  लाभों  के  कारण

 दार्जिलिंग  के  चाय  उद्योग  स्थिर  उत्पादन  की  समस्याओं  का  सामना

 करते  रहे  जोकि  मुख्यतः  पुनरोर्पण  विस्तार  इन

 जल  प्रबंधन  तथा  उपयुक्त  जिपणन  जैसे  विकास  संबंधी  क्रियाकलापों

 में  दार्जिलिंग  चाय  उद्योग  द्वारा  निवेश  नहीं  कर  पाने  के  कारण

 उस  उद्योग  ने  इन  क्षेत्रों  में  चाय  बोर्डीसरकार  की  सहायता

 मांगी

 दार्जिलिंग  प्लांटर्स  एसोसिएशन  ने  चाय  बोर्ड  को  31

 1995  को  ही  अपने  प्रस्ताव  दिए  इन  प्रस्तावों  पर

 चाय  बोर्ड  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 हथकरथा  क्षेत्र  के  लिए  रियायतें

 1782.  श्री  सुशील  अन्दर  वर्मा  :  क्‍या  बस्तर  मंत्री  यह
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 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  क्या-क्या
 नई  रियायतों/छूटों  की  घोषणा  की  गई  और

 इसके  फलस्वरूप  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना

 वस्त  मंत्री  जी  जेंकट  :  और
 हथकरणघा  क्षेत्र  के  बिकास  के  लिए  1995-96  के  दौरान  सरकार
 द्वार  घोषित  नई  रियायतों/छूटों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :-

 1.  हैंक  चार्न  मूल्य  सब्सिडी  योजना  को  न  केवल  जारी
 रखा  गया  और  इसमें  विस्तार  किया  गया  अपितु  बुनकरों
 को  हैंक  यार्गन  की  उपलब्धता  को  बेहत्तर  बनाने  के  उद्देश्य
 से  1995-96  के  दौरान  सब्सिडी  की  दर  को  15  रू
 प्रति  किलोग्राम  से  बढ़ाकर  20  २  प्रति  किलोग्राम  किया

 हैंक  यार्न  सब्सिडी  योजना  के  अंतर्गत  20  मिलियन
 किलोग्राम  हैंक  यार्न  की  आपूर्ति  का  लक्ष्य  रखा  गया
 है  जिसमें  40  करोड़  रुपए  व्यय

 2.  मिल  गेट  मूल्य  योजना  के  कार्यक्षेत्र  में  भी  बिस्तार  किया
 गया  है  तथा  मिल  गेट  मूल्य  पर  20  मिलियन  किलोग्राम
 हैंक  यार्न  की  आपूर्ति  की  जाएगीं  वर्ष  1995-96  के

 लिए  बजट  आकलन  में  3.12  करोड़  रुपए  का  प्रावधान
 किया  गया

 3.  विपणन  विकास  सहायता  योजना  के  कार्यक्षेत्र  में  भी  विस्तार
 किया  गया  है  तथा  प्राथमिक  हथकरघा  बुनकर  सहकारी
 समितियों  को  दी  जाने  वाली  विपणन  विकास  सहायता
 की  दर  में  वृद्धि  की  गई  इस  योजना  के  अंतर्गत
 1995-96  के  लिए  67  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया
 गया

 4.  वाणिण्यक  बैंकों  को  पुनर्वित्त  देने  के  लिए  नाबार्ड  पुनर्वित्त
 में  विस्तार  किया  गया  है  ताकि  हथकरमा  सहकारिताओं
 को  ऋण  मिल

 पुणे  स्थित  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन

 1783.  श्री  अथा  जोशी  :  क्‍या  गागर  विमानन  और

 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  पुणे  में  एक  अंतर्राष्ट्रीय
 विमानपस्तन  की  सहायता  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जागर  दिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गद्ली

 यह  प्रश्न  नहीं
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  पुनर्गठन

 1784.  श्री  आर-«  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गत  वर्ष  49  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के  पुनर्गगन  का  कार्य  शुरू  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इस  पुनर्गठन
 के  परिणामस्वरूप  कितने  कर्मचारी  और  अधिकारी  प्रभावित  हुए
 तथा  फालतू  घोषित  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  की  उचित  नियुक्ति
 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बाकी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के  पुनर्गगन  की  योजना  को  जारी  रखने  का

 यदि  तो  क्‍या  1995-96  के  दौरान  पुनर्गठित  किए
 जाने  वाले  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  पता  लगा  लिया  गया

 और ्

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थान-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :

 पुनर्सरयना  के  लिए  चुने  गए  49  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 में  से  1994-95  में  26  बैंकों  ने  अपने  कार्यकारी  परिणामों  में

 सुधार  किया  इन  26  बैंकों  में  से  तीन  ने  उल्लेखनीय  कार्य
 किया  किसी  कर्मचारी  को  अधिशेष  घोषित  नहीं  किया  गया

 है  और  इसीलिए  उनके  पुनर्नियोजन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 से  @).  1995-96  के  दौरान  पुनसरचना  हेतु  चुने
 जाने  के  लिए  50  अन्य  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  पहचान  हेतु
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  एक  समिति
 गठित  की  समिति  ते  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 होम्योपैथिक  दवाओं  का  निर्यात

 1785.  श्री  ए  इन्द्रकरन  रेड्डी  :  क्‍या  जाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  देश  से  होम्योपैथिक  दवाओं  का  निर्यात
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनके  निर्यात

 से  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  देश  से  कुल  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  अर्जित

 और

 सरकार  ने  इन  दवाओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के

 क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 जी

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95
 जैसी  कि  अद्यतन  जानकारी  उपलब्ध  होम्योपैथिक  औषधियों  के

 कुल  निर्यात  के  आंकड़े  नीचे  दिए  जा  रहे  हैं  :-

 16  अगस्त  1995  लिखित  272

 मूल्य  करोड़  रु

 1992-93  1.95

 1993-94  5.17

 1994-95  1.69

 95)

 देशवार  ब्यौरे  सी  आई  एण्ड  एस  के

 ट्रेड  स्टेटिस्टिक्स  आफ  इण्डियाਂ  नामक  प्रकाश्न  में  उपलब्ध  हैं
 जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 सरकार  द्वारा  होमियोपैधिक  औषधियों  का  निर्यात  संवर्धन
 बाजार  विकास  प्रतिनिधिमण्डलों  के

 व्यापार  में  सहभागिता  और  नीति  एवं  क्रियाविधियों  में  उदारीकरण
 के  जरिए  किया  जाता

 ह

 कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  विलय

 1786.  डा  चिन्ता  मोहन  :

 श्री  गुमाष  मल  लोढ़ा  :

 श्री  राजबीर  सिंह  :

 ओऔमती  शीला  गौतम  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरात़  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 का  अन्य  बैंकों  के  साथ  विलय  कर  दिया  गया  है  अथवा  उन्हें
 बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  और

 इसके  क्‍या  कारण  और

 प्रभावित  व्यक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  और
 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  केवल  एक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  अर्थात्‌
 न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  का  विलय  पंजाब  तैशनल  बैंक  में  किया
 गया  भूतपूर्ण  न्यू  बैंक  ऑफ  इंडिया  की  वित्तीय  स्थिति  में
 निरंतर  गिरावट  के  कारण  यह  बिलय  आवश्यक  हो  गया
 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  किसी  भी  राष्ट्रीयूत  बैंक  को  बन्द
 नहीं  किया  गया

 विलय  के  साथ  ही  भूत॑पूर्व  न्यू  बैंक  आफ  इंडिया
 की  वचनबद्धताओं  को  उनकी  सभी  परिसम्पत्तियों  और  देयताओं  के
 साथ  पंजाब  नेशनल  बैंक  में  निहित  कर  दिया  गया  भूतपूर्ण
 न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  के  अधिकारी  और  अन्य  कर्मचारी  पंजाब
 नेशनल  बैंक  के  कर्मचारी  हो



 क्रेडिट  कार्डों  का  फर्जी  प्रयोग

 1787.  लहमीनारायण  पाण्डेय  :

 भेजर  जगरल  भुवन  अन्द्र  खांदूरी  :

 श्री  अटल  जिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  1994-95  के  दौरान  क्रेडिट  कार्डों
 के  फर्जी  प्रयोग  के  द्वारा  दो  करोड़  रुपयों  से  अधिक  के  लेन-देन
 की  हेरा-फेरी  की  जानकारी  है  जैसाकि  14  1995  के
 एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्‍या  इन  अपराधों  में  शामिल  अपराधियों
 को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  अपराधियों
 के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  सरकार  द्वारा  ऐसे  सफेद-पोश  अपराधों  की  रोकथाम

 हेतु  कोई  प्रणाली  तैयार  की  गई  है  अथया  तैयार  करने  का  प्रस्ताव

 और  न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 विक्त  मंत्री  मनमोहन  :  क्रेडिट  का्डों
 के  संबंध  में  धोखाधड़ियों  के  कतिपय  मामले  सरकार  और  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  की  जानकारी  में  आए

 और  (०),  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  संबंधित
 बैंकों  ने  ऐसे  मामलों  में  दीवानी/अपराधिक  कार्रवाई  आरम्भ  की

 और  क्रेडिट  कार्डों  में  धोखाधड़ियों  की  रोकथाम

 के  लिए  बैंकों  ने  व्रिभिन्‍नन  उपाए  किए  क्रेडिट  कार्ड  जारी

 करने  वाले  क्रेडिट  कार्ड  धारकों  का  नामांकन  करते  समय

 आवश्यक  पूर्बोपाय  करते  क्रेडिट  कार्डों  में  ही  बहुत  से  सुरक्षा
 उपाय  कार्ड  जारी  करने  वाले  बैंकों  के  पास  प्राधिकार  प्रणाली

 जिनसे  इस  बात  पर  निरंतर  निगरानी  रखी  जाती  है  कि  कहीं

 कार्ड  के  तहत  ज्यय  की  सीमा  का  अतिक्रमण  तो  नहीं  हो  रहा

 है  और  किसी  गलत  कार्य  के  मामले  में  चेताबनी  बुलेटिन  जारी

 किए  जाते  कुछ  बैंकों  ने  फोटो  क्रेडिट  कार्ड  भी  लागू  किए

 निर्यातोन्युख  एककों,/निर्यात  संवर्द्धन  क्षेत्रों  द्वारा

 निर्यात  लक्ष्यों  को  पूरा  न  करना

 1788.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  जाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनेक  निर्यातोन्मुख  एककॉ/निर्यात  संबर्द्धन  क्षेत्रों

 ने  वर्ष  1993-94
 तथा

 1994-95  के  दौरान  अपने  निर्यात  लक्ष्यों

 को  पूरा  नहीं  किया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  कितने  एककों  के  विरुद्ध
 कार्यवाही  की  गई

 क्या  निर्यात  लक्ष्यों  के  पूत  न  करने  के  कारण  अंतर्राष्ट्रीय
 जगत  में  भारत  की  बदनामी  हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  ने  हस  संबंध  में  क्‍या  कदम
 उठाए  हैं  ?

 जाणिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  निर्धारित  मूल्यवर्धन  प्राप्त  नहीं  करने  के  परिणामस्थरूप

 निर्यात  दायित्यों  को  पूरा  करने  के  मामले  में  कुछ  नियतिन्सुख
 एककों  के  विरुद्ध  कमी  की  रीपोर्टे  मिली

 निर्यात  दायित्व  पूरा  करने  की  मानिटरिंग  नियमित  आधार
 पर  की  जा  रही  वर्ष  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान
 क्रमशः  15  एवं  5  मामलों  में  विदेश  व्यापार  महानिदेशालय  के
 प्रवर्तन  प्रभाग  कार्वाई  शुरू  की  गईं

 और  (3).  tH  यू«/ई:  पी  एककों  द्वारा
 निर्यात  संबिदाओं  को  पूरा  नहीं  करने  के  कारण  अंतर्राष्ट्रीय
 में  बिपरीत  प्रतिक्रिया  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 निर्धातोन्मुखी  ग्रेनाइट  एकक

 1789.  श्री  शोभनाद्रीश्थर  राज  जाडे  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रेनाहट  के  शत  प्रतिशत  निर्यातीन्‍्मुखी  एकक  कार्यकारी

 पूंजी  की  कमी  के  कारण  अनेक  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे

 और

 यदि  तो  भारतीय  रिजर्ग  बैंक  सरकार  ने  इन  एककों
 को  सहायता  देने  के  लिए  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाए

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी

 क्या  जाफिण्थ

 '  और  कनफैडरेशन  आफ  एक्सपोर्ट  यूनिट्स  ने  कहा
 है  कि  100%  निर्यात  अभिमुख  एककों  को  सामान्यतया
 बैंकों  से  कार्यशील  पूंजी  प्राप्त  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  आ
 रही  अलग-अलग  एककों  की  निधि  संबंधी  जरूरतें  एक  दूसरे
 की  तुलना  में  तथा  अन्य  देशों  के  के  मामले  में  अपनाई
 गई  प्रतिस्पर्थी  कार्यनीतियों  के  अनुसार  अलग-अलग  हो  सकती
 रियायती  दरों  पर  रुपये  में  निर्यात  ऋण  ग्रेनाइट  सहित  सभी  प्रकार
 के  माल  के  निर्याव  के  लिए  180  दिनों  की  अवधि  के  लिए
 उपलब्ध  इसी  विदेशी  मुद्रा  में  निर्यात  लित्त  भी  अतर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  प्रतियोगी  दरों  पर  उपलब्ध  होता  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 ने  ग्रेनाइट  उत्पादों  के  लिए  निर्यात  ऋण  के  संबंध  में  अलग  से

 कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किए  ऋण  स्वीकृत  करने  में  होने
 वाले  विलम्ब  के  बारे  में  निर्यातकों  अथवा  निर्यात  संबर्धन  परिषदों
 से  प्राप्त  अलग-अलग  शिकायतों  की  जांय  भारतीय  रिजर्ग  बैंक

 और  राज्य  स्तर  की  निर्यात  संवर्धन  समितियों  द्वारा  की  जाती
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 चीन  के  श्रम  मंत्री  की  यात्रा

 1790.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  चीन  के  श्रम  मंत्री  ने  भारत  की

 यात्रा  की

 क्या  श्रम  मंत्री  यह

 यदि  तो  इस  यात्रा  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या
 और

 दोनों  देशों  के  बीच  किन-किन  क्षेत्रों  में  समझौते

 श्रम  मंत्री  :  से  श्री

 ली  श्रम  मंत्री  के  नेतृत्व  में  चीन  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल
 ने  28  मई  और  4  1995  के  बीच  भारत  का  दौरा  किया
 और  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  तथा  मंत्रालय  के  अन्य  अधिकारियों  के

 साथ  विचार-विमर्श  विचार-विमर्श  संबंधित  देशों  के  अनुभव
 पर  आधारित  सूचना  और  विचारों  के  आदान-प्रदान  के  बारे  में

 विचार-विमर्श  मुख्य  रूप  से  नए  श्रम  अधिशेष  श्रमिकों
 का  औद्योगिक  कर्मकारों  के  लिए  सामाजिक

 श्रम  उत्पादकता  आदि  पर  केन्द्रित  इसके
 रोजगार  और  प्रशिक्षण  के  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  संबंधी

 एक  करार  करने  और  निर्णय  लिए  जाने  पर  भी  सहमति  हुई

 गुजरात  में  ऋण  राहत  योजना

 1791.  श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 श्री  रतिलाल  वर्मा

 कया  विज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  में  ऋण  राहत  योजना  से  कितने  किसानों  और
 ग्रामीण  दस्तकारों  को  लाभ  पहुंचा

 1994  से  इसके  अंतर्गत  कितनी  राशि  जारी
 की  गई

 राज्यों  को  देय  उक्त  राशियों  को  जारी  करने  में  बिलम्ब
 के  कारण  गुजरात  में  सहकारी  बैंकों  को  ब्याज  के  रूप  में  कुल

 कितनी  राशि  का  घाटा  हुआ  और

 कितनी  राशि  प्राप्त  होनी  बाकी  है  और  इसे  कब  तक

 जारी  कर  दिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैंकों  ने  कृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के

 अंतर्गत्‌  गुजरात  राज्य  में  3,78,027  किसानों  और  81,198  ग्रामीण

 कारीगरों  को  ऋण  राहत  प्रदान  की

 गुजरात  राज्य  में  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 ने  कृषि  एवं  ग्रामीण  राहत  1990  के  अंतर्गत  8,84,297
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 हिताधिकारियों  को  ऋण  राहत  प्रदान  की  लाभान्वित

 हुए  किसानों  और  ग्रामीण  कारीगरों  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  संबंध  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  ने  अलग-अलग  बैंकों  द्वारा  दायर  किए  गए  दावों  के

 आधार  पर  रकमें  जारी  कर  दी  हैं  और  राज्य-बार  ब्यौरा  उपलब्ध
 नहीं  जहां  तक  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का
 संबंध  पहली  1994  से  30  1995  तक  की
 अवधि  के  दौरान  अनुदान  और  ऋण  के  रूप  में  क्रमशः  7.22

 करोड़  रुपए  और  1848  करोड़  रुपए  की  राशि  जारी  कर  दी

 गई

 दावों  के  निपटान  में  विलंब  के  कारण  ब्याज  की

 हानि  के  रूप  में  बैंकों  को  होने  बाली  हानि  के  लिए  दाबा  की

 गई  वास्तविक  राशि  उपलब्ध  नहीं  यह  दावा  की  निधियां
 जारी  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विलंब  किए  जाने  के  कारण
 सहकारी  बैंकों  को  ब्याज  के  रूप  में  हानि  हुई  सुस्थापित
 नहीं  है  क्योंकि  यह  मुख्य  रूप  से  संदिग्ध  और  पुरानी  अतिदेय
 राशियों  पर  ब्याज  लगाए  जाने  पर  आधारित

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  तथा  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण
 विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  नीति  के  मार्मनिर्देशों  के

 गुजरात  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  सहकारी  बैंकों
 तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  सभी  दावे  निपटा  दिए  गए

 रुस  को  मिलाबटी  चाय  का  निर्यात

 1792.  श्री  रामकृपाल  यादव  :

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :

 श्री  एस«  आर»  राजेन्द्र  कुमार  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रुस  में  भारतीय  चाय  की  मांग  में  वर्ष  प्रति
 वर्ष  कमी  आती  जा  रही  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  कतिपय  नियतिक  फर्मों  द्वारा  रुस
 को  निर्यात  की  जा  रही  मिलावटी  चाय  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही

 की  गई  और

 रुस  को  श्रेणी  की  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के

 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  पूष्रवर्ती  सोवियत  संघ  के  विघटन  के  पूर्व  दोनों

 देशों  के  बीच  व्यापार  वार्षिक  व्यापार  करार  से  सम्पादित  होता
 था  जिसमें  अन्य  बातों  के  एस«  को
 निर्यात  होने  वाली  भारतीय  चाय  की  मात्रा  का  विशेष  रूप  में
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 उल्लेख  किया  जाता  एस०  आर  के  विघटन  के
 बाद  रूस  और  अन्य  सी०  आई  एस»  देशों  द्वारा  अपेक्षाकृत  कम
 आयात  करने  तथा  चाय  की  अधिक  सस्ती  किस्मों  का  उत्पादन
 करने  वाले  अन्य  देशों  जैसे  इंडोनेशिया  आदि  के  साथ

 कड़ी  प्रतिस्पर्द्धा  होने  के  उक्त  देशों  को  होने  वाले  चाय
 के  निर्यात  में  अपेक्षाकृत  कमी  आई

 रूस  और  अन्य  देशों  को  घटिया
 और  निम्न  स्तर  की  चाय  के  निर्यात  के  बारे  में  कुछ  निर्यातकों
 के  विरुद्ध  चाय  बोर्ड  को  वर्ष  में  शिकायतें  मिली

 इन  शिकायतों  की  चाय  बोर्ड  ने  जांच  की  थी  और
 चाय  एवं  निमंत्रण  के  प्रावधानों
 के  तहत  छह  निर्यातकों  के  विरूद्ध  कार्वाई  की  गई

 रूस  को  भारतीय  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 रूस  सरकार  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  जिसमें
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रूस  द्वारा  अदायगी  व्यवस्था  के  अधीन
 का  आयात  करने  का  प्रावधान  किया  गया  सरकार  ने  रूस
 और  अन्य  सी०  बाजारों  के  लिए  संवर्धनात्मक  नीतियों
 के  एक  मापदंड  का  अनुमोदन  किया  है  जो  चाय  उद्योग
 से  परामर्श  करके  चाय  बोर्ड  द्वारा  लागू  किया  जा  रहा  रूस
 को  किए  जाने  वाले  चाय  निर्यात  में  सख्त  क्वालिटी  कंट्रोल  लागू
 करने  के  लिए  निर्यातकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  एस०

 भारत  या  रूस  के  आयातकों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  किसी
 अन्य  एजेन्सी  से  गुणवत्ता  प्रमाण-पत्र  प्राप्त

 चाय  का  नियति  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  अन्य  प्रयासों
 में  शामिल  हैं  चाय  बोर्ड  के  मास्को  स्थित  कार्यालय  द्वारा  संवर्धनात्मक

 अभियान  इसमें  शामिल  हैं  व्यापार  मेलों/प्रदर्शनियों  '

 में  भाग  लेना  (2)  भारतीय  चाय  की  विभिन्‍न  बिलक्षण  विशेषताओं

 के  प्रति  उपभोक्ताओं  को  अधिक  जागरूक  बनाने  के  लिए  मीडिया

 अभियान  चलाना  (3).  चाय  बोर्ड  के  विपणन  प्रतीक  के  जरिए
 भारतीय  चाय  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  मीडिया  अभियान

 निजी  जिमान  कम्पनियों  की  परियोजनाएं/योजनाएं

 श्री  जचार्दन  सिश्र  :  क्‍या  सागर  जिमानन  और

 टन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मांगे  जाने  पर  निजी  बिमान  कम्पनियों

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाओं/योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  योजनाओं  की  जांच  कर

 ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  यह  जांच  कब  तक  कर  ली

 जाएगी  ?

 नागर  विधानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  भजी
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 :  से  निजी  अनुसूचित  प्रथालकों  को  अपने
 विमान  बेड़े  के  विस्तार  की  भावी  योजना  प्रस्तुत  करने  का  अनुसैध
 किया  गया  अभी  तक  योजनाएं  प्राप्त  नहीं  हुई

 चंडीगढ़  के  लिए  निर्धारित  उड़ानों  का  रह  किया  जाना

 1794.  श्री  आगन्द  रत्न  मौर्य  :  क्‍या  सागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चंडीगढ़  के  सभी  निर्धारित  उड़ानें
 रह  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  के  इस  निर्णय  का  तीज  विरोध  हुआ
 और  ।

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नली
 :  और  इंडियन  एयरलाइन्स

 ने  कम  भार  गृुणक  के  चंडीगढ़  के  लिए/से  अपनी  सेवा
 हटा  ली  अर्चना  एथरवेज  द्वारा  अनुसूचित  सेवाएं  प्रदान  की
 जा  रही

 और  चंडीगढ़  के  लिए/से  इंडियन  एयरलाइन्स  कौ

 सेवाएं  हटा  लिए  जाने  पर  इसके  विरुद्ध  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  कम  भार  गृुणक  और  प्रचालन  कर्मीदल  की  भारी
 कमी  को  देखते  इंडियन  एयरलाइन्स  इस  समय  इस  सेवा
 की  बहाली  की  स्थिति  में  नहीं

 सूरत  हवाई  पट्टी  का  उनन्‍्तयन

 1795.  श्री  प्रकाश  जी  पाडील  :

 श्री  काशी  राम  राणा  :

 क्या  गागर  जिसमागनन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ।

 क्‍या  सूरत  हवाई  पट्टी  का  दर्जा  बढ़ाकर  इस  हवाई

 अड्डे  को  घरेलू  उड़ानों  के  कार्यभार  को  संभालने  हेतु  सक्षम  बनाने
 संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत  सहित  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्‍या  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 भागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गयी
 :  से  सूरत  स्थित  हवाई  अड्डा  गृूजरात  राज्य

 सरकार  का  है  और  डोर्निय/एवरो  किस्म  के  विमानों  के  लिए

 उपयुक्त  भारतीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  कौ  इस  हवाई  अड्डे
 के  स्तरोन्‍्नयन  करने  की  कोई  योजना  नहीं
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 रेशम  कीट  पालन  का  विकास

 1796.  श्री  गोपी  भाथ  गजपति  :

 श्री  बुज  भूषण  शरण  सिंह  :

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 श्री  धर्मण्णा  मोश्य्या  सादुल  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विशेष  रूप  से  पूर्वोत्तर  राज्यों
 और  गैर  पारंपरिक  राज्यों  में  रेशम  कौट  पालन  के  विकास  हेतु
 एक  कार्य  योजना  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्‍यौरा  क्‍या

 इस  उद्देश्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई

 और

 यह  कार्य  योजना  कब  से  लागू  की  जाएगी  ?

 वस्त्र  मंत्री  वेंकट  :  से
 सरकार  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  सभी  सात  गैर-परम्परागत  रेशम  उत्पादन
 करने  वाले  राज्यों  में  रेशम  उत्पादन  का  विकास  करने  की  एक
 कार्य  योजना  का  अनुमोदन  किया  तीन  वर्ष  की  अवधि  में
 कार्य  योजना  के  अंतर्गत  परिवर्तित  विभिन्‍न  योजनाओं/कार्यक्रमों  के
 क्रियान्वयन  की  कुल  लागत  12.95  करोड़  रु  होने  का  अनुमान

 इसमें  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  बहन  किए  जाने  वाला
 केन्द्रीय  अंशदान  8.69  करोड़  रु  है  तथा  बाकी  4.26  करोड़
 रु  की  राशि  का  अंशदान  क्षेत्र  के  सात  राज्यों  द्वारा  किया  जाना
 अपेक्षित

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  विनिवेश  सारणी

 1797.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  बजुल्ला  जुल्ली  रामय्या  -

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  विनिवेश  सारणी  में

 कोई  कानूनी  कमियां

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  उठाए  गए  उपचारात्मक  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं

 बैंकों  में  नए  खाते  खोलना

 1798.  श्रीमती  अन्‍न्द्र  प्रथा  अर्स  :  त़्या  लिक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैंक  में  खाता  खोलने  के  समय  बैंकों  के  जरिए
 परिचयकर्ता  के  हस्ताक्षग  और  उसका  पता  प्राप्त
 करना  आवश्यक
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी

 है  कि  इस  शर्त  के  कारण  लोगों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ता  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  आबेदनकर्ता  द्वारा
 निवास  अथवा  रोजगार  का  प्रमाण  प्रस्तुत  करने  को  स्वीकार  करने

 हेतु  संबंधित  प्रबंधकों  को  अधिकार  प्रदान  करने  स्थिति  को  सरल
 बनाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोह्ण  और
 भारतीय  बैंक  संघ  बी०  ने  सूचित  किया  है  कि  स्थापित

 बैकिंग  प्रक्रिया  के  सभी  जमा  खातों  का  उचित  ढंग  से
 परिचय  अपेक्षित  खाता  खोलने  बाले  व्यक्ति  की  उचित  पहचान
 के  लिए  परियय  जरूरी  परिचयकर्ता  को  खाता  खोलने  बाले
 फार्म  पर  अपने  हस्ताक्ष  करना  होता  है  और  अपने  पते
 और  व्यवसाय  से  संबंधित  ब्यौरा  देना  होता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताब  नहीं  भारतीय
 बैंक  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  खाता  खोलने  के  लिए
 पासपोर्ट/डाक  पहचान  कार्ड  को  भी  पर्याप्त  समझा  जाता

 क्रेडिट  कार्डों  में  घोटाला

 1799.  श्रीच्ती  प्रतिभा  देवौसिंह  पाटील  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  और  1995-96  के  दौरान  बैंकों  द्वारा
 कितने  व्यक्तियों  को  क्रेडिट  कार्ड  प्रदानਂ  किए  गए  हैं  और  ये
 कार्ड  कितनी  राशि  के

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  बैंकों  द्वारा  जारी  किए  गए
 कार्डों  के  उपयोग  में  बढ़ते  हुए  घोटालों  की  जानकारी

 क्या  जित्त

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रकाश  में  आए
 घोटालों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  ग्राहकों  को  फोटोयुक्त  क्रेडिट
 कार्ड  जारी  करने  का  है  जिससे  इस  प्रकार  के  घोटालों  से  बजा
 जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश्ष  मंत्री  मनमोहन  :  से  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष
 1994-95  और  अप्रैल  1995  तथा  इसकेਂ  बाद  की  अषधि  के
 दौरान  उन  व्यक्तियों  की  संझ्या  जिन्हें  क्रेडिट  कार्ड  दिए  गए

 कुल  पता  लगाए  गए  घोटालों  की  संख्या  तथा  अंतर्ग्रसः
 धनराशि  के  ब्यौरे  संलग्न  विबरण  में  दिए  गए  संबंधित  बैंक

 जहां  कहीं  आवश्यक  दीवानी/आपराधिक  कार्रवाई  शुरू
 की  उपयुक्त  मामलों  बैंकों  ने  घाटों  के  लिए  बीमा  दाजे
 किए  हि
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 और  बी०  के  अनुसार  अभी  तक  (1)  ऊँची  लागत  एबं  बड़ी  मात्रा  में  निवेश  का  अंतर्ग्रस्त
 केवल  सिटी  बैंक  और  स्टैंडर्ड  चार्टर्ड  बैंक  ने  फोटो  क्रेडिट  कार्ड

 शुरू  किए  अन्य  बैंकों  द्वारा  फोटो  कार्ड  शुरू  नहीं  किए
 जाने  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं  :-

 (2)  घोटाले  रोकने  के  लिए  इस  तकनीक  की  प्रभावोत्पादकता
 में  संदेह

 विवरण

 वर्ष  1994-95  के  अप्रैल  955  31.3.95  की  वर्ष  1994-95  पता  लगाए  अतर्ग्रस्त
 क्रम  बैंक  का  नाम  दौरान  क्रेडिट  कार्ड  से  आगे  स्थिति  के  के  दौरान  पता  राशि  घोखा  पड़िर  राशि

 प्रदान  किए  गए  अनुसार  लगाए  लाख  रु  के  मामलों
 व्यक्तियों  की  कुल  बिक्री  धोखाघड़ियों  की

 संख्या  के  मामलों  की  95  से

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 1.  जिजया  बैंक  2,328  844  262.66  6  3.53  -  1.35

 2.  सैंट्ल  बैंक  आफ  इंडिया  4,269  394  5663.71  15  18.42  ||  1.43

 3.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  1,281  185  469.51 1  1.25  -

 4.  देना  बैंक  1,330  112  360.00  86  Nil  Nil

 5.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  2,624  359  901.83  5  86  40

 6.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  2,177  597  493.35  2  .34  -  -

 7.  युनाइटैड  बैंक  आफ  इंडिया  702  305  108.00  3  67  -  -

 8.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  6,140  320  82.54  1  1.34

 9.  इलाहाबाद  बैंक  12,306  1086  602.00
 -  36  -

 10.  केनरा  बैंक  10,579  4077  1040.00  8  19.99  -  5.59

 11.  सिंडिकेट  बैंक  842  174  87.06  2  0.33  -  -

 12,  बैंक  आफ  बड़ौदा  1,462  1508.00  1  *  11.84  -  240

 13.  कारपोेरेशन  बैंक  973  191  209.60  1  0.26  -  08

 14.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  1,125  -  ]।।  -  -  -  -

 निजी  क्षेत्र  के  बैंक

 (1)  वैश्य  बैक  1648  118  361.00
 -  -  Nil  ।

 (2)  युनाइटेड  वेस्टर्न  बैंक  1035  179  173.00  ||  17.00  Nil  ।

 (3)  द  लक्ष्मी  विलास  बैंक  2233  27  7.60  Nil  Nil

 ७)  द  साउथ  इंडियन  बैंक  778  367  137.00  Nil

 (5)  करुर  वैश्य  बैंक
 (5)  करूर  वैश्य  बैंक

 379  5  [0300_
 -  -

 -
 >

 तरह  टाटा  के  सहयोग  से  एयरलाइन्स  शुरू  करने  की
 अनुमति

 दी  गई  है  जिसमें  सिंगापुर  एयरलाइन्स  40  प्रतिशत  पूंजी  नियेश
 टाटा-सिंमापुर  एयरलाइन्स  और

 1800.  श्रीमत्ती  गीता  मुखर्जी  :  पांच  वर्षों  में  अनुमानतः  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  निर्मम

 श्री  थिजय  एन  पाडील  :  होगा  और  इसका  इंडियन  एयरलाइन्स  के  परिचालन  पर  क्‍या  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 सागर  खिसानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  गयी

 :  और  टाटा-सिंगापुर  एयरलाइन  से  भारत

 कया  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिंगापुर  एयरलाइन्स  को  स्वदेशी  एयरलाइन्स  की



 283  लिखित  उत्तर

 में  सिंगापुर  एयरलाइन  द्वारा  40  प्रतिशत  इक्विटी  भागीदारी  से  अन्तर्देशीष
 एयरलाइन  प्रचालित  करने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  परियोजना
 रिपोर्ट  में  पहले  वर्ष  में  7  विमानों  को  नियोजित  करने  की  परिकल्पना
 है  जिन्हें  बाद  में  बढ़ाकर  20  तक  किया  सरकार

 द्वारा  इस  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  नहीं  किया  गया

 रेल  सुरक्षा  आयोग  पर  हुआ  व्यय

 1801.  मेज़र  जनरल  भुगजण  अन्‍्द्र  खंडूरी  :
 क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  सुरक्षा  आयोग  नागर  विमानन  और  पर्यटन

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  कार्य  करता

 यदि  तो  इस  आयोग  द्वारा  नागर  विमानन  के  संबंध
 में  किए  जा  रहे  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  आयोग  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  का  भुगतान
 रेल  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  परिवहन  तथा  पर्यटन  संबंधी  स्थाई  समिति  ने

 गत  वर्ष  रिपोर्ट  में  इस  व्यय  का  भुगतान  रेल  मंत्रालय  द्वारा

 किए  जाने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयर्टन  मंत्री  गुलाम  नली

 रेल  सुरक्षा  आयोग  रेल  यात्रा  और  इसके  प्रचालन  में

 सुरक्षा  से  संबंधित  मामलों  को  देखता  है  जिसके  लिए  यह  रेल

 1989  और  इसके  अन्तर्गत  निर्मित  नियमों  में  निर्धारित

 कुछ  सांविधिक  कार्य  करता

 से  रेल  मंत्रालय  रेल  सुरक्षा
 आयोग  के  चालू  वर्ष  के  107  लाख  रुपए  के  बजटित  परिव्यय
 में  से  इसकी  स्थापना  लागत  के  लिए  3.5  लाख  रुपए  वार्षिक

 देता

 परिवहन  और  पर्यटन  संबंधी  स्थाई  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन
 में  सिफारेश  की  है  कि  रेलबे  को  सम्पूर्ण  परिव्यय  की  प्रतिपूर्ति
 करनी  यह  मामला  रेल  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  गया

 बाल  श्रमिक

 1802.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  राष्ट्रीय  बाल  श्रमिक
 प्राधिकरण  द्वार  जोखिम  भरे  उद्योगों  में  कार्यरत  बाल  श्रमिकों  के
 कल्याणार्थ  बहुठद्रेशीय  योजना  स्वीकृत  की  गई
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 क्‍या  कुछ  राज्यों  ने  बाल  श्रमिक  समस्या  के  समाधान
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍न  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इन  सुझावों  के  अनुरूप  क्‍या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  :  से  राष्ट्रीय
 बाल  श्रम  उन्मूलन  प्राधिकरण  ए०  ई  सी०  ने  1981
 की  जनगणना  आंकड़ों  के  अनुसार  100  जिलों  को  अभिज्ञात  किया

 ये  जिले  11  अर्थात्‌  आंध्र  मध्य  महाराष्ट्र
 उत्तर  गुजरात
 और  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  जिनमें  की  कुल  बाल
 श्रम  जनसंख्या  का  90%  से  अधिक  भाग  यह  निर्णय  लिया
 गया  है  कि  खतरनाक  व्यवसायों  में  बाल  श्रम  के  उन्मूलन  के

 लिए  परियोजनाएं  इन  जिलों  में  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  स्कीम
 के  अनुसार  शुरू  की  इन  100  जिलों  के  कलेक्टरों  की

 एक  कार्यशाला  13-14  1995  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित
 की  जानी  संबंधित  कलेक्टरों  से  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना
 स्कीम  के  आधार  पर  अपने  संबंधित  जिलों  में  परियोजना  प्रस्ताव
 तैयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  कार्य  से  हटाए  गए  बच्चों
 के  लिए  परियोजनाएं  चलाने  हेतु  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 34.4  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  गए

 छोटे  सिक्‍कों  की  कमी

 1803.  श्री  परसराम  भारद्वाज  ।

 श्री  भाणिकराज  होडल्था  गाजीत  :

 श्री  धर्मणणा  भॉडय्या

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश
 में  5  और  10  पैसे  के  सिक्कों  की  कमी  है  जिससे  ग्रामीण
 और  शहरी  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  की  परेशानियों  का
 सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सभी  सिक्‍के  समुचित  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  5  पैसे  और
 10  पैसे  मूल्यबर्गों  के  सिक्कों  की  कमी  की  सूचना  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 भारतीय  औद्योगिक  बिकास  बैंक  द्वारा  निवेश

 1804.  डा  आर«  आऔ५६धरी  :  क्या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  गत  तीन  ब्षों
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 के  दौरान  प्रति  वर्ष  और  राज्य-वार  कितना  निवेश  किया
 और

 आगामी  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  कितनी  पूंजी  के
 निवेश  का  प्रस्ताज  है  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहम  पिछले  तीन
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 वर्षों  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक
 द्वारा  स्वीकत  और  संबवितरित  की  गई  राज्य-यार  सहायता २०/  छा  जाफत

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 आई  बी०  आई  निधियों  का  राज्यवार  आबंटन
 नहीं  करता

 विवरण

 मंजूर  और  संजितरित  सहायता

 '
 ~ अग्रेल-मार्च

 मंजूरी  संवितरण
 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जननी  नल

 1992-93  1993-94  1994-95  1992-93  1993-94  1994-95

 1  2  पु  4  5  “6.  णएणट  है

 #.  पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 1  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 2.  असम  11,73  28.66  31.18  50.76  16.02  26.63

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  0.40  0.00  2.26  0.66  0.8  1.66

 4...  बिहार  136.70  82.67  59.59  225.14  62.80  76.18

 5.  मणिपुर  0.00  0.00  0.00  000  0.00  000

 6...  मेघालय  0.23  0.00  3.40  0.18  0.00  2.40

 7...  मिजोरम  1.00  0.00  0.00  0.30  0.00  0,00

 8...  नागालैंड  0.09  0.00:  0.0  2.69  0.00  0.2

 9...  उड़ीसा  344.86

 सिक्किम  0.00  0.00  0.00  0.02  0.00  0.00

 त्रिपुरा  0.00  005  0.00  0.04  0.06  0.00

 प  बंगाल  585.99  394.65  225.40  282.46

 885.62  708.94  650.39  706.38  666.08

 8.  ठक्तरी  क्षेत्र

 चंडीगढ़  4.00  2.80  750  4.25  0.08  6.52

 2.  हरियाणा  240.48  268.32  368.36

 3,  हिमाचल  प्रदेश  33.04  479.73

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  3.60  2.70  6.95  4.03  000  8.25

 5.  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  दिल्‍ली  7.90  75.59  39.00

 6...  पंजाब  35348

 7...  राजस्थान  554.37  540.39  705.96  507.98  453.36  539.96

 8,  उत्तर  प्रदेश  656.94  432.08  756.35

 2646.06  3723.94  2430.06
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 0.  दक्षिणी  श्षेत्र

 1.  आभन्ध्र  प्रदेश  775.16  977.86  1403.39  612.71  495.39  944.91

 2...  कर्नाटक  552.52  551.17  1379.51  343.70  478.10  583.00

 3...  केरल  170.19  188.78  163.06  113.53  152.01  87.40

 4...  तमिलनाडु  704.41  847.51  1731.42  534.01  727.20  929.05

 5.  लक्षद्वीप  0.00  0.00  000  0.00  0.00  0.00

 6.  पांडिचेरी  2999  9.39  37.42  15.19  15.56  15.00

 22227...  4715.30  1639.14  1868.26  _7559966

 9.  पशिज्षमी  क्षेत्र  हु  रा

 1.  दादरा  व  नगर  हवेली  20.20  37.66  148.64  1301  14.17  56.18

 2.  दमन  व  दीव  1141  24.99  82.20  4.23  21.02  31.09

 3.  गोवा  40.69  88.10  29.58  27.66  46.19  38.15

 4...  गुजरात  1428.44  2200.19  3773.45  1069.96  937.24  1630.53

 5.  मध्य  प्रदेश  508.66  763.22  867.60  360.61  58924...  63222

 6...  महाराष्ट्र  2092.44  3163.69  4911.24  1139.67  1919.49  2447.58

 कुल  4101.84  6277.85  9812.71  2616.04  3527.35  4835.75

 ___  कुल  जोड़  913831  1220756  1968866  633999  «7761.14.  «1049155

 पी  सहारा
 में

 संरक्षण  और

 पर्यटन  के  विकास  तथा  अजंता

 एवं  रा  लिए  पर्यटन  विकास
 बौद्ध  तीर्थ  स्थलों  हेतु  विदेश  से  वित्तीय  सहायता  ३25  बिलियन  जापानी

 विकास  की  योजना  के  लिए

 1805.  श्री  लाल  बाबू  राय  :  क्‍या  नागर  विमानन
 और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  आर्थिक  सहायता  कोष  ऋण  अग्रिम  रूप  से  उपलब्ध
 नहीं  कार्यान्वयन  अभिकरणों  को  पहले  उनके  अपने  संसाधनों

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  देश  में  बौद्ध  तीर्थस्थ्लों
 के  विकास  हेतु  विदेश  से  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  है  और

 यह  राशि  किन-किन  देशों  से  प्राप्त

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  बौद्ध  तीर्थस्थलों  के

 विकास  हेतु  तीर्थस्थानवार  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 यदि  इस  कार्य  पर  कोई  धनराशि  खर्च  नहीं  की  गई
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्थटन  मंत्री  गुलाम  नबी
 :  से  पर्यटन  विभाग  ने  बौद्ध  परिपथों  में

 आधारिक  संरचना  के  विकास  के  जापान  के  विदेशी  आर्थिक

 सहायता  कोष  के  साथ  आसान  शर्तों  वाले  दो  ऋण  कररों  पर

 किए

 1.  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  शिनाख्त  किए  गए  बौद्ध
 ह

 परिपथों  सहित  आधारिक  संरचना  के  विकास  के  लिए  7.75  बिलियन
 जापानी

 से  खर्च  करना  होता  है  और  बाद  में  विदेशी  आर्थिक  सहायता
 कोष  से  प्रतिपूर्ति  का  दावा  करना  होता  उत्तर  प्रदेश  और
 बिहार  में  विभिन्‍न  घटकों  पर  किए  गए  कार्य  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  और
 राज्य  राजमार्गों  का  उन्नयन  और  सुदृढ़  स्मारकों  के  इर्द-गिर्द

 मार्गस्थ  सुख-सुविधाओं  का  निर्माण  करना  और  विद्युत
 तथा  जल-आपूर्ति  के  विकास  के  लिए  विदेशी  आर्थिक  सहायता
 कोष  से  लगभग  58.31  करोड़  रु  की  प्रतिपूर्ति  की  जा  चुकी

 जहां  तक  महाराष्ट्र  में  परियोजना  का  है  विकास  और
 संरक्षण  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण
 ने  क्रमशः  22.53  मिलियन  और  1.977  मिलियन  रु  खर्च  किए

 अजंता  एवं  एलौरा  परियोजना  के  तहत  औरंगाबाद  हवाई  अड्डे
 का  जिस्तार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  भी
 56.70  मिलियन  खर्च  किए

 उपरोक्त  के  विभिन्न  बौद्ध  केन्द्रों  आदि  पर  पर्यटक
 परिसरों  मनन  मार्गथ  पर्यटक  स्वागत  केन्द्रों
 आदि  के  निर्माण  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  प्रदान  की
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 गई  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  निम्नानुसार  है  :-

 राज्य  स्वीकृत  राशि

 _  (०  लाखों

 आन्ध्र  प्रदेश  39.47

 बिहार  40.62

 जम्मू  और  कश्मीर  24.23

 महाराष्ट्र  24.25

 उत्तर  प्रदेश  _  12085  ___

 बहुमूल्य  पुरातात्विक  वस्तुओं  का  बीमा

 1806.  डा«  मुमताज  अंसारी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  देश  में  बहुमूल्य  पुरातात्विक
 वस्तुओं  का  बीमा  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  जैसा
 कि  17  1995  के  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 देश  की  बहुमूल्य  पुरातात्विक  वस्तुओं  का  बीमा  करने

 को  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मममोहन  :  से  अखिल
 भारतीय  अग्नि  टैरिफ  के  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम

 की  चार  सहायक  कथ्पनियां  किसी  भी  प्रकार  की  कलाकृति  अथवा

 कला  कार्य  के  लिए  25,00/-  रुपए  तक  की  राशि  का  बीमाਂ

 कवच  प्रदान  करती  कम्पनियां  वस्तुओं  की  विशेष  प्रकृति
 और  उसमें  शामिल  जोरिबिम  को  देखते  हुए  विशिष्ट  योजनाएं  बनाने

 के  लिए  स्वतन्त्र

 गैर-सरकारी  न्यासों  को  आयकर  में  छूट

 1807.  उस्मारेड्डि  बेंकटेस्वथरलु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यापारियों  तथा  व्यापारिक  घरानों  द्वारा  गैर-सरकारी  न्यासों

 को  चन्दे  देने  पर  वर्ष  1993-94  के  दौरान  आयकर  में  दी  गई

 छूट  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  आयकर  में  छूट  देने  के  प्रयोजनार्थ

 गैर-सरकारी  न्‍्यासों  को  दी  गई  धनराशि  पर  निगरानी  रखती

 यदि  तो  इस  निगरानी  का  स्वरूप  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मसममोहन  :  आयकर

 1961  की  धारा  के  अन्तर्गत  निजी  न्यासों  को  दिए  गए
 कर  प्रभार्य  आय  में  से  कटौती  के  पात्र  नहीं  केबल

 धर्मार्थ  उद्देश्यों  के  लिए  भारत  में  स्थापित  कुछेक  निधियों  और/अथवा
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 संस्थाओं  को  दिए  गए  निर्धारित  सीमा  के  अंदर  के  दान  की  कटौती
 के  पात्र

 से  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 पर्यटकों  द्वारा  गोवा  का  भ्रमण

 1808.  श्री  हरौश  भारायण  प्रभु  झ्लांदये  :  क्‍या  भागर
 विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  अनुमानतः  कितने
 देशी/विदेशी  पर्यटकों  ने  गोवा  की  विमान  यात्रा

 क्‍या  राज्य  में  पर्यटन  विकास  संबंधी  क्षमता  को  बढ़ाने
 के  लिए  इस  समय  उपलब्ध  सुविधाएं  अपर्याप्त

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  वर्तमान
 नागर  विमानन  नेटवर्क  को  सुदृढ़  विस्तार  करने  और  इसके

 आधुनिकीकरण  हेतु  उपलब्ध  कराई  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 तथा  उक्त  राशि  का  वास्तव  में  कितना  उपयोग  किया  गया  और
 भविष्य  की  आवश्यकताओं  को  पूण  करने  हेतु  प्रस्तावित
 परियोजनाओं/निर्माणाधीन  परियोजनाओं  सहित  वास्तजिक  तौर  पर
 हासिल  की  गई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं  सहित  प्राप्त
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 न  ।
 लम्बित  परियोजनाओं  के  संबंध  में  निर्णय  लेने  में  हुए

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलाम  नगजीਂ
 :  राज्य  सरकार  से  उपलब्ध  आकड़ों  के

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  विमानन  द्वारा  गोआ  की
 यात्रा  करने  वाले  स्वदेशी  और  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  निम्नानुसार
 थी  :-

 पर्यटकों  की  संख्या

 वर्ष  स्वदेशी  ।  विदेशी

 1992  प्रा  70

 1993  80  100

 1994  85  125

 9.22  करोड़  रु  की  कुल  लागत  से  गोआ  बिमानपत्तन
 के  टर्मिनल  भवन  का  उन्नयन  किया  जा  रहा  96  तक

 इसके  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  इसके  अतिरिक्त  गोआ  विमाक्षमतन
 पर  रात्रि  से  बिमानों  को  उतारने  को  सुगम  बनाने  हेतु  रनवे  आत्तयों
 के  सुधार  के  लिए  81  लाख  रु»  की  राशि  खर्च  की  गई
 और  अधिक  विमानों  को  जगह  देने  हेतु  ऐप्रन  के  बिस्तार  का

 भी  प्रस्ताव

 गोआ  में  एक  बिकल्पी  विमानपत्तन  के  निर्माण  हेतु

 हि
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 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  किन्तु  उपयुक्त  भूमि  की  अनुप्लन्धता
 के  कारण  उसे  ब्यवहार्य  नहीं  पाया  गया

 (8)  प्रश्न  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटन  क्षमता

 1809.  श्री  बलराज  पासी  :  क्‍या  नागर  विमानन  और
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पर्वतीय  जिलों
 में  पर्यकों  के  आने  की  संभावना  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन
 कराया

 क्‍या  इन  क्षेत्रों  मे ंआने  वाले  पर्यटकों  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  यहां  पर्यटक  वाहन  जैसी
 पर्याप्त  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अथवा  केन्द्रीय  सरकार
 की  किसी  अन्य  एजेंसी  ने  इस  क्षेत्र  में  अपने  होटल  खोले

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  अधिक
 संख्या  में  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  कोई  कार्य  योजना
 तैयार  करने  का  और

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  गुलास  गजी
 :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  1989-90  में  जो

 अध्ययन  किया  गया  था  उसमें  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पर्वतीय  जिलों
 को  पर्यटन  संभावना  को  कवर  किया  गया  ‘

 इस  क्षेत्र  में  917  कमरों  वाले  27  अनुमोदित  होटल
 इसके  राज्य  सरकारी  एजेंसियों  और  अन्य  पूरक  आवास

 यूनिटों  द्वारा  संचालित  पर्यटक  लॉज  भी  गर्मियों  के
 मौसम  और  तीर्थ  यात्रा  के  मौसम  के  दौरान  क्षेत्र  में  उपलब्ध
 श्र्तमान  आधारभूत  सुविधाएं  पर्यटक  यातायात  की  आवश्यकताओं

 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 और  किसी  क्षेत्र  विशेष  कार्य  योजना  तैयार
 करना  और  पर्यटन  आधारिक  संचालन  का  विकास  करना  मूलतः
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  जिम्मेबारी  होती  उनसे
 प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराई
 जाती  आठवीं  योजना  अवधि  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के

 इस  क्षेत्र  में  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  में  नंद-प्रयाग  में  तम्बुओं
 वाला  आवास  और  ऋषिकेश  में  घाटों  की  सुधार  शामिल

 अनिवासी  भारतीयों  से  पूंजी  जुटाना

 1810.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्‍या  छलित्त  मंत्री  यह
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 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  अनिवासी  भारतीयों  से

 पूंजी  जुटाने  हेतु  कोई  कार्यविधि  तैयार  की

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसका  देश  की  वित्तीय  प्रणाली  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  से  जी
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ट्वारा  अनिवासी  भारतीयों  हेतु  विभिन्‍न  निवेश

 योजनाएं  प्रथालन  में  इनमें  निम्नलिखित  योजनाओं  में  देश  प्रत्यावर्तन
 आधार  सहित  निवेश  शामिल  है  :-

 औद्योगिक  1991  के  में  उल्लिखित
 उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  100%  इक्जविटी  तक

 100%  नियतिन्मुखी  ,

 पुनः  प्रवर्तनाधीन  बीमार

 आवास  एवं  स्थावर  सम्पदा  विकास  कंपनियां

 विद्यमान/नई  विनिर्माण  कम्पनियों  के  नये  इश्युओं  में
 निवेश  के  लिए  40%  निवेश

 सभी  अनिवासी  भारतीयों  हेतु  21%  तक  की
 उच्चतम  सीमा  सहित  पोर्टफोलियों  निवेश  योजना  के  अन्तर्गत  शेयर
 बाजारों  के  माध्यम  से

 विभिन्‍न  अनिवासी  भारतीय  योजनाओं  के  प्रति  पूर्ण  अन्तर्प्रकह
 जैसा  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  पिछले  चार
 वर्षों  के  दौरान  बुद्धि  के  रूझान  को  दर्शाता  है  :

 1992  1993  1994  1995  से  1995

 149.69  55959  1108.31  1063.65

 ा

 ॥

 हथकरघा  खुनकरों  हेतु  स्थास्थ्य  योजना

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  वस्म्र  मंत्री
 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 क्‍या  ने  हथकरथघा  बुनकरों  की  स्वास्थ्य  रक्षा
 के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 1994-95  के  दौरानਂ  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु
 कितनी  धनराशि  आयंटित  की

 इस  योजना  से  कितने  बुनकर  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 सस्ा  मंत्री  जेंकट  :  से

 एक  विवरण  संलग्न
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 बिबरण  ।

 जी

 हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  वर्ष  1992-93  के  दौरान  स्थास्थ्य  पैकेज  योजना  आरम्भ  की  गई  इस  योजना  के  अंतर्गत

 वित्तीय  सहायता  इस  प्रकार  दी  जाती  है  :-

 मद

 1.  दबाईयों  के  मूल्य  का  भुगतान
 तथा  टी  और  भरण
 पोषण  प्रणाली  की  सूजन  का  इलाज

 2.  आंखों  की  जांच  और  चश्मे  के

 मूल्य  का  .  भुगतान

 3.  पीने  के  पानी  की  आपूर्ति

 4.  महिला  बुनकरों/बुनकर  परिवारों
 की  महिलाओं  को  प्रसृति  लाभ  देना

 5.  परिवार  नियोजन  के  स्थाई  तरीके
 अपनाने  के  लिए  अतिरिक्त  मुआवजा

 6.  प्राथमिक  स्वास्थ्य  के  लिए

 स्वास्थ्य  समूह  बीमा  और  प्रिफ्ट  फंड  योजनाओं
 के  कुल  10  करोड़  रुपए  के  आवंटन  में  से  वर्ष  1994-95  के  .

 दौरान  स्वास्थ्य  पैकेज  योजना  के  अंतर्गत  कुल  5,34,72,280  रुपए
 की  राशि  जारी  की

 स्वास्थ्य  पैकेज  योजना  के  अंतर्गत  वर्ष  1994-95  के

 दौरान  लगभग  1,71,281  बुनकर  लाभान्वित  हुए

 बाल  मजदूरों  के  लिए  स्कूल

 1812.  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 की  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  राज्य  के  बाल  मजदूरों
 की  शिक्षा  के  लिए  चालू  बर्ष  के  दौरान  स्कूल  खोलने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 अ्रम  मंत्री  :  और

 गुजरात  राज्य  में  हीरा  तराशने  और  धातु  उत्पादों  का

 इंजीनियरी  और  आतिशबाजी  का  रसायन

 खनन  और  अन्य  जोखिमकारी  प्रक्रियाओं  में  कार्यरत  5000  बाल

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  गुजरात  सरकार  ने  एक  योजनाਂ

 हाल  ही  में  भेजी  कार्रवाई  योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 छात्रावासों  का  शिक्षा  का

 सहायता  की  दर

 1500  २  प्रति  बुनकर  प्रति  वर्ष  की  दर  से

 चश्मे  के  लिए  150  और  पांच  वर्षों  में  एक
 बार  आंखों  कौ  जांच  के  लिए  40  रुपए  प्रति  बुनकर

 50  घरेलू  बुनकरों  के  लिए  35000  २  प्रत्येक
 बोरवैल  के

 जीवन  में  दो  बार  500  .२  प्रत्येक  प्रसूति  के  लिए

 अन्य  अभिकरणों  द्वार  दिए  गए  लाभ  के  अतिरिक्त
 प्रत्येक  को  100  रु  की  सहायता  जो  लाभभोगी  को
 जीवन  में  केबल  एक  बार  ही  दी

 कम  से  कम  150  बुनकर  परिवारों  के  गांव  में
 प्रत्येक  गांव  में  एक  लाख  २  प्रति  केन्द्र  की  दर

 प्रावधान  और  अन्य  सुविधाएं  शामिल  परियोजनाओं  को  कार्यान्यित
 करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  वित्तीय  सहायता
 की  मांग  की  परियोजना  को  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए

 गुजरात  सरकार  को  प्रस्तावों  में  संशोधन  करने  के  लिए  कहा  गया
 है  ताकि  इसे  वर्तमान  में  कार्यान्यत  की  जा  रही  राष्ट्रीय  बाल
 श्रम  परियोजना  स्कीम  के  अनुरूप  बनाया  जा

 जर्मनी  द्वारा  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 1813.  श्री  गुरूदास  कामत  :  क्‍या  जाणिज्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जर्मनी  ने  भारत  को  संवेदनशील  वस्तुओं  के  निर्यात
 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया

 यदि  तो  प्रतिबंधित  वस्तुओं  का  न्यौरा  क्‍या  है
 तथा  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 '

 हैं  ?

 लाणिज्य  मंत्रालय  झे  राज्य  मंत्री
 और  जर्मनी  रक्षा  एवं  रक्षा  संबंधी  मदों  के  निर्यात

 पर  प्रतिबंध  लगता  है  जिसमें  दोहरे  प्रयोग  की  मदें  भी  शामिल

 इन  जस्तुओं  का  निर्यात  प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  किए
 जाने  वाले  लाइसेंस  के  अध्यधीन  इन्हें  पांच  सूचियों  में  निर्दिष्ट
 किया  गया  है  जिनमें  निम्नलिखित  मर्दे  शामिल  हैं
 आंणबिक  दोहरे  इस्तेमाल  का  औद्योगिक  दोहरे  उपयोग
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 बाला  रासायनिक  सामान  और  दोहरे  उपयोग  का  जैविक

 लाइसेंस  जारी  करने  का  निर्णय  जर्मन  प्राधिकारियों  द्वारा  मामले

 दर  मामले  के  आधार  पर  किया  जाता

 जिन  वस्तुओं  के  आयात  के  मामलों  में  जर्मन  निर्यात

 लाइसेंस  की  आवश्यकता  होती  है  उन  मामलों  में  भारतीय  निर्यातक

 एजेंसियों  के  अनुरोध  पर  हमारी  ओर  से  निगरानी  बोन  स्थित  भारतीय

 दूतावास  द्वारा  की  जाती  है  और  आवश्यकतानुसार  जर्मन  प्राधिकारियों
 के  साथ  सम्पर्क  साधा  जाता

 लिग्नाइट  के  भण्डार

 1814.  श्री  ए०  इन्द्रकरन  रेड्डी  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ड्रिलिंगਂ  के  परिणामस्वरूप  दक्षिण  भारत
 में  के  भारी  भण्डार  पाए  गए  .

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  व्यापक
 स्‍तर  पर  खुदाई  कार्य  किया  गया  और

 इन  भंडारों  से  क्षेत्र-वार  कुल  कितनी  मात्रा  में  लिग्नाइट
 निकाले  जाने  का  अनुमान  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जलराम  सिंह
 दक्षिण  में  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  में

 लिग्नाइ"ट  के  विशाल  भण्डारों  का  पता  चला

 खनिज  गवेषण  निगम  लि०  ने  तमिलनाडु  के
 बीरानम  ईरी  और  कुडीकाडु  क्षेत्रों  में  वृहत  पैमाने  पर  बेधन  कार्य

 किया

 मनारगुृड़ी  और  बीरानम  .  ईरी  क्षेत्रों  में  क्रमशः  17,940
 लाख  टन  और  1164.26  लाख  टन  लिग्नाइट  भंडारों  का आकलन
 किया  गया

 मध्य  प्रदेश  की  पेयजल  योजनाएं

 1815.  श्री  शिधराज  सिंह  औहान  :  क्‍या  शहरी  और
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ऐसी  कोई  परियोजना  भेजी
 है  जिसमें  राज्य  के  विभिन्‍न  जिलों  में  पेयजल  की  आपूर्ति  को

 बेहतर  बनाने  के  लिए  विश्व  बैंक  और  जापान  से  सहायता  की

 मांग  की  गई

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  बातें  क्या  हैं  और  इसकी

 अनुमानित  लागत  कितनी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  विश्व  बैंक  और  जापान
 की  सहायता  से  इस  परियोजना  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 चंडीगढ़  में  निर्मित  सामुदायिक  केन्द्र

 अंडीगढ  में  निर्मित  सामुदायिक  केन्द्र

 1816.  श्री  पजथन  कुमार  अंसल  :  क्‍या  शहरी  कार्य
 और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 चंडीगढ़  में  स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  निर्मित  सामुदायिक
 केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इनका  निर्माण  कहां-कहां  पर  किया

 गया

 क्‍या  इस  समय  इनमें  से  कुछ  केन्द्रों  का  मूल  उद्देश्यों
 के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्‍या
 कारण  और

 सामुदायिक  केन्द्रों  के  निर्माण  के  प्रयोजनार्थ  अन्य  किन-किन
 क्षेत्रों  का  निर्धाण  किया  गया  है  और  इनके  निर्माण  में  हो  रहे
 विलंब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  कौ  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 उत्तर  प्रदेश  में  बिद्युत  परियोजनाएं

 1817.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994  से  1996  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली
 की  कुल  आवश्यकता  कितनी  थी  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  अन्त  तक  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  किया

 विचाराधीन  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा
 सरकारी  क्षेत्र  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अब  तक  स्वीकृत  की

 गई  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या

 उन
 ह
 परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  लागत  में

 वृद्धि  हुई  है  और  यह  वृद्धि  कितनी  और

 पन-बिजली  उत्पादन  योजनाओं  की  स्थापना  किन-किन

 स्थानों  पर  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  इन  पर  कितनी  लागत
 आने  का  अनुमान  है  तथा  इनसे  होने  बाले  लाभ  और  हानि  संबंधी
 स्थिति  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्भिला  सी»
 :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  परे  रख  दी

 क्या  विद्युत  मंत्री
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 आइसक्रीम  उद्योग  में  निवेश

 1818.  डा०  खसंत  पवार  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994-95  और  1995-96  में  आज  की  तिथि  तक
 देश  के  आइसक्रीम  उद्योग  में  अब  तक  कुल  कितना  निवेश  किया

 वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  लिए  तत्संबंधी

 आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्‍या

 देश  के  आइसक्रीम  निर्माण  उद्योग  में  मूल  पूंजी  निवेश
 में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सरूण  :  और  आइसक्रीम  का  निर्माण  लघु
 क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  पिछली  बार  लघु  उद्योगों  के  बारे
 में  87-89  में  हुई  गणना  के  बाद  आइसक्रीम  समेत  लघु  दच्चोगों
 के  लिए  कोई  नई  गणना  नहीं  की  गई  92-93
 से  95-96  तक  आइसक्रीम  उद्योग  में  किए  गए  पूंजी  निवेश  के
 बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं

 अभ्रक  का  उत्पादन

 1819.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अभप्रक  के  उत्पादन  में  अत्यधिक  कमी  आई

 क्‍या  सरकार  ने  अप्रक  के  उत्पादन  में  सुधार  करने

 हेतु  कुछ  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्‍या  और

 स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  प्रयास

 किए  गए  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जलराम  सिंह

 :  अभ्रक  का  उत्पादन  गिरावट  का  रूख  दर्शाता

 से  जी  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अभ्रक  की

 मांग  में  आई  कमी  के  कारण  इसके  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 देश  की  भावी  उत्पादन  क्षमता  का  आंकलन  करने  और  बन्द

 हुई  खानों  को  दोबारा  खोलने  की  दृष्टि  से  भारतीय  भू-वैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  और  भारतीय  खान  ब्यूरो  ने  आंध्र  प्रदेश  और  राजस्थान

 की  अभ्रक  पट्टियों  में  विस्तृत  अध्ययन  किया  भारत  सरकार

 ने  भी  अभ्रक  उद्योग  की  समस्याओं  की  जांच  के  लिए  कार्य

 दल  समिति  गठित  की  अप्रक  खनन  को  प्रोत्साहित  करने
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 के  लिए  सरकार  ने  अप्रक  कतरन  और  अपशिष्ट  पर  शुल्क  वापस
 लेने  और  संसाधित  अभ्रक  के  निर्यातक  असरणी  करण  जैसे  अनेक
 प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव  किया

 विद्युत  की  कमी

 1820.  श्री  सी*  थाभमस  :
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विद्युत  की  पर्याप्त  सप्लाई
 सुनिश्चित  करने  हेतु  तमिलनाडु  और  कनटटिक  में  विद्युत
 परियोजनाएं  लगाने  का

 यदि  तो  लगाई  जाने  बाली  परियोजनाओं  का  राज्य-बार
 और  स्थान-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उपरोक्त  राज्यों  को  पड़ोसी  राण्यों  से  बिना  किसी
 नाधा  के  राष्ट्रीय  विद्युत  प्रिड  से  अपने  समुचित  हिस्से  मिल  रहे

 और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  कि  भविष्य  में  राष्ट्रीय  विद्युत
 ग्रिड  से  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  को  उनके  उचित  हिस्से
 मिले  ?

 विद्युत  मंत्रालग्र  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०
 :  और  तकनीकी-आर्थिक  स्वीकृति  प्रदान  करने

 हेतु  केन्द्रीय  बिद्युत  प्राधिकरण  वि०  द्वारा  केरल  तमिलनाडु
 तथा  कर्नाटक  की  राज्य  सरकारों  से  निम्नलिखित  बिद्युत  परियोजनाएं
 प्राप्त  की  गई  हैं  :-

 क्या  जिश्युत  भसंत्री  यह

 क्रम  परियोजना  का  नाम  स्थल  क्षमता
 सं

 1  2  3  4

 केरल

 1.  आदिरापल्‍ली  त्रिचूर  2x80

 2.  कसारकोडे  जी०  प्लांट  कसारकोडे  70

 3.  कसारकोडे  पी०  एस०  कसारकोड  3x500

 4.  कसारकोडे  सी«  टी०  चीमेनी  500

 तमिलनाडु

 1.  नॉर्थ  मद्रास  2x500

 2.  समायानल्लूर  जी०  मदुराई  100

 3.  बेसिन  ब्रिज  डी  जी०  मद्रास  220
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 1  2  3  4

 4.  पिल्लईपेरूमलनल्लूर

 जी०  टी

 (Mo  जि  थंजावूर  30

 5.  श्रीमुशनम  वबल्लाडर  2250

 कर्नाटक

 1.  मंगलौर  एस  जि  दक्षिण  कन्‍नड  49250
 कि

 2.  रायचूर  व  6  रायचूर  22210

 3.  येलाहांका  जी  ब॑ंगलौर  2x23.4
 विस्तार

 4.  टोरंगल्लू  बल्लारी  2x120

 5.  मंगलौर  मंगलौर  2x500

 और  विद्युत  की  अत्यधिक  निकासी  रोकने  के

 उद्देश्य  से  दक्षिणी  ग्रिड  के  भागीदार  राज्यों  को  ग्रिड  अनुशासन
 बनाए  रखने  और  अत्यधिक  निकासी  न  करने  के  लिए  निर्देश
 जारी  किए  जा  चुके  दक्षिण  क्षेत्रीय  बिजली  बोर्ड  आर»

 और  विद्युत  आपूर्ति  की  स्थिति  की  निरंतर
 मानीटरिंग  कर  रहे

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  यूनिटਂ

 1821.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में

 गुद्स  यूनिटਂ  लगाने  का

 क्या  इस्पात  मंत्री

 (a)  यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम
 उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोध  मोहन
 :  से  परिसणज्जित  इस्पात  का  उत्पादन  करने  के

 लिए  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  एक  नई  उत्पादन  इकाई  स्थापित
 करने  के  लिए  इस  समय  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सेल  पहले  ही  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  पुनरूद्धार  और  प्रौद्योगिकीय
 उन्नयन  कार्यक्रम  को  कार्यान्वत  कर  रहा

 निजी  इस्पात  संयंत्रों  हेतु  लौह  अयस्क  की  खानें

 1822.  श्री  सभत  कुमार  मंडल  :  क्या  इस्पात  मंत्री
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 यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  के  लिए  लौह
 अयस्क  खानें  खोलने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनन्‍तोध  मोहन
 :  और  राष्ट्रीय  खनिज  1993  के  तहत

 निजी  क्षेत्र  लौह  अयस्क  का  खनन  कर  सकते

 केरल  में  सड़कों  की  मरम्मत  ५

 1823.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचअन्द्रन  :  क्‍या  जल-भूततल
 परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आने  पर  उससे  निपटने  की  तैयारी  में  केरल
 में  राष्ट्रीय  राजमा्गों  की  मरम्मत/रख-रखाब  के  लिए  क्‍या  कोई
 कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  कोई  आबंटन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  मानसून  आने  के  समय  से  केरल  में  सड़कों  पर

 कोई  कार्य  शुरू  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल्‍न-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख-रखाबव  और

 मरम्मत  एक  सतत  प्रक्रिया  राज्य  के  लोक-निर्माण  विभाग
 को  मानसून  शुरू  होने  से  भहले  अपेक्षित  कार्य  कौ  व्यवस्था  करने
 की  सलाह  दी  गई  बर्ष  1995-96  के  दौरान  रख-रखाव  और
 मरम्मत  के  लिए  303.50  लाख  रु  की  राशि  95
 जारी  की  गई  ।

 बंगाल  की  खाड़ी  में  चीन  को  सैन्य  अड्डों  की  सुविधाएं

 1824.  श्रीमती  जिभू  कुमारी  देली  :  क्‍या  विदेश  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीन  के  कोको  द्वीपसमूह  और  मेरगुई  स्थित
 बर्मा  के  फ्तनों  में  सैन्य  अड्डे  स्थापित  करने  के  लिए  सुविधाएं
 प्राप्त  कर  ली

 सुविधाओं  के  परिप्रेक्ष्य  में  इन  पत्तनों  का  किया
 जा  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  बंगाल  की  खाड़ी  में  चीन  की  नौसेना
 की  भारी  उपस्थिति  की  संभावना  के  कारण  हमारी  सुरक्षा  को

 पैदा  हुए  खतरें  का  अनुमान  लगाया

 क्‍या  सरकार  ने  यह  मामला  चीन  के  समक्ष  उठाया

 और

 यदि  तो  इस  पर  चीन  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणण  :  और
 सरकार  ने  हिन्द  महासागर  में  नौसेनिक  अड्डे  स्थापित  करने  और



 301  लिखित  उत्तर

 उनका  उन्नयन  करने  के  लिए  म्यामां  को  चीनी  सहायता  के  संबंध
 में  रिपोर्टे  देखी

 सरकार  देश  की  सुरक्षा  से  संबंध  रखने  बाली  सभी
 घटनाओं  की  बराबर  समीक्षा  करती  है  और  राष्ट्रीय  हितों  की  सुरक्षा
 के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करती

 और  सरकार  ने  म्यामां  में  चीन  की  गतिविधियों
 के  मुद्दे  को  चीन  की  सरकार  के  साथ  उठाया  चीनी  सरकार
 ने  म्यामां  में  अड्डे  स्थापित  करने  में  चीन  द्वार  सहायता  दिए  जाने
 की  खजरों  को  आधारहीन  बताया

 सरकारी  मुद्रणालय

 1825.  डा०  के०  चौथरी  :  क्‍या  शहरी  कार्य
 और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  सरकारी  मुंद्रणालय  कार्यरत  हैं  तथा
 उनकी  क्षमता  कितनी-कितनी  है  और  ये  कहां-कहां  स्थित

 क्‍या  आमन्ध्र  प्रदेश  में  स्थित  सरकारी  मुद्रणालयों  की
 क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जाता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 है/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री

 थी  के  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सड़क  क्षेत्र  के  लिए  कार्यदल

 1826.  श्री  बसुदेशव  आज्ञार्य  :  क्या  जल-भूतत्न  परिवहन  ,
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सड़कों  के

 लिए  संदर्शी  योजना  तैयार  करने  हेतु  एक  कार्यदल  गठित  किया

 गया

 क्‍या  ऐसी  योजना  तैयार  कर  ली  गई  है  तथा  सरकार

 को  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौण  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  जी

 कार्य  दल  ने  वर्ष  1994-2002  हेतु  इस  क्षेत्र  के  लिए

 11087  करोड़  की  निधियों  की  आवश्यकता  का  अनुमान

 (1993-94  के  मूल्य  स्तर  लगाया  इस  अवधि

 के  दौरान  6,954  करोड़  रु  की  निधियां  उपलब्ध  होने  की  संभावना

 के  आधार  पर  कार्य  दल  द्वारा  इस  राशि  कौ  एक  विकास  योजना

 की  सिफारिश  की  गई

 ज्ञीन  के  साथ  लगी  सीमावर्ती  चौकियां

 1827.  श्री  जे  ओक्काराव  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह
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 इस  समय  भारत-तिब्बत  सीमा  पर  कितनी  सीमावर्ती
 चौकियां  स्थापित  की  गई  हैं  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत
 और  चीन  के  बीच  कितने  मूल्य  का  व्यापार

 क्‍या  भारत-तिब्बत  सीमा  क्षेत्र  में  किसी  नह  चौकी
 को  स्थापित  किए  जाने  पर  कोई  सहमति  हुई  और

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  किन-किन  स्थानों
 पर  ये  चौकियां  स्थापित  किए  जाने  पर  सहमति  हुई  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणण  :  इस  समय
 भारत  और  चीन  के  बीच  सीमाथर्ती  व्यापार  दो  स्थानों  अर्थात्‌  लिपुलेख
 दर्रे  और  शिपकी  ला  दर्रे  से  किया  जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  सीमाजर्ती  व्यापार  के  आंकड़े
 नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :-

 वर्ष  व्यापार  रुपयों

 1992,  22

 1993  ॥|

 1994
 28

 जी

 प्रश्न  नहीं

 पत्तन  न्‍्यासों  में  पेंशन  योजना

 1828.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्म्री  :  क्‍या  जल-भूत्तल
 परिजहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  अपने  29  1985  के
 आदेश  में  पत्नन  न्‍्यासों  से  अपने  निवत्त  बर्ग  ॥  एवं  वर्ग  iv
 के  कर्मचारियों  को  अंशदान  भविष्य  निधि  से  पेंशन  योजना  में
 शामिल  किए  जाने  हेतु  विकल्प  का  प्रयोग  करने  को  अवधि  को

 बढ़ाने  के  लिए  कहा  था  और  उक्त  बिकल्प  का  प्रयोग  31
 1985  तक  ही  किया  जाना

 क्या  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  ने  1  1984  से
 31  1984  के  बीच  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  से  विकल्प
 मांगा  और  1983  में  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  से  उक्त
 विकल्प  नहीं  मांगा  गया

 यदि  तो  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  द्वारा  इस  प्रकार
 के  आदेश  जारी  करने  के  क्‍या  कारण  और

 जो  कर्मचारी  1983  में  सेवा  निवृत्त  हुए  उन्हें  लाभ
 देने  हेतु  सरकार  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  रखती

 जल-भूतल  परिजहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  ने  भारत  सरकार  और  पत्तन  तथा

 गोदी  श्रमिकों  के  4  बड़े  परिसंघों  के  बीच  दिनांक  11.4.1984
 को  हुए  वेतन  समझौते  के  अनुसरण  में  मंत्रालय  के  दिनांक  29
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 मार्च  1985  के  आदेश  के  आधार  पर  आदेश  जारी

 प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  1983  में  सेवा-निवत्त  हुए
 कर्मचारी  दिनांक  11.4.84  को  हुए  वेतन  समझौते  के  अतंर्गत  शामिल
 नहीं

 कलकत्ता  पत्तन  में  स्टीमर  एजेंटों  की  हड़ताल

 1829.  श्री  आर«  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  17  1995  के“द  बिजनिस
 में  पोर्ट  डिसप्यूट  सैट  दू  हिट  ऑपरेशनूसਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्‍या

 स्टीमर  एजेंटों  द्वारा  हड़ताल  करने  के  क्‍या  कारण  हैं
 भ्रौर  उनकी  मुख्य-मुख्य  मांगो/शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  हड़ताल  के  कारण  कलकत्ता  पत्तन  पर  अनेक
 सेवाओं  पर  प्रतिकूल  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  स्थिति  से  निपटने  और  स्टीमर  एजेंटों
 की  मांगों  शिकायतों  का  सौहार्दपूर्ण  समाधान  निकालने  के  लिए
 कया  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 उड़ीसा  में  पत्तन  आधारित  इस्पात  संयंत्र

 1830.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्‍या  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  पत्तन  आधारित

 इस्पात  संयंत्र  को  स्थापना  करने  का  और  -

 यदि  तो  प्रस्तावित  संयंत्र  की  स्थापना  कहां  की

 जाएगी  और  इसकी  अनुमानित  लागत  सहित  अन्य  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन
 :  केन्द्र  सरकार  का  उड़ीसा  में  पत्तन  आधारित  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उड़ीसा  राज्य  ने

 यह  भी  सूचित  किया  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  पत्तन  आधारित

 इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  उनका  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 न्यायमूर्ति  कासलीवाल
 समिति

 1831.  श्री  सुशील  अन्द्र  थर्मा  :  क्‍या  रसायन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जस्टिस  कासलीवाल  की  अध्यक्षता  में  यूनियन
 कार्बाइड  गैस  त्रासदी  के  संबंधी  में  कोई  सेमिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  इस  समिति  के  निदेश  पद  क्‍या  हैं  और

 इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन

 क्‍या  कासलीवाल  समिति  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या  हैं  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोेनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्रुआर्डो

 समिति  से  बकाया  माप्तलों  के  शीघ्र  निपटान  के  विषय
 में  विचार  करने  तथा  सलाह  देने  के  लिए  कहा  गया  इस
 समिति  में  अध्यक्ष  के  रूप  में  उच्चतम  न्यायालय  के  सेवानिवृत्त

 न्यायमूर्ति  श्री  एम  कासलीवाल  तथा  अन्य  सदस्यों
 के  रूप  में  भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  कल्याण  भारत  सरकार
 के  विधि  एवं  रसायन  तथा  पेट्रो-रसायन  और  व्यय  विभागों
 के  सचिव  तथा  मध्य  प्रदेश  सरंकार  के  मुख्य  सचिव  शामिल

 और  किन्तु  अध्यक्ष  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी

 प्रशिक्षण  केन्द्र

 1832.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :

 श्री  जार्ज  फर्नाडीज  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खाद्य  प्रसंस्करण
 एकक  स्थापित  करने  के  इच्छुक  उद्यमियों  हेतु  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने

 का

 यदि  तो  इन  केन्द्रों  हेतु  प्रस्तावित  स्थान  कौन-कौन
 से  .

 क्‍या  इन  केन्द्रों  का  प्रबंध  सीधे  केन्द्र  सरकार  के  हाथ
 में  होगा  अथवा  केन्द्रीय  सहायता  से  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में

 है॥  और

 इस  योजना  को  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
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 सरूण  :  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय
 प्रशिक्षण  उद्यमियों  के  लिए  स्बय॑  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  नहीं

 लेकिन  योजना  के  शुरू  से  लेकर  यह  मंत्रालय  एक
 स्कीम  लागू  कर  रहा  है  जिसके  तहत  स्वैच्छिक  संगठनों  समेत
 उन  संगठनों  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लघु  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों
 की  स्थापना  करने  के  इच्छुक  प्रशिक्षण  उद्यमियों  के  लिए  खाद्य
 प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना/उन्हें  चलाने  के  इच्छुक

 को  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  योजना  के  दौरान
 सहायता  दिए  जाने  वाले  प्रस्तावित  तथा  योजना  के  प्रथम
 तीन  वर्षों  के  दौरान  सहायता  प्राप्त  ऐसे  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इन  केन्द्रों  पर  उन  कार्यान्बित

 ए्जेंसियों  द्वाय  प्रशासनिक  नियंत्रण  रखा  जाता  है  जिन्हें  निधि  दी
 जाती  है  लेकिन  उनकी  मॉनिटरिंग  तथा  मार्गदर्शन  राण्य  की  नोडल

 एजेंसियों  और  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता

 विवरण

 योजनावधि  के  दौरान  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित/हवीं
 योजनाबधि  के  प्रथम  तीन  थर्षों  के  दौरान  सहायता  प्राप्स
 खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  ब्यौरे

 क्रः  राज्य  खाद्य  सहायता  प्राप्त
 तथा  प्रशिक्षण  खाद्य  प्रसंस्करण

 केन्द्रों  की  संख्या  प्रशिक्षण  केन्द्रों
 जिन्हें  सहायता  की  संख्या

 _  दी  जानी  है

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  10

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  3  1:

 3,  असम  10  16

 4.  बिहार  15  16

 5.  गोवा  2

 6.  गुजरात  6  3

 7.  हरियाणा  10  8

 8.  हिमाचल  प्रदेश  6  3

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  5  5

 10.  कर्नाटक  10  4

 11.  केरल  5  5

 12.  मध्य  प्रदेश  20  2

 13.  महाराष्ट्र  15  5

 14.  मणिपुर  है
 “

 15.  मेघालय  6  -

 ल्  ्र  a  a
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 1 _  2  3  4

 17.  नागालैंड  3  2

 18.  उड़ीसा  30  30

 19.  पंजाब  10  -

 20.  राजस्थान  10  3

 21.  सिक्किम  1  5

 22.  तमिलनाडु  10  5

 23.  त्रिपुरा  5

 24,  उत्तर  प्रदेश  25  25

 25.  पश्चिम  बंगाल  12  ह॒  9

 26.  अण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह  1  “

 27.  चण्डीगढ़  1  -

 28.  दादर  तथा  नगर  हबेली  1  -

 29.  दमन  तंर्थों  दीव  1  -

 30,  दिल्‍ली  1  -

 31.  लक्षद्टीप  -

 32.  पाण्डिचेरी  -

 म्भ्ज्ण्म्भ्ण्श्ष््भ६शह््घण
 जा

 अन्य  संगठन/संस्थाएँ

 दिल्‍ली  रिज  क्षेत्र  का  अतिक्रमण

 1833.  श्री  धर्मणणा  मॉडथ्या  सादुल  :

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डी०  डी  ए  ने  दिल्ली  रिज  क्षेत्र  में  निर्मित

 सभी  अनाधिकृत  ढ़ाचों  को  गिरा  दिया

 क्‍या  गिराए  गए  ढांचों  में  पूजा  स्थल  भी  शामिल

 है  और  गिराए  जाने  वाले  पृजा  स्थल  किस-किस  सम्प्रदाय  के

 क्‍या  रिज़  क्षेत्र  के  शेष  अनाधिकृत  ढांचों  का  पता

 लगा  दिया  गया  है  तथा  उन्हें  गिगने  के  लिए  विनिर्दिष्ट  कर

 दिया  गया

 क्‍या  गिराने  से  पूर्व  अनाधिकृत  ढांचों  के  निवासियों

 को  पर्याप्त  पूर्व  सूथना  दे  दी  गई  और

 कया  नई  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  दिल्ली  नगर  निगम
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 को  भी  उनके  अपने  क्षेत्राधिकार  में  पड़ने  वाले  अनाधिकृत  ढांचों

 को  गिराने  के  लिए  इसी  प्रकार  के  कार्यक्रम  चलाने  का  निर्देश
 दिया  गया  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  उच्चतम  न्यायालय  के  दिनांक
 5.5.95  के  निर्देशों  के  अनुसरण  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने
 रिज  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  तथा  अपनी  भूमि  पर  निम्नलिखित
 अतिक्रमणों  का  पता  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिनांक

 20.5.95  तथा  7.6.95  को  प्रैस  सूचनाएं  जारी  की  जिनमें  अतिक्रमण
 करने  वालों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  थे  उनके  क्षेत्राधिकार
 में  आने  वाले  रिज  क्षेत्र  को  स्वेच्छा  से  खाली  कर

 रिज  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  भूमि  पर  किए  गए  निम्नलिखित
 अतिक्रमण  को  हटा  गया  है  :-

 अतिक्रमण  का  विद्यमान  हटाए  गए

 प्रकार  अतिक्रमणों  की  अतिक्रमणों  की

 __  संख्या  संख्या

 1...  रिहायशी

 पक्का  534  12

 अर्ध-पक्का  2924  81

 शृग्गियां  41  41

 2...  वाणिज्यिक  40  40

 3.  धार्मिक  प्रयोजनार्थ  20  9

 4.  डेयरी  4  4

 5.  सरकारी  एजेंसी  4  1,

 6.  विविध  3  3

 दिल्‍ली  नगर  निगम  और  नई  दिल्ली  नगर  परिषद  को
 भी  अधिकृत  ढ़ांचे  हटाने  के  लिए  इसी  प्रकार  के  निर्देश  दिए

 राजनयिक  दलों  का  जम्मू  और  कश्मीर  का  दौरा

 1834.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  शिव  अरण  वर्मा  :

 मेजर  जगरल  भुजन  अन्द्र  खंडरी  :

 डा  लघ्मी  गारायण  पाण्डेय  :

 श्री  अटल  बिहारी  जाजपेयी  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीकी  राजदूत  ने  जम्मू  और  कश्मीर  के  सीमावर्ती

 क्षेत्रों  में  विद्रोह  विरोधी  प्रबंधों  तथा  पाकिस्तान  प्रशिक्षित  आतंकवादी
 तथा  विदेशी  भाड़े  के  सैनिक  राज्य  में  किस  प्रकार  घुसपैठ  करते
 हैं  तथा  आतंकवाद  ब  उग्रवाद  की  कार्यवाही  करते  का  स्वयं
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 है
 जायजा  लेने  के  लिए  वहां  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उन्होंने  इस  संजंध  में  सरकार  से  क्‍या

 टिप्पणियां  तथा  प्रतिक्रियाएं  व्यक्त

 क्‍या  किसी  अन्य  राजनयिक  दल  ने  भी  जम्मू  और

 कश्मीर  का  1995  के  दौरान  अब  तक  दौरा  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  दल  द्वारा  सरकार  से  व्यक्त  की

 गई  टिप्पणियों  तथा  प्रतिक्रियाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  की  ऐसे  दौरों  के  प्रबन्धन  हेतु  कोई  संदर्शी

 नीति  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर
 अमरीकी  राजदूत  श्री  फ्रैंक  विजनर  अमरीकी  दूतावास  के

 अधिकारियों  के  साथ  24  से  26  तेक  श्रीनगर  और  26
 से  27  जून  तक  जम्मू  गए  इस  यात्रा  के  दौरान  उन्होंने

 जम्मू-कश्मीर  सरकार  के  अधिकारियों  मुख्य  राजनीतिक
 आल  पार्टी  हरियत  कान्फ्रैंस  के

 मीडिया  के  लोगों  और  श्रीनगर  वाणिज्यिक  मंडल  के  प्रतिनिधियों
 से  मुलाकात  उन्होंने  शबीर  शाह  और  यासिन  मलिक  के
 साथ  अलग-अलग  मुलाकात  जम्मू  में  उन्होंने  कश्मीरी  प्रवासी
 शिविरों  का  भी  दौरा

 राजदूत  श्री  बिजनर  ने  यह  स्वीकार  किया  कि  लोगों
 के  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  आया  है  और  वे  टकरात्र  की  जगह
 बातचीत  करना  चाहते  उन्होंने  जम्मू-कश्मीर  में  होने  जा  रहे

 चुनावों  के  प्रति  अमरीकी  सरकार  का  जताया  और  कहा
 कि  यह  चुनाव  अपने  में  एक  ध्येय  तो  नहीं  है  लेकिन  फैसला
 करने  की  प्रक्रिया  में  लोगों  को  शामिल  करने  का  जरिया
 उन्होंने  इस  बात  का  भी  समर्थन  किया  कि  भारत  और  पाकिस्तान
 के  बीच  शिमला  समझौता  जम्मू-कश्मीर  मसले  को  हल  करने '
 का  सर्वेत्तम  तरीका  उन्होंने  यह  भी  स्पष्ट  किया  कि  जम्मू-कश्मीर
 के  मसले  के  सम्बन्ध  में  अमरीका  न  तो  मध्यास्थ  है  और  न
 ही  इसके  हल  के  लिए  उसके  पास  कोई  फार्मूला  उन्होंने
 कहा  कि  अमरीका  सीमा  पार  से  आने  बाली  हिंसा  के  खिलाफ
 है  और  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  पाकिस्तान  को  इस  बात  से
 अवगत  करा  दिया  गया

 बेल्जियम  और  यूरोपीय
 आयोग  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  छह  यूरोपीय  राजदूतों  का  एक
 दल  27  अप्रैल  से  1995  तक  जम्मू-कश्मीर  गया

 जम्मू  कश्मीर  की  स्थिति  के  बारे  में  इस  दल  के  अभिमत  इस
 प्रकार  थे  :  1994  में  व्याप्त  स्थिति  की  तुलना  में  घाटी  में
 अब  अधिक  सामान्य  स्थिति  इस  दल  का  यह  भी  विचार
 था  कि  1993  की  तुलना  में  विरोधी  दलों  और  सुरक्षा  बलों  के
 बीच  बैमनस्थ  काफी  कम  दिखाई  देता  इसके  अतिरिक्त  रोज्य
 में  कार्यरत  सुरक्षा  बलों  में  मानवाधिकारों  के  प्रति  अपेक्षाकृत  अधिक
 चेतना  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  इस  दल  का  यह  मानना  था
 कि  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  को  इन  चुनावों  के  दौरान  उपस्थित
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 रहने  के  लिए  आमंत्रित  किया  जाएगा  तो  उन  लोगों  को  भी  इसमें
 |

 भाग  लेने  में  प्रेरित  करने  में  सहायता  मिलेगी  जो  इसमें  भाग
 लेने  के  अनिच्छुक  भारत  को  यह  समझना  चाहिए  कि  प्रेक्षकों
 की  उपस्थिति  से  भारत  की  सम्प्रभुता  आत्म-विश्वासी  राज्य
 के  रूप  में  विश्वसनीय  बढ़ेगी  ही  घटेगी

 नई  दिल्‍ली  स्थित  ईरान  राजदूतावास  में  कार्यरत  प्रथम  सचिव
 श्री  आगा  खुशामदी  के  नेतृत्व  ईरान  दूतावास  का  तीन  सदस्यीय
 प्रतिनिधिमंडल  1995  में  जम्मू-कश्मीर  गया

 राज्य  में  मानवाधिकार  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  यूरोपीय
 राजदूतों  के  दल  ने  यह  टिप्पणी  की  थी  कि  परस्पर  लड़  रहे
 उग्रवादी  गुट  सुरक्षा  बलों  की  अपेक्षा  मानवाधिकारों  का
 अधिक  उल्लंघन  कर  रहे  हालांकि  सुरक्षा  बलों  द्वारा  मानवाधिकारों
 का  उल्लंघन  किया  गया  था  लेकिन  मानवाधिकारों  को  लेकर  सुरक्षा
 बलों  में  अपेक्षाकृत  काफी  अधिक  चेतना  नजर

 और  सरकार  जम्मू  और  कश्मीर  में  पूर्ण  पारदर्शिता
 की  नीति  बनाए  हुए  है  और  विदेशी  व्यक्तियों  तथा  निकासी  राजनयिकों
 सहित  कोई  भी  व्यक्ति  इस  राज्य  की  यात्रा  कर  सकता

 पंजाब  की  जेलों  में  पाक्रिस्तानी,नागरिक

 1835.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  कई  वर्षों  से  पंजाव  की  जेलों
 में  पड़े  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  लेने  से  इंकार  कर  दिया

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 जिदेश  मंत्री  प्रणव  :  पाकिस्तान  ने

 भारत  सरक्तार  को  यह  सूचित  नहीं  किया  है  कि  भारतीय  जेलों

 जिनमें  पंजाब  स्थित  जेलें  भी  शामिल  में  बन्द  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों
 का  वह  परित्याग  कर  रहा

 प्रश्न  नहीं

 भारत  और  पाकिस्तान  ने  1982  में  कॉसली  सेवा  देने

 से  संबंद्ध  प्रोतोकोल  सम्पन्न  किया  इस  द्विपक्षीय  प्रोतोकोल

 ,  में  एक  दूसरे  के  देश  के  उन  राष्ट्रिकों  के  स्वदेश  प्रत्यावर्तन  को

 सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  उन्हें  कॉसली  सेवाएं  देने  की  व्यवस्था

 है  जो  एक  दूसरे  के  देश  में  नजरबंद  पिछली  बार

 1995  में  पाकिस्तान  को  जयपुर  की  केन्द्रीय  जेल  में  कॉसली

 सेवा  देने  की  अनुमति  दी  गई

 चत्तनों  के  निजीकरण  पर  सेमिनार

 1836.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीग  ओवेसी  :  क्‍या  जल-भूतल
 परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  भारत  में  पत्तनों  के  निजीकरण  पर

 दो  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  इस  सेमिनार  में  किन-किन  मुख्य  बातों
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 पर  चर्चा  कौ

 सरकार  को  इस  सेमिनार  से  पत्तनों  के  निजीकरण  में
 कहां  तक  सहायता  मिली

 क्‍या  सरकार  हस  संबंध  में  किसी  ठोस  निर्णय  पर

 पहुंच  पाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  जी  एसोसिएटेड  चैम्बर्स  ऑफ

 कारमर्स  एंड  इंडस्ट्रीज  ऑफ  इंडिया  ने  मुरगांव  पत्तन  न्यास  और
 ऑफ  इंडो-यूरोपीयन  स्टडीज  के  सहयोग  से

 निजीकरणਂ  के  संबंध  में  4  और  5  95  को  गोवा  में  एक
 दो  दिवसीय  अंतर्राष्ट्रीय  सेमिनार  आयोजित  किया  सेमिनार  में
 विभिन्‍न  पहलुओं  जैसे  देश  का  समुद्री  व्यापार  चलाने  के  लिए
 दक्ष  पत्तनों  का  परिवहन  की  अपेक्षाओं  में  भारतीय
 पत्तनों  के  निजीकरेण  का  वर्तमान  पत्तन  निजीकरण  के  संबंध
 में  यूगोप  और  एशिया  में  समुद्रपार  के  देशों  का  अनुभव  और
 पत्तन  निजीकरण  में  श्रम  संबंधी  दृष्टिकोण  पर  विचार  किया  गया

 विभिन्न  चर्चित  मुद्दों  से  सरकार  को  निजीकरण  के  लिए
 किए  जाने  वाले  अपने  प्रयासों  में  सहायता  प्राप्त

 पाकिस्तान  द्वारा  लड़ाकू  विमान  का  विकास

 1837.  श्री  डी  जेंकटेश्अर  राज  :

 थ्री  तारा  सिंह  :

 श्री  श्रीनिजास  प्रसाद  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  क्या जिदेश मंत्री यह बताने की  कृपा

 क्या  जिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  20  1995  के  टिब्यूनਂ
 में  पाकिस्तान  द्वारा  चीन  की  सहायता  से  अमरीका  के

 लड़ाकू  विमान  के  समकक्ष  आधुनिक  विमान  के  विकास  संबंधी
 समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इस  समाचार  में  प्रकाशित  तथ्यों  का
 ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
 हैं  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणब  :

 और  सरकार  को  पाकिस्तान  तथा  चीन  द्वारा

 बायुयान  विकसित  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  संयुक्त  प्रयासों
 की  जानकारी

 ह

 सरकार  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  घटनाओं
 पर  बराबर  नजर  रखती  है  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  रक्षा  के  लिए
 आवश्यक  उपाय  करती
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 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अनुचित  प्रोत्साहन

 1838.  श्री  राम  बविलास  पासवान  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  खिद्युत  नीति  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अनुचित
 प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  जिससे  परियोजनाओं  को  लागत  अधिक  हो
 जाती

 क्या  सरकार  का  उस  एकल  दर  को  बिनिर्दिष्ट  करने
 संबंधी  मानक  परिपाटी  को  अपनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिस

 पर  देशभर  में  विद्युत  की  बिक्री  करने  के  लिए  निजी  निवेशकों
 को  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  देश  भर
 में  विद्युत  दरों  को  सरल  और  सुव्यबस्थित  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी«
 :

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  स्वीकृति
 की  अवस्था  में  परियोजनाओं  (100  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत

 की  जांच  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  सरल  और

 सुव्यवस्थित  विद्युत  दरें  सुनिश्चित  करती

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  गायब  सम्पर्क

 1839.  डा«  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  कया  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  गायब  सम्पर्कों  का
 ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  में  कार्यान्‍्वयनाधीन  गायब  सम्पर्क  परियोजनाओं
 का  ब्यौरा  कया  है  और  इनमें  कितनी  प्रगति  हुई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान

 उड़ीसा  में  कितनी  गायब  सम्पर्क  निर्माण  परियोजनाएं  स्वीकृत/अस्थीकृत
 की

 स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  कौ  नई  गायब  सम्पर्क
 परियोजनाओं  पर  जिचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  राष्ट्रीय  पर  पात्री  और  कालन्दा

 के  बीच  चैनेज  15750  से  54580  तक  लगभग  39  कि०  मी०
 लम्बा  केवल  एक  ही  अधूरा  संपर्क  सड़क  खंड
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 है

 अधूरी  संपर्क  सड़क  के  चार  निर्माण  कार्य  और  6

 पुल  निर्माण  कार्य  जो  क्रमशः  1.06  और  1.36  करोड़  रु  की

 लागत  पर  स्वीकृत  किए  गए  प्रगति  की  विभिन्‍न  अबस्थाओं

 में  हि

 और  33  कि०  मी०  लम्बी  अधूरी  संपर्क  सड़क
 के  निर्माण  के  लिए  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  12.5  करोड़
 रु  का  प्रावधान  किया  गया  है  किन्तु  संसाधनों  के  अभाव  के

 कारण  अभी  तक  किसी  कार्य  को  मंजूरी  नहीं  दी  गई

 जी

 (a)  चूंकि  अधरी  संपर्क  सड़क  एक  ही  है  इसलिए  प्रश्न

 नहीं  ‘

 शीतल  पेय  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 1840.  श्री  अरखिन्द  त़िलेदी  :

 श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  खाद्य  अ्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  बाट्ल्सਂ
 में  बेचे  जाने  वाले  शीतल  टू  सर्व  बीवरेजसਂ  और
 अन्य  समान  उत्पादों  के  पैकेजों  पर  उनका  बिक्री  मूल्य  अंकित
 करने  संबंधी  छूट  को  वापस  ले  लिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 इन  पेयों  के  निर्माताओं  को  बोतलों  पर  उनके  अधिकतम  खुदरा
 मूल्य  को  अंकित  करना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  और  शीतल  पेयों  की  निर्माता

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वार  खुदरा  बाजार  में  इनकी  कीमतों  में  वृद्धि
 की  गई  और

 यदि  तो  इन  शीतल  पेयों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने
 का  ओऔचित्य  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तरूण  :  और  सरकार  ने  हाल  ही  में  बाट
 और  माप  1977  के  तहत  इस  घोषणा
 के  लिए  एक  अधिसूचना  जारी  की  है  जो  विवरण  के  रूप  में
 संलग्न  ऐसा  वस्तु  1977  के  तहत  नागरिक

 उपभोक्ता  कार्य  तथा  सार्वजमिक  वितरण  मंत्रालय  के  राहत
 गठित  पैकेज  वस्तु  संबंधी  स्थायी  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार
 पर  किया  गया

 और  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  मैसर्स  पेप्सी  फुद्धस '
 और  मैसर्स  कोका  कोला  के  फ्रैचाइज/बॉटलरों  द्वारा  बनाए

 जाने  वाले  शीतल  पेयों  की  कीमतें  बढ़  गई  उद्योग  ने  उल्लेख
 किया  है  कि  शीतल  पेयों  की  कीमतों  में  बढ़ोतती  का  कारण

 मुद्रास्फीति  और  उसके  परिणामस्वरूप  कच्चे  माल  की  कीमतों  में
 बोतलों  पर  उपलब्ध  मूल्य  ह्ास  लाभों  में  कमी  आना  आदि
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 विवरण

 नागरिक  उपभोक्ता  कार्य  तथा  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रालय  नागरिक  आपूर्ति  विभाग

 नई  दिल्‍ली

 13  1995

 अधिसूचना

 सा०  का०  नि०  647  बाट  और  माप  1976  (1976
 का  60)  की  धार  83  द्वारा  प्राप्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए
 केन्द्रीय  सरकार  एतद्‌  द्वारा  मानक  बाट  और  माप

 1977  में  और  संशोधन  करने  के  लिए  निम्नलिखित
 नियम  बनाती  अर्थति  :-

 1.  (1)  इन  नियमों  को  मानक  बाट  तथा  माप

 संशोधन  1995  कहा  जा

 .  (2)  ये  राजपत्र  में  प्रकाशन  की  तारीख  के  तीन  महीने
 बाद  प्रभावी

 2.  मानक  बाट  और  माप  1977
 बाद  इन्हें  उक्त  नियमावली  कहा  गया  नियम  6,

 उपनियम  (1)  परन्तु  खंड  (४)  में

 परोसने  के  लिए  तैयार  फल  पेयों  अथवा  समरूपਂ  शब्दों  को  हटा

 दिया

 3.  उक्त  नियमावली  के  नियम  8  में  निम्नलिखित  उप  नियम

 (6)  जोड़ा  जाए  अर्थात्‌  :-  “(6)  शीतल  परोसने  के  लिए
 तैयार  फल  पेयों  अथवा  समरूप  हेतु  दोबारा  भरने  के  लिए  उपभोक्ता

 ट्वारा  लौटाई  जाने  वाली  बोतल  के  ढक्‍कन  अथवा  बोतल  पर  या

 दोनों  पर  उसका  खुदरा  विक्रय  मूल्य  लिखा  अगर  खुदरा
 विक्रय  मूल्य  ढक्‍कन  पर  लिखा  जाता  है  तो  खुदरा  विक्रय  मूल्य
 को  इस  प्रकार  खुदरा  मूल्य  लिखा  जाना  पर्याप्त

 हस्ताक्षर

 संयुक्त  भारत  सरकार

 अमरीकी  अंडर  शस्त्र  नियंत्रण  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 सुरक्षा  के  दौरे का  रद्द  होना

 |  1841.  श्री  रलषि  राध  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  के  शस्त्र  नियंत्रण  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सुरक्षा
 संबंधी  अंडर  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  की  भारत  की  यात्रा  को  रह

 कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  उनकी  भारत  यात्रा  को  पुनर्मिर्धारित  किया  गया

 और
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 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और
 अमरीका  के  शस्त्र  नियंत्रण  और  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधी  अंडर
 सेक्रेरी  ऑफ  लिन  डेबिस  की  यात्रा  अमरीकी  पक्ष
 की  समस्याओं  के  कारण  स्थगित  की  गई

 और  इस  यात्रा  के  अक्तूबर  1995  में  परस्पर

 सुविधाजनक  तारीखों  को  होने  की  संभावना

 इस्लामिक  देशों  के  संगठन  द्वारा  कश्मीरी
 उग्रवादियों  की आलोचना

 1842.  श्री  पंकज  ओऔथरी  :

 श्री  बुज  भूषण  शरण  सिंह  :

 श्री  महेश  कमनोड़िया  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्लामिक  देशों  के  संगठन  ने  जम्मू  और  कश्मीर
 में  कश्मीरी  आतंकवादियों  की  भूमिका  की  आलोचना  की

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  अमरीका  सहित  अन्य
 देशों  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  इन  देशों  की  देश-वार
 क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  ने  उपरोक्त  तथ्य  को  देखते  हुए  पाकिस्तान
 को  आतंकवाद  को  बढ़ावा  देने  वाले  देशों  की  सूत्री  में  शामिल
 करने  हेतु  अमरीका  से  पुनः  अनुरोध  किया  और

 (७)  यदि  तो  इस  संबंध  में  अमरीकी  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमाग  खुर्शीद):ः
 जी

 से  प्रश्न  नहीं

 केन्द्रीय  समुद्री  मात्स्यिकी  अनुसंधान  संस्थान

 1843.  श्री  राजेन्द्र  अभ्निहोत्री  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  समुद्री  मात्स्यिकी  अनुसंधान  संस्थान

 एफ  आर  ने  भारतीय  समुद्री  क्षेत्रों  में  अत्यधिक
 मत्स्यन  के  कारण  समुद्र  पर  पड़ने  बाले  प्रतिकूल  प्रभाव  पर  गहरी
 चिन्ता  व्यक्त  की  ॥

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 «a  क्‍या  संस्थान  ने  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट

 दी  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  पर

 क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  -  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राम्यमंत्री

 तरूण  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  परिषद्‌  का

 132  किलोबाट  विद्युत  सब-स्टेशन

 1844...  श्री  रामपाल  सिंह  क्या  विद्युत  मंत्री

 23.8.1993  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3942  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  132  किलोबाट  विद्युत  सब-स्टेशनों  की  वर्तमान

 स्थिति  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 1993  से  अब  तक  स्वीकृत  किए  गए  बिद्युत  सब-स्टेशनों
 के  नाम  क्‍या  हैं  और  वे  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी«
 :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 यूरिया  के  आयात  के  लिए  बोली  राशि

 1845,  लाल  जहादुर  रावल  :  क्‍या  रसायन  और

 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  उर्बरक  लिमिटेड  एफ  तथा
 पी०  पी०  सी०  एल»  द्वारा  यूरिया  तथा  अन्य  उर्वरकों  के  आयात

 हेतु  बोली  राशि  तथा  बोली  बांड  केवल  डालर  में  ही  स्वीकार

 किए  जाते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 बोली  लगाने  बालों  से  निविदा  रशि  भारतीय  मुद्रा  में
 तथा  भारतीय  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  बैंक  गारंटी  दिए  जाने  पर
 ही  स्वीकार  किए  जाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  बिचार  है  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोेनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो
 से  यूरिया  के  आयात  के  लिए  सारणीबद्ध

 अभिकरण  और  वाणिज्यिक  निर्णय  के  अनुसार  मुद्रा  जिसमें  बोली

 मुद्रा  आपूर्तिकर्ताओं  द्वारा  प्रदान  की  जाती  का  निर्धारण  करते
 जबकि  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  एफ  ने  इस

 बोली  मुद्रा  को  केवल  अमेरिकी  डालर  में  स्वीकार  किया  पाइराइट्स

 फास्फेट्स  एण्ड  केमिकल्स  पी०  सी०  अमेरिकी

 डालर  अथवा  समतुल्य  रुपयों  में  बोली  मुद्रा  को  स्वीकार
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 किया

 ग्रामीण  युवाओं  को  मछली  पालन

 के  क्षेत्र  मे ंशामिल  करना

 1846.  श्री  प्रकाश  जी  पाटील  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मछली

 पालन  के  क्षेत्र  में  और  अधिक  ग्रामीण  शिक्षित  युवाओं  को  शामिल
 करने  के  लिए  क्या-क्या  योजनाएं  और  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे

 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 राह्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंप्रालयथ  के  राज्य  मंत्री  €श्री
 तरूण  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पेप्सी  भारत  छोड़ो

 पडकीश  मुमताज  अंसारी  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण

 मंडल  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  17  1995  के
 में  अगस्त  को  गूंजेगा  पेप्सी  भारत  छोड़ोਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित
 समाचार  को  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  की  इस  संबंध  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 तरूण  जी

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी

 सामाजिक  विकास  के  लिए  विश्व  सम्मेलन

 क्या  विदेश 1848.  श्री  एस  एम«  लालजाभ  जाशा  :
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामाजिक  विकास  के  बारे  में  1995  में
 में  हुए  विश्व  सम्मेलन  के  परिणाम  क्‍या  और

 ,  सम्मेलन  के  दौरान  किए  गए  निर्णयों  के  परिप्रेक्ष्य  में
 सरकार  द्वारा  अपनी  सामाजिक  योजना  में  परिवर्तन  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और
 सामाजिक  विकास  से  सम्बद्ध  विश्व  शिखर  सम्मेलन  10  से  12

 1995  तक  कोपनहेगन  में  हुआ  इसमें  कोपनहेगन  घोषणा
 तथा  कार्य  योजना  की  गईं  इस  घोषणा  में  10  वचनबद्धताएं
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 शामिल  हैं  जों  सामाजिक  विकास  के  सामूहिक  लक्ष्य  के  लिए
 ली  गई  थी  और  जिनका  उद्देश्य  देशों  के  भीतर  तथा  देशों  के
 मध्य  सामाजिक  समरसता  और  समानता  स्थापित
 करना  ये  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समर्थकारी

 सांस्कृतिक  तथा  विधिक  पर्यावरण  के  निर्धनता
 पूर्ण  रोजगार  के  लक्ष्य  की  सामाजिक  एकता  के

 स्वास्थ्य  तथा  सामाजिक  विकास  के  लिए
 आबंटित  संसाधनों  में  वृद्धि  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  को
 मेहतर  बनाने  से  सम्बन्धित  हैं  ताकि  इन  लक्ष्यों  को  हासिल  किया
 जा  कार्य-योजना  में  उपर्यक्त  वचनबद्धताओं  के  क्रियान्वयन
 की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  ही  स्तरों  पर  विस्तृत
 योजनाएं  दी  गई

 सामाजिक  उत्थान  के  प्रति  समर्पित  विकासशील  देश  होने
 के  नाते  भारत  यह  देखकर  खुश  है  कि  इस  घोषणा  में  और
 कार्य  योजना  में  जो  कार्यक्रम  और  कार्यकलाप  परिलक्षित  हैं  उनमें
 से  अधिकॉश  भारत  में  पहले  से  ही  हो  रहे  भारत  निर्धनता

 रोजगार  के  अवसर  सृजित  तथा  सामाजिक  विकास
 के  लिए  उत्तगेत्ते  अधिक  संसाधन  लगाने  की  नीतियों  पर  निरन्तर
 चल  रहा  कोपनहेंगन  घोषणा  और  कार्य  योजना  हमारी  सामाजिक
 आयोजन  प्रक्रियाओं  के  महत्वपूर्ण  माध्यम  भी

 उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  भू-विज्ञान

 सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  सर्वेक्षण

 1849.  डा  साक्षीजी  :

 श्री  सुरेन्र  पाल  पाठक  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 परियोजना  का  नाम  प्रकार

 जड़  3

 रामगढ़  टी०  ताप

 (1  ४  35.5  में

 2.  भटिन्डा  पी  पी०  ताप

 (2  ४  210  में  वा>०)

 यूनिट  5  व  6
 पी०

 3.  शाहपुर  कनन्‍्डी  बांध  जल०  बविं०

 परियोजना

 (168

 4...  बकरेश्वर  टी०  पी०  पी७  ताप

 (5  »  210  मे

 5.  डी  जी  सैटस  ताप

 ब्रह्मपुरम
 (5  »  20  मे
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 क्‍या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  गत  दो
 वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  लौह  अयस्क  के  भंडारों  की  उपलब्धता
 का  आकलन  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 चुनिन्दा  स्थलों  से  लौह  अयस्क  निकालने  हेतु  राज्य-वार
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह

 और  प्रश्न  नहीं

 नई  बिश्युत  परियोजनाएं

 1850.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  किन-किन  नई  विद्युत
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 इन  परियोजनाओं  में  राण्य-बार  और  परियोजनावार  कितनी
 प्रगति  हुई  और

 इन  परियोजनाओं  के  आरम्भ  किए  जाने  की  क्‍या  सम्भावित
 समय-सीमा  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी«
 :  से  वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान

 योजना  आयोग  द्वारा  राज्य  क्षेत्र  में  निवेश  अनुमोदन  प्रदान  की
 गई  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नौचे  दिया  गया

 वर्तमान  स्थिति  प्रत्यासित  समय  सूची

 5  |  श्््ु

 राजस्थान  कार्य  प्रगति  पर  है  8/95

 पंजाब  कार्य  प्रगति  पर  है  3/97  और
 12/97

 पंजाब  कार्य  प्रगति  पर  है  1999-2000

 बंगाल  कार्य  प्रगति  पर  है  6/99  व
 12/99

 कार्य  प्रगति  पर  है  1996
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 1  2  3

 6...  रायलसीमा  टी०  पी०  पी०  ताप

 (2  x  10  मे

 7.  पुरूलिया  पीਂ  एस»  ताप
 (900  मे

 8...  कोठागुडम  पी०  पी०  ताप

 (2  »  250  मे

 विदेशों  में  भारतीय  शिक्षा  को  बढ़ावा  देना

 1851.  डा  रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 श्री  रामपाल  सिंह  :

 श्री  महेश  कमोडिया  :

 श्री  पंकज  चऔधरी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  सभी  भारतीय  दूताबासों  को
 यह  निर्देश  दिया  है  कि  वे  अपने-अपने  देश  के  विद्यालयों  में

 भारतीय  शिक्षा  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  विशेष  प्रयास

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  विश्वविद्यालयों  ने  भारतीय  शिक्षा  की  व्यवस्था
 की  है
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 5  6

 कार्य  प्रगति  पर  है

 कार्य  प्रगति  पर  है  2001-2002

 कार्य  प्रगति  पर  है  3/97  और

 9/97

 कमा  वार  वना  काका  परी  धन  2  mmammmnanenmensemns  माकपा  कम  कप  वा

 क्‍या  उन  विश्वविद्यालयों  में  इस  प्रयोजनार्थ  पद

 सृजित  किए  गए  और

 यदि  तो  विदेशी  विश्वविद्यालयों  में  ऐसे  पदों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  इस  समय  भारतीय  प्रोफेसर  कार्यरत  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान
 विदेश  स्थित  सभी  भारतीय  मिशनों  को  भारत  सरकार  की

 नीतियों  की  पूर्णतः  जानकारी  है  और  वे  स्थानीय  जरूरतों  के  मुताबिक
 विदेशों  में  भारतीय  अध्ययनों  के  संघर्द्ध  से  सम्बद्ध  जीति  से  भी
 परिचित  भारतीय  अध्ययन  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए
 विशेष  प्रयास  किए  जाने  के  सिलसिले  कोई  विशेष  हिदायत
 जारी  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं

 संलग्न  विवरण  के

 और  सूखना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन

 की मेज पर रख दी विवरण उन जिश्व विद्यालयों के नाम जहां भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रतिभियुक्‍वतत प्रोफ्सर इस समय भारतीय भाषाएं इत्यादि पढ़ा रहे क्रम __ यूनिवर्सिटी का नाम देश __ 2 3 _ 4 अंकारा अंकारा तुर्की हिन्दी 2. बीजिंग बिजिंग चीन हिन्दी 3. स्टेट यूनिवर्सिती ऑफ बेंट बेल्जियम हिन्दी 4. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ट्रिनिडाड एण्ड मानव बिज्ञान ” पोर्ट ऑफ स्पेन टोबागो *' 5 सिलपाकोर्न बैंकाक थाइलैण्ड संस्क्त 6. ओटबास लेरेन्ड बुडापेस्ट हंगरी हिन्दी | गडजाह मादा जावा इंडोनेशिया भारतीय 8 आई सी० पारामारिबो * सूरीनाम हिन्दी



 321.  लिखित  उत्तर  25  1917  लिखित  उत्त  ४70

 os  जा

 9.  यूनिवर्सिटी  ऑफ  बारसा  पोलैण्ड  हिन्दी

 10.  यूनिजर्सिटी  ऑफ  वारसा  पोलैण्ड  तमिल

 11.  हेलसिंकी  यूनिवर्सिटी  फिनलैण्ड  हिन्दी

 12.  सीਂ  मास्को  मास्को  हिन्दी

 13.  सोबोन  नोबेल  पेरिस  फ्रांस  संस्कृत

 14,  सोल  कोरिया  हिन्दी

 15.  सौफिया  सौफिया  बल्गारिया  हिन्दी

 16.  महात्मा  गांधी  इंस्टीट्यूट  मारीशस  भारतीय  दर्शन  शास्त्र  संस्कृत

 17.  यूनिबर्सिटी  ऑफ  वेस्ट  ट्रिनीडाड  एण्ड  टोबागो  हिन्दी

 पोर्ट  ऑफ  स्पेन

 18.  मेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  हायर  ट्रिनीडाड  एण्ड  टोबागो  हिन्दी

 साईंस  एण्ड
 ढ

 वि
 पोर्ट  ऑफ  ने

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या

 राजनयिक  संबंध
 दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए

 1852.  श्री  के  प्रशानी  :  क्‍या  जिदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994  के  दौरान  किन-किन  देशों  के  साथ  राजनयिक

 संबंध  स्थापित  किए  और

 सरकार  द्वारा  1995  के  दौरान  किन-किन  देशों  के

 साथ  राजनयिक  संबंध  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भारत  ने  1994  में  एन्डोरा  ओर  होन्डुरस  के  साथ  राजनयिक

 सम्बन्ध  स्थापित  किए

 वर्ष  1995  के  दौरान  हाइती  तथा  संघीय  राज्य

 माइक्रोनेशिया  एस«  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  फरवरी  1995  में  पूर्व  यूगोसलाव  के  मैकेडोनिया

 गणराज्य  के  साथ  और  1995  में  पलाठउ  गणराज्य  के  साथ

 राजनथिक  संबंध  स्थापित  किए  गए

 गांखें  का  विश्ुतीकरण

 1853.  जी  सनन्‍्तोच  कुमार  गंगवार  :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  गांवों  का  बिधुतीकरण  केन्द्र  सरकार  के

 दिशा-पिर्देशों  के  अनुसार  किया  जाता

 क्या  विद्युत  मंत्री

 क्‍या  इन  दिशा-निर्देशों  में  संशोधन  करने  के  लिए  सुझाव
 प्रात  हुए  और

 *

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  जा
 रहा  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्पिला  सी«
 :  और  भारत  सरकार  द्वारा  राण्य  सरकारों

 को  गाँवों  के  विद्युतीकरण  हेतु  कोई  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी
 नहीं  किए  गए  चूंकि  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेयारी  है
 कि  वह  अपनी  स्वयं  की  आवश्यकताओं  और  उनके  पास  मौजूद
 वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  इस  कार्य  को
 ग्रामीण  विद्युतीकषण  निगम  ई०  राज्य  सरकारों/राज्य
 बिजली  बोडॉ/सहकारी  संस्थाओं  को  इस  प्रयोजन  हेतु  तकनीकी-निर्देशन
 और  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराता

 और  उपरोक्त  और  के  उत्तर  को

 मद्देनजर  रखते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  किसी  संशोधन  की  परिकल्पना  *

 नहीं  की  गई  आर  ई०  सी  ने  इस  उद्देश्य  से  ग्राम  विद्युतकरण
 की  परिभाषा  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  का  विचार  जानने  का

 अनुरोध  किया  ताकि  विद्यमान  परिभाषा  में  संशोधन  करने  की

 आवश्यकता  का  पता  लगाया  जा  विद्यमान  परिभाषा
 में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सभी  राज्य  एक
 मत  नहीं  इसलिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  यह  सलाह
 दी  गई  थी  कि  इसमें  कोई  संशोधन  न  किया
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 अंतर्देशीय  जलमार्ग

 «| 1654.  श्री  ममोर॑जन  भक्‍त  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन
 अंग्री  यह  झताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  जलमागों  के  रूप  में  चयनित  अंतर्देशीय  जलमाग्गों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  और  अंतर्देशीय  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग
 घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यंदि

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  अंतर्देशीय  जलमार्गों  का  समुचित  उपयोग  किया
 जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (a)  अंतर्देशीय  जलमारगों  के  बेहतर  उपयोग  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/ठठाए  जाने  का  वियार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  वर्ष  1980  में  राष्ट्रीय  परिषहन  नीति  समिति

 टी  पी०  ने  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रूप  में  घोषणा
 करने  के  लिए  विचार  करने  हेतु  जिन  10  अंतर्देशीय  जलमार्गों
 का  पता  लगाया  निम्नलिखित  हैं

 केरल  में  पश्चिम  तटीय  गोवा
 में  मंडोबी  और  जुआरी  नदियां  और  कम्बरजुआ
 और  उपर्युक्त  में  से  निम्नलिखित  तीन  को  राष्ट्रीय  जलमार्गों
 के  रूप  में  घोषित  किया  जा  चुका  है  :-

 (1)  हल्दिया  से  इलाहाबाद  तक  गंगा-भागीरथी-हुगली  नदी
 प्रणाली  (1620  कि  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप

 (2)  धुबरी  से  सैदिया  तक  ब्रह्मपुत्र  (४91  कि  को
 ह

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  2  के  रूप

 (3)  कोलम  से  कोटापुरम  तक  पश्चिमी  तटीय  नहर  अगस्त
 कि०  और  चम्पाकारा  नहर  कि०  तथा  उद्योग  मंडल
 नहर  (23  कि  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  3  के  रूप

 और  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित
 तीन  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रूप  में  घोषित  करने  का
 प्रस्ताव  :-

 सुन्दरबन-सागर  और  बंगला  देश  सीमा  के  बीच  अंतर्राष्ट्रीय
 स्टीमर  मार्ग  मी०
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 (2)  गोदावरी  नदी-इसकी  नौचालन  योग्य  मुहाने  की  नहरों
 के  साथ-साथ  चेरला  से  राजमुंदगी  तक  (208  कि०

 (3)  गोवा  के  जलमार्ग  अर्थात्‌  मंडोवी  नदी  (41  कि०

 जुआरी  नदी  (64  कि०  और  कम्बरजुआ  नहर  प्रणालीਂ  (17
 कि

 और  तीन  राष्ट्रीय  जलमार्गों  को  भारतीय  अंतर्देशीय
 जलमार्ग  प्राधिकरण  द्वार  उनके  उचित  उपयोग  के  लिए  और  विकसित
 किया  जा  रहा  राष्ट्रीय  जल  मार्गों  का  पूरा  उपयोग  पर्याप्त

 गहराई  का  रात्रि  नौचालन  सुविधाएं  और  कार्गो
 पेशकश  जैसी  सभी  अपेक्षित  अवसंरचनातमक  सुविधाओं  सहित  पूरे
 जलमागों  के  विकसित  होने  पर  ही  संभव

 प्रथेम  कदम  के  रूप  में  भा«  अ«  प्रा०  द्वारा
 अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  प्राथमिकता  के  मुद्दे  के  रूप
 में  किया  जा  रहा  है  और  विभिन्‍न  अध्ययन  करने  तथा  ठेके  आदि
 के  लिए  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  इसके  अतिरिक्त  अंतर्देशीय
 जल  परिवहन  प्रचालनों  विशेषतः  राष्ट्रीय  जल  में  निजी
 प्रचालकों  को  लगाने  के  लिए  गोवा  बार्ज  ओनर्स  एसोसिएशन  को
 बिना  किन्‍्हीं  भाड़ा  प्रभारों  के  दो  जलपोत  एक  के  लिए
 परीक्षण  के  तौर  पर  दिए  गए  सरकार  निजी  उद्यमियों  द्वारा
 पोत  अधिग्रहण  करने  के  लिए  ब्याज  सब्सिडी  ऋण  भी  प्रदान
 कर  रही  है  ताकि  उनके  ब्याज  के  बोझ  को  5.5%  तक  कम
 किया  जा  राष्ट्रीय  और  2  में  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं
 का  विकास  होने  तक  निजी  प्रचालकों  के  प्रचालनों  को

 शुरू  करने  के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  हेतु  भा  अं  जऊ«०  प्रा०

 द्वारा  10  पैसे  प्रति  टन  किलोमीटर  की  दर  से  प्रतिपूर्ति  किए
 जाने  की  एक  योजना  भी  चलाई  गई

 जल  विद्युत  क्षेत्र  में  बरिदेशी  कम्पनियां

 1855.  प्रो«  प्रेम  धुूमल  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1994  और  1995  के  बीच  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  में  विद्युत  का  उत्पादन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कुल  कितने
 मेगावाट  विद्युत  का  राज्यवार  उत्पादन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी«»
 :  से  निजी  क्षेत्र  में  1991  से

 1995  तक  राज्य-बार  विद्युत  उत्पादन  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  ठत्पादित  विद्युत  की  मात्रा  किलोबाट  आबर  यूनिट  में

 माप॑  गई
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 विवरण

 निजी  क्षेत्र  द्वारा  विद्युत  उत्पादन  अवधि  :  1991  से  1995

 राण्य  का  नाम  संगठन

 गुजरात  ए  ई  कम्पनी

 जी-आई-पी:सी-एल-

 महाराष्ट्र  टाटा  इलैक्ट्रिक

 कम्पनी

 बम्बई  सब-अरबन

 इलैक्ट्रिक  कं

 कर्नाटक  भोरूका  पावर

 कारपोरेशन  लि०

 पश्चिम  बंगाल  ई»  एस  सी०

 इस्पात  कम्पनियों  द्वारा  संयुक्त  उद्यम

 1856.  श्री  लाईता  उस्डे  :

 श्री  राम  कापसे  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  द्वारा  नियंत्रित  इस्पात  कम्पनियों  को  विविधकरण

 परियोजनाओं  हेतु  संयुक्त  उद्यम  में  सहभागिता  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रतिस्पर्धाम्क  बोली  में  भाग  लेना

 कया  सरकार  ने  सभी  उद्यम  समझौतों  पर  अपना  नियंत्रण

 बनाए  रखने  हेतु  आदेश  जारी  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोध  मोहन
 :  फिलहाल  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उपरोक्त  को  महेनजर  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 तमिलनाओ  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का

 चौड़ा  करना  और  विकास  करना

 1857.  सौन्दरम  :  क्‍या

 जल-घूततल  परिबद्दन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 को  चौड़ा  करने  और  विकासु  के  लिए  कितनी  धनराशि  प्रदान

 स्वरूप  ऊर्जा  उत्पादन

 ताप  विद्युत  11484

 ताप  विद्युत  1386

 ताप  विद्यत  26613

 जल  विद्युत  5710

 ताप  विद्युत  88

 जल  बिद्युत  76

 विद्युत
 "  188321

 की  गई  है  और  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  राशि  प्रदान
 करने  का  प्रस्ताव

 तमिलनाडु  में  अब  तक  कितने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में
 मरम्मत  और  विकास  कार्य  शुरू  किया  गया  और  इस

 संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 शेष  कार्य  कंब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  पिछले  दो  बर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  के बिकास  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  राशि  वर्ष  1993-94
 के  लिए  3064  लाख  और  1994-95  के  लिए  2589.50
 लाख  रू  वर्ष  1995-96  के  लिए  1100  लाख  उपलब्ध

 कराए  गए

 और  (7).  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास  और  रख-रखाव

 एक  सतत  प्रक्रिया  तमिलनाडु  से  9  राष्ट्रीय  राजमार्ग  गुजरते
 कुल  174  विकास  कार्य  विभिन्‍न  स्तरों  पर  चल  रहे  हैं  और

 उनमें  से  107  कार्य  मार्च  1996  तक  और  शेष  कार्य

 1997  तक  पूरे  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 राजस्थान  और  बिहार  की  विद्युत  परियोजना

 1858.  श्री  कुन्जी  लाल  :

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ़  फातमी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  और  बिहार  में  विद्युत  की  कुल  कितनी
 आवश्यकता
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 ‘(ay  इस  समय  कितनी  विद्युत  का  उत्पादन  हो  रहा  है
 और  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही

 (१)  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  की  जाने

 बाली  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  कब  तक  दे  दी  जाएगी

 और  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  जुटाई  जाएगी  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी«
 :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  कौ  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 लघु  इस्पात  संयंत्र

 1859.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  लघु  इस्पात  संयंत्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा
 क्या

 इन  संयंत्रों  का  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार
 कितना-कितना  उत्पादन  और

 इन  संयंत्रों  को  किन-किन  समस्याओं  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  तथा  अधिष्ठापित  क्षमता  से  कम  उत्पादन  होने  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 क्या  इस्पात  मंत्री

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोष  भोहन
 :  से  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  के  अलाबा  तुलनात्मक

 रूप  से  कम  क्षमता  के  इस्पात  जिनमें  विद्युत  चांप  भट्टी
 और  प्रेरण  भट्टी  इकाइयां  शामिल  द्वारा  भी

 इस्पात  का  उत्पादन  किया  जाता  इस  समय  देश  में  95  बिद्युत
 चाप  इकाइयां  कार्यरत  हैं  जिनकी  क्षमता  लगभग  61.6  लाख  टन

 इन  इकाइयों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विद्युत  चाप  भट्टी  क्षेत्र  का  उत्पादन

 निम्नानुसार  है  :-

 वर्ष  उत्पादन

 1992-93  29.66  लाख  ट॑न

 1993-94  24.88  लाख  टन

 1994-95  28.00  लाख  टन

 इस  क्षेत्र  का  निष्पादन  विभिन्न  कारणों  जैसे  आदानों

 विद्युत  स्क्रैप  ग्रेफाइट  की  लागतों  में

 बुद्धि  अकिफायती  उत्पादन  क्षमता  अप्रचलित  प्रौद्योगिक  आदि  की

 वजह  से  प्रभावित  हुआ
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 विवरण

 देश  में  कार्यरत  विद्युत  आप  भट्टी

 इुकाइथों  का  राज्य-धार  ब्यौरा

 राज्य  इकाइयों  कार्यरत  इकाइयों

 संख्या  की  क्षमता

 1.  उत्तरी  क्षेत्र

 दिल्ली
 -  ,  -

 हरियाणा  5  332,500

 हिमाचल  प्रदेश  2  1,00,000

 जम्मू  और  कश्मीर  2  36,000

 पंजाब  7  3,06,500

 राजस्थान  3  1,45,000

 उत्तर  प्रदेश  है|  4,22,000

 चण्डीगढ़  40,000

 ञजः

 2.  पूर्वी  क्षेत्र
 ्ा

 असम  18,000

 बिहार  4  2,48,000

 उड़ीसा  2  53,000

 पश्चिम  बंगाल  3.81,500

 गआः  7,00500

 3.  पश्चिमी  क्षेत्र  या

 गोवा  1  1,50,000

 गुजरात  2  66/000

 मध्य  प्रदेश  9,67,000

 महाराष्ट्र  13  18,12,000

 चक्र  "29.9500

 4.  दक्षिणी  क्षेत्र
 ्ा

 आन्ध्र॒प्रदेश  3  1,43,000

 कर्नाटक  9  4,38,000

 _  केरल  >>  -

 पाण्डिचेरी  2  1,79,000

 तमिलनाडु  4  3,.22,000

 का  पफछऋछ

 कुल क्र
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 1860.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कीं  के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  हो
 रही

 क्‍या  इस  संघ  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  सभी  सदस्य
 देश  अपनी  भूमिका  निभा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 भारत  द्वारा  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जां  रहे  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणण  :  जी

 जी

 सार्क  में  सभी  स्तरों  पर  निर्णय  सर्वसम्मति  के  आधार
 पर  लिए  जाते  हैं  और  नीचे  उल्लिस्वित  परिणामों  से  यह  पता

 चलता  है  कि  सभी  सदस्य  राज्य  सार्क  की  सफल  बनाने  के

 लिए  सहयोग  कर  रहे

 (0)  इस  वर्ष  मई  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  में  सम्पन्प  आठवें
 सार्क  शिखर  सम्मेलन  से  क्षेत्रीय  सहयोग  को  नई  नीति  मिली

 सभी  सार्क  देशों  के  राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों  ने  एक-दूसरे  को  दी
 जाने  वाली  सहमत  टैरिफ  रियायती  के  आधार  पर  सार्क  अधिमांनी
 व्यापार  व्यवस्था  को  8  नवम्बर  तक  अथवा  अधिक  से

 अधिक  1995  के  अंत  तक  कार्यात्मक  बनाने  का  फैसला

 इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि  सार्क  क्षेत्र  में  एक  मुक्त  व्यापार

 क्षेत्र  की  स्थापना  की  संभावना  का  पता  लगाया

 (9)  आतंकवाद  के  दमन  से  सम्बद्ध  सार्क  क्षेत्रीय  अधिसमय
 सभी  राज्यों  द्वारा  अनुसमर्थन  कर  दिए  जाने  के  बाद  1988
 में  प्रभावी  हो  गया  मशौली  दवाईयों  तथों  प्रभावी  पदार्थों
 के  दुरूपयोग  को  रोकने  से  सम्बद्ध  सार्क  अभिसमंय  सभी  सदस्य
 राज्यों  द्वारा  अनुसमर्थ  कर  दिए  जाने  के  बाद  1993
 में  प्रवृत्त  हो  गया

 (iii)  सार्क  वीजा  छूट  योजना  1992  में  लागू  की  गई
 थी  और  आठवें  सार्क  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान॑  इसका  विस्तार

 करके  इसमें  कुछ  और  श्रेणियों  को  शामिल  किया  गया  है  ताकि

 जन-सम्पर्क  की  गुंजाइश  बढ़

 (iv)  गरीबी  उन्मूलन  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  स्थायी  व्यचधस्था
 स्थापित  की  गई  जिसमें  सार्क  देशों  की  सरकारों  के  गरीबी

 उन्मूलन  से  सम्बद्ध  योजना  वित्त  1  योजना
 मंत्री  शॉमिल

 (४)  सार्क  देशों  के  मध्य  व्यापार  के  विस्तार  को  गतिशील
 बनाने  के  लिए  1996  के  शुरू  में  भारत  में  सार्क  देशों  कीं

 वाणिज्यिक  मंत्रियों  की  बैठक
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 (vi)  इस  बात  पर  सहमति  हुई  है  कि  सार्क  व्यापार
 मेले  सदस्य-राज्यों  में  लगाए  जाएंगे  ताकि  इस  क्षेत्र  के  व्यघसायियों
 और  उद्योगपंतियों  के  बीच  संपर्क  सुदृढ़  हो

 (vii)  सार्क  देशों  के  बीच  व्यापार  के  विस्तार  के  लिए
 सार्क  हाईवे  की  स्थापना  के  लिए  एक  सहमति

 एक  क्षेत्रीय  संगठन  होने  के  नाते  सार्क  सर्वसम्मति
 तथा  सभी  सदस्थ  राज्यों  के  सामूहिक  प्रस्तावों  के  आधार  पर  कार्य
 करता  भारत  सार्क  को  अत्यधिक  महत्व  देता  है  और  बह
 इसमें  एक  सक्रिय  और  रचनात्मक  भूमिका  निभाता  रहा  बर्तमान
 अध्यक्ष  होने  के  नाते  भारत  अन्य  सदस्य  राज्यों  के  साथ  परस्पर
 परामर्श  और  सहंयोग  करके  ऐसा  करता

 पटना  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  जोड़ना

 1861,  श्री  रांध  टहल  औधरी  :  क्या  जल-धृत्तल  परिवहन
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  बिहार
 से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजभार्गाँ  का  सुधार  करने  का

 क्‍या  पटना  को  मुजफंफर  नगर  से  होते  हुए  नेपाल
 जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  जोड़ने  को  भी  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि
 तो  इसके  क्‍यों  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भंत्रालथ  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  जी  बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सुधार

 के  लिए  वार्षिक  योजना  1995-96  में  161  करोड़  का  प्रावधान
 ,

 और  माननीथ  संसद  सदस्य  का  आशय

 पटना-भुजप्कपपुर  संपर्क  सड़क  को  शक्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए
 जाने  से  संबंधित  प्रस्तांण  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  द्वारा  मुजफ्फपुर
 को  नेंपोल  सीधी  से  पहले  से  ही  जौड़ा  जा  रहा  संसाधनों
 के  भारी  अभाव  के  कारण  इस  संपर्क  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताण  नहीं  यद्यपि  बिहार  राज्य  सरकार
 ने  इसके  लिए  अनुरोथ  किया

 परिवहन  संबंधी  डाचामत  परियोजनाएं

 1864.  श्री  विलासराब  नाभगाथराथ  गूंडेंबार  :

 श्री  लुरेशानन्द  स्थाभी  :

 क्या  जेलं-भूतेल  पॉरिथिहेंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  परिवहन  संबंधी  ढांचागत
 परियोजनाओं  का  राज्य-कर  ब्यौरा  क्‍या

 ये  परियोजनाएं  कथ  से  लबग्बित  और
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 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  दी  जाएगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 इंदौर  में  बाइपास

 1863.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इंदौर  के  निर्माणाधीन  बाईपास  की

 पुनरीक्षा  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  निर्माण  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  इन्दौर  बाई-पास  के  निर्माण  के  लिए

 संस्वीकृति  दे  दी  गई  है  किन्तु  बाईपास  की  डिजाइन  की  समीक्षा
 की  जा  रही  है  और  इस  पंर  विश्व  बैंक  की  सहमति  आवश्यक
 है  इसलिए  निर्माण  कार्य  प्रारंभ  नहीं  हुआ

 उर्वरकों  की  ढुलाई

 1864.  श्री  शरत  पटनायक  :

 श्री  राम  नाईक  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  उर्वरक
 उद्योग  इस  समय  उर्वरकों  की  ढुलाई  के  लिए  मालडिब्बों  की
 कमी  का  सामना  कर  रहा

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि
 इस  कमी  के  कारण  उद्योग  के  पास  भंडार  सामान्य  से  ढाई  गुणा
 बढ़  गया  और

 उद्योग  को  पर्याप्त  मात्रा  में  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराने
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हॉं/डठाए
 जाने  का  विचार  है  ?

 ..  रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  जिभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआर्डो
 और  चालू  खरीफ  मौसम  के  दौरान  जुलाई

 के  अन्त  तक  रेल  द्वारा  उर्बरकों  की  ठुलाई  गत  वर्ष  की  समकालीन
 अवधि  में  6.39  मिलियन  टन  की  तुलना  में  6.99  मिलियन  टन

 रहा  है  जो  9.4%  की  वृद्धि  दर्शाता  बैगनों  की
 अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  कुछ  संयंत्रों/पतनों  से  माल  की

 शीघ्र  निकासी  में  बाधाएं  आई  प्रभावी  अन्तर  मंत्रालयी  समन्वय
 तथा  यातायात  आवागमन  की  पद्धतियों  के  अनुरूप  संखलन  योजनाओं
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 में  उपयुक्त  समायोजनों  के  माध्यम  से  रेल  द्वारा  उर्वरक  लदान
 को  तेज  किया  गया

 चालू  मांग  के  संदर्भ  देश  में  उर्बरकों  की  उपलब्धता

 कुल  मिलाकर  संतोषजनक

 1995-96  के  लिए  माल  डिब्बों  की  खरीद  की  योजना
 को  12000  माल  डिब्बों  से  बढ़ाकर  19000  मालडिब्बे  कर  दिया
 गया  -

 मैसूर  नगर  जलापूर्ति  योजना

 1865.  श्रीमती  अन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  शहरी  कार्य
 और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  मैसूर  नगर  जलापूर्ति  योजना
 को  शुरू  करने  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  के

 प्रश्न  ही  नहीं

 बांग्लादेश  से  होकर  पारगमन  सुविधाएं

 1866.  श्री  जिक्त  असु  :

 डा  सुधीर  राय  :

 श्रीमती  बिभू  कुमारी  देवी  :

 श्री  जीर  सिंह  महतो  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भूवेदिष्टत  पूर्वोत्तर  राज्यों
 के  लिए  पूर्वी  बंगाल  से  बरास्ता  बांग्लादेश  पारगमन  सुविधाएं  प्रदान
 करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  किया

 यदि  तो  बांग्लादेश  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  दोनों  देशों  के  मध्य  रेल  सम्पर्क  स्थापित  करने
 संबंधी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  से  भूआबद्ध
 उत्तर-पूर्वी  ग्रण्यों  को  बांग्लादेश  के  रास्ते  पश्चिम  बंगाल  से  बहुबिध
 पारगमन  सुतिधाओं  के  भाग  के  रूप  में  रेल  तथा

 चिट्टगांव  बंदरगाह  का  उपयोग  करने  जैसी  पारगमन  व्यवस्थाओं  के
 विभिन्‍न  तरीकों  से  सम्बद्ध  मसले  को  भारत  सरकार  ने  बांग्लादेश
 की  सरकार  के  साथ  उठाया  बांग्लादेश  की  सरकार  ने  अभी
 तक  हमारे  प्रस्तावों  का  सकारात्मक  उत्तर  नहीं  दिया


